
 दशम  खंड  2  अंक  17  1991
 10  1913

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 का

 हिन्दी  संस्करण

 पहला  सत्र

 लोक

 2  में  अंक  से  20  तक

 लोक  सभा  सचिवालय

 मई  विल्लो

 भूल्य  चार  रपये



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेजी  कायंवाही  भौर  हिन्दी  संस्करण  में  सम्मिलित  मूल
 हिन्दी  कार्यवाही  ही  प्रामाणिक  मानी  जायेगी  ।  उनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना  जायेगा  ।]



 ि  विषय-सूची
 —

 इशम  खंड  2,  पहला  1991/1913

 विषय

 प्रश्नों  के  भोखिक  उत्तर  :  बल

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  245  से  250

 प्रश्मों  क ेलिखित  उत्तर  :

 वाराकित  प्रश्न  संख्या  :  से  265

 अतारांकित  प्रश्न  संश्या  :  से

 अंक  !

 |253  से  scram,  1913  से
 1278,  से  1280

 और  से

 बेंक  आफ  कामस  एण्ड  क्रेडिट  इस्टरनेशनल  कौ  भारत

 में  गतिविधियों  के  बारे  में

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र  *००

 मंत्री  द्वारा  बकतव्य

 देश  में  सूखे  की  स्थिति  **०

 मियस  377  के  अधीन  सासले

 महाराष्ट्र  के गढ़चिरोली  जिले  में  बड़े  पंमाने  पर

 सरकारी  औद्योगिक  इकाहयां  स्थापित  किए  जाने

 |  व  की  आवश्यकता

 रा  श्री  विलास  मुत्तेमबार
 न

 मध्य  प्रदेश  में  सतपुड़ा  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  .
 !”

 लाइन  में  बदले  जाने  तेथा  सिवानी  और

 जबलपुर  के  बीच  एक्सप्रेस  डीबल  रेलगाड़ी  श्रू
 किए  जाने  की  आवश्यकता

 कु०  विमला  वर्मा  *००

 उस  ही  सदस्य  ने  पूछा  था  ।

 187

 188--191  94

 94  2

 *क्िसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  |  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को



 विषय

 केरल  में  नाबिका  प्रशिक्षण
 परियोजना  की  स्थापना  के  कार्य  में  तेजी  लाए
 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  म्रतोधरण

 मुम्बई  में  सरकारी  भूमि  पर  गंदी  बस्तियों  में

 रहने  वाले  लोगों  को  प्रमाण  पत्रਂ
 जारी  किए  जाने  की  आवश्यकता

 क्री  राम  नाईक  *००

 दिल्ली-सहारनपुर  रेल  लाइन  को  दोहरा  किए

 (७)

 जामे  तथा  इस  सेक्शन  पर  चलने  वाली

 गाड़ियों  के  पुराने  इजनों  और  डिब्बों  को  बदले

 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  हरपाल  पंवार

 तमिलनाडु  में  त्रिची  जिले  के  जयमकोण्डम  क्षेत्र
 में  विद्युत  परियोजनाएं  लगाने  की  अनुमति  दिए
 जाने  की  आवश्यकता

 डढा०  के  ०  एस०  सौन्‍्द्रम

 उत्तर  प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले  में  सलेमपुर  में
 जे०  के०  पेट्रो-रसायन  परियोजना  को  पूरा  किए
 जाने  की  आवश्यकता

 डा०  लाल  बहादुर  रावल

 बजद  1991-92 --  सामान्य  चर्जा  eee

 थ्रो  भूपेन्द्र  सिह  हुड्डा

 श्री  सूयं  नारायण  यादव  eee

 श्रो  एच०  डी०  देवगोडा

 राब  राम  सिंह

 थौ  मुरली  देवरा  eee

 भी  कड़िया  मृण्डा  न

 शो  बो०  एस०  विजयराधवन  ***

 श्री  शिवेन्द्र  बहादुर  सिह  न्न्न

 शो  एम०बी०बी०एस०  मृति
 न

 श्री  याइमा  सिह  युमनाम
 «००

 (ii)

 193

 193

 203--

 225--230

 230--233

 233  --236

 237--239

 239--242

 न
 ae



 कुमारी  शलजा

 श्री  मोहन  सिह

 श्री  सुलतान  सलाउद्दीन  ओवेसी

 थ्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरो

 श्री  अमर  राय  प्रधान

 डा०  जयन्त  रंगपी

 श्री  नूरल  इस्लाम

 श्री  भाग्ये  गोवर्धन

 श्री  भगवान  शंकर  रावत

 (॥#)

 पृष्ठ

 242--243

 243--246

 246--248

 248--250

 253--255

 255--257

 257--260

 260--262

 262--

 265



 थोक  सभा  वाद-विवाद

 SSS  ललनइलभलबलनुनननललुललल  नल  मल  ललुललललइ  सु  लललललललललुलल  नल

 लोक  सभा

 हुई

 लोक  सभा  बजे  म०प०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 श्ीलंका  के  तमिल  शरणाधियों  को  वापस  भेजना

 ४245.  श्री  ज०  जोकका  राव  :
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 क्या  सरकार  ने  श्रीलंका  के  उन  तमिलों  को  वापस  भेजने  का  निर्णय  लिया  जिन्होंने
 भारत  आने  पर  थद्ां  अपना  पंजीकरण  नहीं  कराया

 इस  समय  भारत  में  श्रीलंका  के  कितने  तमिल  रह  रहे  हैं  भौर  इनमें  से  कितने  पंजीकृत
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 :  से  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  भारत  में  रह  रहे  श्रीलंका  के  तमिल  शरणा्ियों
 की  संख्या  2,10,951  है  इनमें  से  लगभग  75,000  शरणार्थी  राज्य  प्राधिकारियों  के  पास  पंजीकृत
 नहीं

 क्री  जं०  चोक्‍का  राव  :  अध्यक्ष  मनन्‍्त्री  महोदय  ने  तमिल  शरणार्थियों  को  संख्या  जो
 रजिस्टरड  हैं  ओर  जो  नॉन-रजिस्टड  हैं  का  उल्लेख  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  रजिस्टर्ड  किए
 हैं  भर  जो  नॉन-रजिस्टड  हैं  उनमें  से कितने  लोग  टेरोरिस्ट  एक्टोीविटि  से  सबंध  रखते  हैं  और  कितने
 भोग  स्मगलर  सरकार  इनको  आइडेंटीफाई  किस  तरीके  से  कर  रही  है  ?

 ]

 झी  एस०  एम०  लेकब  :  तमिननाडु  राज्य  से  मिली  सूचना  के  अनुधार  शिविरों  में  जो  संदिग्ध
 आतंकवादी  हैं  उनकी  संख्या  1928  किन्तु  कई  शिविरों  के  बहर  भी  हैं  और  तमिलनाडु  में  रह
 रहे  श्रीलंका  के  सभी  लोगों  के  पंजीकरण  के  प्रयास  चल  रहे  इस  प्रक्रिया  में  यदि  राज्य  सरकार
 किसी  को  थ्ोजने  में  सफल  तो  हम  जान  पाएंगे  ।
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 भरी  जें०  चोकका  राव  :  अध्यक्ष  मूल  प्रश्न  के  और  भाग  के  उत्तर  में  मंत्री

 जी  ने  बताया  कि  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  मेरा  कहना  यह  है  कि  कम  से  कम  टंरोरिस्टस

 ओर  स्मगलसं  जो  आइडेटीफाई  हो  गए  उनके  लिए  गवर्नमेंट  जल्दी  से  जल्दी  क्‍यों  निर्णय  नहीं
 लेती  ?  दूसरी  नेबसेलाइटस  और  जो  टैरोरिस्ट  एक्टीविटि  क्र  रहे  हैं  क्या  उनसे  इनका

 कोई  संबंध  है  ?  अगर  संबंध  है  तो  उसके  लिए  गवरनंमेंट  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 गृह  भसत्रो  एस०  बी०  :  तथाकथित  संदिग्ध  जिनका  उम्रवादियों  से

 चाहे  वे  नकसलवादी  हों  या  लिट्ट  के--किसी  प्रकार  का  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  संबंध  यदि  इस  बारे  में

 हमें  कोई  प्रमाण  मिल  जाए  तो  सरकार  उन्हें  भारत  से  बाहर  निकालने  में  अपनी  बुद्धि  “  गाएगी  ।

 श्री  बिग्विजय  सिह  :  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  श्रीलंका  के  तमिलों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लेने  में
 भारत  सरकार  की  लापरवाही  का  नतीजा  इस  देश  को  माननीय  राजीव  जी  की  नृशंस  हत्या  के  रूप  में

 भुगतना  पड़ा  सरकार  यह  निर्णय  लेने  में  कितनी  देर  लगाएगी  कि  श्रीलंका  के  सभी

 भपंजी कृत  तमिलों  को  भारत  से  बाहर  भेज  दिया  जाए  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  वे  75,000
 की  संख्या  तक  कंसे  पहुंच  जब  कि  पंजीकरण  नहीं  हुआ  है  ?

 री  एम०  एम०  जंकव  :  यह  तमिलनाडु  की  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  संख्या  है  ।  पंजीकरण
 पिछले  कुछ  हपतों  से  हो  रहा  था  और  अन्तिम  तिथि  नितल  गई  उन्होंने  पाया  है  कि  उन  लोगों
 की  संढया  जो  पहले  आए  थे  और  शिबिरों  में  थे  उनबी  संझ्या  में  विभिन्‍नता  उन  75,000  का

 क्षप्ती  पंजीकरण  होना  तमिलनाडु  सर+र  इन  लोगों  के  स्थान  और  परिचय  ढूंढने  के  लिए  प्रते
 घर  की  जांच  कर  रहो

 फिर  उन्हें  भारत  से  भेजने  का  प्रश्न  आता  यदि  वे  वास्तव  में  शरणार्थो  हैं  जो  कुछ  अन्य

 अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  के  अन्तगंत  आते  यह  हमें  अभी  पता  लगाना

 श्रो  एस०  बो०  चब्हाण  :  मैं  इसमें  कुछ  भोर  जोड़ना  यदि  वे  शरणार्थी  भी  है  और
 डुतका  उपम्रवादियों  से  कोई  संबंध  तो  वे  भारत  के  बाहर  भेजे  जाने  योग्य  है  ।

 श्री  एम०  रमस्ना  राय  :  गृह  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  आंकड़े  और  उत्तर  सिफ  तमिलनाड़  के  बारे
 में  ये  आंकड़े  तमिलनाडु  की  सरकार  द्वारादिए  गए  तमिल  सारे  भारत  में  फंले  हुए  है  ।

 श्रौलंका  के  तमिल  भी  सारे  भारत  में  भाप  लिट  सिघल  तमिल  तथा  अन्य  तमिलों  के  बीच  फर्क

 कंसे  करेंगे  ?  क्या  मैं  जात  सकता  हूं  कि  क्या  कोई  ऐसी  प्रणाली  है  जिससे  यह  पता  लगाया  जा  सके
 कि  क्या  लिट्रे  तमिलनाडु  के  बाहर  भी  हैं  भोर  यदि  हैं  तो  वह  प्रंधाली  क्या  है  ?

 शी  एस०  थो०  चब्हाण  :  यह  बताना  जनहित  में  नहीं  होगा  कि  हम  एक  दुंसरे  में  कंसे  फक
 करेंगे  ।

 को  भुकुल  बालक्षष्ण  बसनिक  :  सभा  यह  जानती  है  कि  हमारे  प्रिय  श्री  राजीव
 बांधी  की  नृशंस  हत्या  के लिए  उत्तरदायी  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  लिट्ट  के
 कलापों  को  भनधिकृत  रूप  से  तमिलनाडु  में  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  रह  रहे  संकड़ों  से

 सहयोग  मिलता
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 मैं  मानमौद  मंत्री  जी  से  थानगा  चाहुंबा  कि  भीलंका  के  अपंजीकृत  विशेषकर  उन
 आतंकवादियों  को  जो  भारत  में  धुस  भाए  हैं  भौर  जिनकी  संदया  माननीय  राज्य  मंत्री  के  अनुसार
 1982  उन्हें  भारत  से  निकालने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ।

 श्री  चन्द्रशेखर  के  शासन  काल  तमिलनाडु  में  द्रमुक  सरकार  को  हटा  दिया
 इसका  कारण  यह  था  कि  द्रमुक  सरकार  या  द्रमुक  के  नेता  तमिलनाडु  में  लिट्ट  के  कार्यकलापों  में
 योग  कर  रहे  मैं  मान-य  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  उन  द्रमुक  नेताओं  के
 विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  है  जो  तमिलनाडु  में  ल्ट्टਂ  के  फायंकलापों  स ेसहयोग  कर  रहे  थे  ।

 श्री  शो  भमाव्रोश्वर  राव  बाडड़े  :  यह  कांग्रेस  सरकार  ही  थी  जिसने  लिट्टें  कौ  सहायता  की  थी  ।
 उस  समय  केन्द्र  में  कांग्रेस  सरकार  थी  ।

 थी  एम०  एम०  जकब  :  प्रश्त  का  पहला  भाग  है  कि  क्‍या  उम्रवादी  वहां  हैं  और  क्या  वे  खुले
 घूम  रहे  है  ।

 उमग्रवादी  चार  शिविरों  में  हैं  उनकी  संख्या  1928  जो  मैं  कह  चुका  हूं  ।  यह  चार
 शिविरों  में  सरकार  उनकी  उपस्थिति  और  उनको  गतिविधियों  से  अवगत  उन्हें  इस  तरह
 बाहर  घूमने  को  अनुमति  नहीं  है  ।  दम  जानते  हैं  कि  वे  कहां  हैं  ।

 दूपरे  द्रमुक  और  उग्रवादियों  के  बीच  में  सबंध  के  बारे  मैं  कहूंगा  कि  यह  एक  व्यापक
 प्रश्न  है  ।  कई  बातों  की  जांच  हो  रही  है  और  मैं  इस  स्थिति  में  देश  की  सुरक्षा  के  हिंत  में  सब  कुछ
 प्रकट  करने  में  असमर्थ  हूं  ।

 क्रो  बी०  धनंजय  कुमार  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  जातना  भाहूंगा  कि  भीलंका  से

 भाए  इन  भारतीय  सूल  के  तमलों  का  बसाने  वो  किसी  परियोजना  पर  सरकार  ने  विदार  किया

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  यह  एक  अच्ठा  प्रश्वा  इसकी  उपेक्षा  न

 थी  वी०  धनंजय  कुमार  :  उदाहरण  के  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मंगलोर  के  सुलया  रबड़
 बुक्षारोपण  की  एक  परियोजना  पहले  हो  शुरू  हो  गई  समस्या  इस  प्रकार  एक  परिवार  में  लि
 दो  लोगों  को  नौफरी  दी  जाती  बाकी  लोग  बे  रोजगार  इसी  मेरे  आतंकवाद
 फँल  रहा  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  सरकार  ने  ऐसी  किसी  परियोजना  पर  विचार  किया  है
 जिससे  यहां  के  सभी  शरणार्थियों  को  किसी  प्रकार  का  काम  मिल  सके  ।

 भो  एम०  एम०  जंकब  :  इस  श्रोलंका  के  वे  लोग  जिनके  पास  प्रमाणित  दस्तावेज  हैं  भौर
 ”'

 जिन्हें  हमने  कभी  शरणार्थी  माना  उन्हें  यह  सुविधा  दो  गई  है  कि  वे  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए
 स्वयं  को  पंजीकृत  करा  सके  ।

 झी  थी०  धनंजय  कुमार  :  वे  सब  के  लिए  नहीं  हैं  ।

 :  भी  एम०  एम०  जेकब  :  शिविर  में  भन्य  लोगों  को  दूसरी  सहायता  दो  गई  सुविधाओं  पर
 आए  व्यय  को  राज्य  सरकार  भारत  सरकार  की  जाधथिक  सहायता  द्वारा  वहन  करती  हैं  ।

 राज्य  पुलिस  बलों  का  आधूनिकोकरण

 246,  क्री  रास  नारायण  बरबा  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तौन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्षे  राज्य  पुलिस  बलों  के  आधुनिकौकरण  के  लिए
 बिभिस्न  राज्यों  कितनी-कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 कया  इस  प्रयोजन  के  लिए  उन  राज्यों  को  विशेष  अनुदात  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जहां
 बार-बार  साम्प्रदायिक  दंगे  होते  रहते  भर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मस्त्रालय  सें  राज्य  भन्‍्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  भगत्री  एसम०  एस०
 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 विवरण

 लाख

 राज्य  का  नाम  जारी  की  गई  रार्शि

 ः  1988-89  9  1989.90  1990-9]
 a  .  री

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  63.76  40.00  63.76

 2,  असम  40.91  35.00  120.00

 3.  बिहार  63,65  30  00  63,65

 4.  गुजरात
 $  48.34  40.50

 5.  हिमाचल  प्रदेश  9.30  17.43  12.80

 6.  हरियाणा  50.00  25.83  21.70

 7,  जम्मू  और  कश्मीर  कक  21,00  21,80

 8.  कर्नाटक  54.34  26.70  33.60

 9.  केरल  47  08  44.36  37.60

 10.  मध्य  प्रदेश  79.56  50.00  63.60

 11.  महाराष्ट्र  86.95  54.93  75.28

 12.  मणिपुर  10,08  10,08  08.00

 13,  गेधालय  11,31  10.74  09.30

 14,  नागालेंड  10.78  9.00  08.00
 15.  उड़ोसा  46.96  44,60  37.00

 16.  पंजाब  37.38  41.51  28,40

 17,  राजस्थान  124.19  66.86  70,38
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 1  2  3  4  5

 18.  सिक्किस  4.20  4,00  03.40

 19,  तमिलनाडु  86.95  63.47  72.97

 20.  त्रिपुरा  12,56  11,28  10.00

 21.  उत्तर  प्रदेश  90,00  170  00  104,06

 22,  पश्चिम  बंगाल  71.13  67.57  57.00

 23,  गोवा  10.40  18,48  ee

 24.  अभरुणा चल  प्रदेश  7.00  कक  12,00

 25,  मिजोरम  700  25.00  19.20

 *गुजरात रात  सरकार  को  1988-89  के  पिछले  वर्षो ंमे ंछव॑  न  की छ्ं
 न

 की  गई  राशि  जो  उनके
 पाप्त  में  से  25  20  लाख  रुपये  खर्च  करने  की  अनुमति  दी

 +संब्रंधित  राज्य  सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुभा  है  ।

 ]
 थ्रो  राम  नारायण  बेरबा  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  बताया  है  कि  साम्प्रदामिक  दृष्टि  से

 जो  बम्यूनलीसेंसीटिव  स्टेट्स  हैं  उनके  बारे  में  अधिक  ग्रास्ट  देने  का  कोई  विचार  नहीं  मैं  मन्त्री
 महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  राजस्थान  मे  आतंकवाद  की  तस्करी  की  बढ़ती  हुई
 रेगिस्तानी  सीमा  इन  चारों  बातों  को  देखते  हुए  और  कम्यूनली  सेंसीटिब  होने  के  अतिरिक्त
 आपने  बया  कइटेरिया  बना  रखा  है  कि  और  ग्रांट  दी  जाए  ?

 ]

 थी  एस०  अकब  :  जो  वितरण  दिया  गया  है  उसमें  सांप्रदाधिक  रूप  से  संवेदनशील  कुछ
 राज्यों  को  दी  गई  सहायता  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  हमने  सरकार  के  समक्ष  एक  प्रस्ताव
 रखा  है  कि  उन  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  साम्प्रदायिक  समस्या  से  निबटने  के  लिए  एक  शोघ्र  कार्यवादह्यी  ब्
 गठित  किया  जाए  और  इससे  संबंधित  सभी  पहलुओं  पर  विचार  +रके  एक  योजना  तैयार  की  जा  रही
 है  और  सरकार  जल्द  ही  शीघ्र  कार्यवाही  बल  के  गठन  का  प्रस्ताव

 ]

 भ्रो  राम  नारायण  बेरवा  :  जब  मैं  स्टेट  पुलिस  कम्यूतिकेशन  में
 तत्कालीन  गृह  मंत्री  बूटासिह  जी  दो  साल  पहले  वहां  भाए  उन्होंने  इस  बात  का  आश्वासन  विया
 था  कि  राजस्थान  को  इस  समय  को  हालत  को  देखते  हुए  विशेष  अनुदान  दिया  लेकिन  दो  साल

 हो  वह  बिशेष  अनुदान  नहीं  दिया  इसका  क्‍या  कारण  है  ?

 ]

 गृह  मनन्‍्त्रो  एस०  बी०  :  मेरे  श्री  बूटा  ने  जो  इस  बारे  में  कहा
 था  हमें  उसकी  सत्यता  की  जांच  करनी  होगी  ।  किन्तु  जहां  तक  नीति  फा  प्रश्न  हूम  उन  राज्यों  को

 अनुदान  नहीं  देते  हैं  जो  सांप्रदाधिक  रूप  से  संवेदनशील  राज्य  में  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  थो  सांप्रदायिक
 तौर  पर  संवेदनशील  हैं  पुरा  राज्य  नहीं  ।  किन्तु  जो  कुछ  जिले  सांप्रदायिक  रूप  से  संवेदनशील  हम
 पुलिस  बल  को  आधुनिक  बनाने  में  उनकी  मदद  कर  रहे  इसका  सह  भर्थ  भहीं  है  कि  उन्हें

 5
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 रिक्त  अनुदान  राशि  दी  जाएगी  ।  हम  केन्द्रीय  रिजय॑  पुलिस  बल  में  करीब  दस  बटालियन  बढ़ा  रहे  हैं
 ताकि  यदि  राज्य  सरकार  को  आवश्यकता  हो  तो  इस  प्रकार  के  कायय  के  लिए  ये  उपलब्ध  हो

 किन्तु  इस  कार्य  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदान  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  मंत्री  महोदय  शायद  माननीय  सदस्य  का  भाशय  नहीं  समझ  पाए
 हैं  माननोय  सदस्य  जानना  चाहते  थे  कि  कया  केन्द्र  राजस्थान  की  भोर  विशेष  ध्यान  देगा  क्योंकि  यह
 एक  सीमावर्ती  राज्य  है  ।

 श्री  एस०  बी०  चवहाण  :  यदि  यह  एक  सीमावर्ती  राज्य  है  तो  यह  एक  अलग  विषय  है  |  किसी
 सीमावर्ती  राज्य  को  कितनी  धनराशि  देनी  है  और  किस  स्रोत  से  देनी  है  इसका  विचार  सम्बद्ध
 लय  करेगा  |  अब  हम  सांप्रदायिक  रूप  से  संवेदनशील  क्षेत्रों  को  विशेष  अनुदान  देने  के  विषय  पर
 विचार  कर  रहे  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  मे ंआता  यह  एक  भिन्न  प्रश्न

 क्रो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  केवल  प्रश्न  का  एक  हिस्सा  है|

 श्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  यह  पूर्णतया  एक  भिन्न  प्रश्न

 हरी  अटल  बिहारो  बाजपेयो  :  उनका  प्रश्न  सीमावर्ती  राज्य  के  पुलिस  बल  के  भाधुनिकीकरण
 से  सम्बन्धित  है  ।  क्या  एक  सीमावर्ती  राज्य  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  ?

 हो  एस०  बी०  चव्हाण  :  सीमावर्ती  र'ज्य  का  ध्यान  निश्चित  रूप  से  अद्धं-सेन्य  बलों  और  सेन्‍्य
 बलों  द्वारा  रखा  जाएगा  न  कि  पुलिस  के  आधुनिकीकरण  के  बयंक्रम  से  ।  अन्य  बल  भी  किन्तु
 इसके  लिए  मुझे  पूर्ण  सूचना  की  आवश्यकता  है  ।

 ]
 श्री  सत्यपाल  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  जो  सूची  दी

 उसके  अनुसार  प्रत्येक  प्रदेश  क  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि  पुलिस  वलो  के  आधनिशोकरण  के

 लिए  दी  गई  है  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  बी  जो  सूचो  दो  उसके

 अनुसार  आपने  है, फिर  में  90  लाख  में  करके  लाब  ओर  रुपये की  में  केवल
 गई है  लाख  रु०  दिया  है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  अन्दर  सांप्रदाधिषः  दंगे  और
 आतंकवाद  बढ़ा  फिर  क्या  कारण  है  कि  लाख  से  कम  करके  लाख  रुपये  की  राशि  दी
 गई  है  ?

 ]
 शो  एम०  एम०  जेकब  :  भारत  सरकार  किसी  भी  राज्य  को  दी  जाने  वाली  अनुदान  राशि  को  *

 जान  बूझकर  कम  नहीं  करती  इसमें  राज्य  सरकार  को  भी  भूमिका  रहती  राज्य  सरकार  को
 प्रतताव  पेश  करना  पड़ता  है  कि  वह  कितना  खर्च  स्वणं  वहन  कर  सकती  दोनों  को  आधा-आधा  खर्च

 वहन  करना  होता  राज्य  सरकार  पचास  प्रतिशत  का  प्रबन्ध  करती  है  और  सरकार  इसको  -

 शेष पचास प्रतिशत उपलब्ध करातो यदि राज्य वास्तव में और अधिक घन को मांग करते हैं तो हम उन्हें और अधिक धन दे पायेंगे । शो उसा रेह्री बकटेश्वरालु : हमें प्रसन्‍नता है कि राज्यों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा रहा किन्तु चू कि अब देश में काला धन हमारी मुद्रा पर हावी हो रहा इससे मुद्रस्फीति बढ़ रही है भीर इस देश में माधुनिक हथियार जंसे ए० के ०-47 पुलिस बल पर हावी हो रहे क्या इस सरकार को इस का कुछ अनुमान है कि असामाजिक सल्वों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे गेर कानूनी हथियारों की शक्ति कितनी जब तक हमारे पास कुछ अनुमान नहीं होगा हम उनसे लड़ने 6
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 के  लिए  खुद  को  तेयार  नहीं  कर  सकते  ।  वह  अनुमान  कया  है  ?  क्या  हमारे  पास  ऐसा  कुछ  अनुमान  है
 कि  देश  में  उग्रवादियों  और  गंर-कानूनो  बलों  की  संड्या  कितनी  है  ?  ,

 ही  एस०  एमਂ  जकथ  :  हमें  इस  सूचना  के  लिए  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  रहना  होगा  कि
 उपग्रवादियों  की  संख्या  कितनी  यदि  उनके  पास  इस  की  सूचना  है  तो  हम  वह  एकत्र  करने  का
 प्रयत्न  करेंगे  ।

 शो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  माननीय  अध्यक्ष  एक  छोटा  सा  सवाल  पूछना  चाहता
 हूं  ।  देश  में  पुलस  बल  के  आधुनिकोब.रण  और  उसे  चुस्त-दुशुस्त  तथा  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  क्‍या
 माननीय  मंत्री  जी  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  कोई  परिवतंन  या  संशोधन  करने  की  सोच  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  छोटा  सा  क्वश्चन  लेकिन  गुड  ववशचन  है  ।

 क्या  आप  भारतीय  दण्ड  संहिता  को  बदलने  के  बारे  में  भी  सोच  रहे  हैं  ?

 श्री  एम्त०  जेकश्न  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ध श्री  कृष्ण  दस  सुलतानदुरी  .  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो
 सीमावर्ती  राज्य  उनको  जो  धन  का  बंटवारा  किया  जाता  उसके  अन्तगंत  हिमाचल  प्रदेश  का  जो
 बाईर  एरिया  उसके  लिए  दो  वर्ष  पू्र  जब  सरदार  बूटा  सिह  गृह  मंत्री  गये  थे  ओर  उत्होंने

 बहा  था  कि  वे  दो  बटालियन  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  देंगे  और  सारा  खर्चा  भारत  सरकार  तो
 हिमाचल  प्रदेश  जैंटी  बाड़र  स्टेट  के  लिए  जो  पंजःब  और  जें०  एण्ड  के०  के  मिलिटेंट्स  से  घिरा  हुआ

 को  धन  का  प्राबधान  कर  रहे  हैं  या  नहीं  या  पुलिस  फोर्स  बढाने  के  लिए  नये  तरीके  मुद्दै्या  करने
 का  ख्याल  है  ?

 श्री  जकव  :  इन  सभी  सीमा  र'ज्यों  को  अध॑  सैन्य  सोमा  सुरक्षा  इत्यादि  से
 भी  सुरक्षा  मिल  रही  है  !  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  एक  विशेष  दिशा  में  पुलिप  बल  के  आधुनिकौकरण  से

 है  ।  अभी  जेसाकि  मेरे  वरिष्ठ  साथी  ने  श्री  राम  नारायण  बैरवा  को  अन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर

 दिया  है  वसा  ही  हिमाचल  प्रदेश  के  मामले  में  भी  है  और  कुछ  नया  नहीं  है  ।

 |
 भरी  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इनका

 ध्यान  उस  वकक्‍तथ्य  के  प्रति  गया  है  जहां  डिफेंस  मिनिस्टर  मे  ऐलान  किया  है  कि  को

 साम्प्रदायिक  दंगों  को  दंबामें  क ेलिए  इस  तरीके  से  जो  हो  रहा  उसको  नहीं  करना  ओर

 उसके  साथ  साथ  यह  भी  कहा  कि  जरूरी  नहीं  कि  जब  कोई  जरूरत  आर्मी  को  नहीं  बुलाया
 जायेगा  लेकिन  राज्य  सरकार  यदि  बुलाने  को  जिम्मेदारी  लेगी  तो  जो  खर्चा  उनसे  वसूल  किया

 जायेगा  ?  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  इसलिए  कि  राज्य  सरकार  जिसको  मंगा

 सकते  वह  तो  फक्कड़  राज्य  सरकार  के  पास  पंसा  नहीं  है  ओर  ज्यादातर  राज्य  सरकारें  फक्कड़

 होती  हैं  ..  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  सांप्रदायिक  दंगों  को  दबाने  के  लिए

 )
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 ]

 एक  सानमोय  सदस्य  ।  क्‍या  यह  संसदीय  शब्द  है  ?

 ]

 श्री  रवि  राय  :  पूरा  पालियामेंटरी  फक्कड़  का  मतलब  होता  है  कड़का  ।  आप  तो

 हिन्दी  के  जानकार  आदमी  मैं  भो  चाहता  आप  भी  चाहते  हैं  कि  पुलिस  फोस

 बुलाई  जाए  लेकिन  कया  गृह  मंत्री  जी  सदन  को  आश्वासन  देगे  कि  जिस  तरीके  से  एक  राष्ट्रीय  पुलिस
 फोस  का  वह  गठन  करना  चाहते  हैं  वह  दबाने  के  लिए  काफी  और  कि  जिस  तरीके  से
 डिफेम्स  मिनिस्टर  ने  फरमाया  है  कि  राज्य  सरकारों  से  पैसा  बसूल  किया  जाएगा  इसलिए  कि  उन  को
 कर्मी  को  बुलाना  इस  बारे  में  मैं  उनकी  राय  जानना  चाहता  हूं  ?

 ]

 थी  एस०  बो०  चब्हाण  :  में  माननीय  रक्षा  मन्त्री  से  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हूं  ।  सेना  को
 बार-बार  बुलाना  ठीक  नहीं  किन्तु  हससे  यह  सम्भावना  समाप्त  नहीं  हो  जाती  कि  सेना  को  कुछ
 क्षेत्रों  में  नहीं  भेजा  जा  रहा  ऐसा  लगातार  किया  जा  रहा  जब  सेना  को  जाता  तो

 उन्हें  बह  कायं  करना  पड़ता  है  ।

 थी  अरविन्द  नेताम  :  भ्रध्यक्ष  देश  में  नगसल  समस्या  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  है  और
 जितना  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  उसको  कंट्रोल  क*ने  उससे  भी  यह  बढ़ती  रही  है  और
 खासकर  तीन  रटेट्स-आन्ध्र  मध्य  प्रदेश  भर  जहां  से  गृह  मंत्री  जी  आते  मैं
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  नक्मल  की  समस्या  को  और  इफंविटव  ढंग  से  रोकने
 के  लिए  क्‍या  भारत  सरकार  के  पास  कोई  स्कीम  है  ?  वह  इस  बारे  में  क्या  करने  जा  रही  है  ?

 थी  एस०  बो०  चव्हाण  :  अध्यक्ष  इस  काम  के  लिए  तीन  तारीख  को  मैंने  यन्‍सन्‍ड
 मिनिस्ट्स  को  मीटिंग  बुलाई  उस  मीटिंग  में  उनके  साथ  विचार  विमर्श  करने  के  बाद  हम  इस  बात
 का  फैसला  कर  पाएंगे  ।

 थी  शो  भ्रमाद्रीश्वर  राव  बाड़े  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मन्त्रो  को
 इस  की  जानकारी  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  तेलंगाना  क्षेत्र  के  कई  जिलों  में  नकसलवादियों  की  हुकूमत

 were  ब्लती  है  न  कि  राज्य  सरकार  की  ।  और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इन  नकसलवादियों  को
 लिट्टे  के  लोगों  ओर  पंजाब  के  श्ाड़कुओं  से  भाधुनिक  हथियार  मिल  रहे  क्या  सरकार  राज्य
 सरकारों  को  अपने  पुलिस  बलों  को  ववीततम  हथियार  उपलब्ध  कराकर-उनके  आधुनिकोकरण  के  लिए
 मदद  देगी  जिससे  आन्प्र  प्रदेश  में  इन  तकफ़लवादियों  से  सफलता  पूर्वक  निबटने  के  लिए  उतका  विश्वास
 बढ़े  ?

 थी  एस०  बो०  चब्हाण  :  यह  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  अधीन  नहीं  बिन्‍्तु  जब  हम
 पाते  हैं  कि  उम्रवादियों  के पास  नवीनतम  हथियार  हैं  जबकि  पुलिस  के  पास  पुरामे  हथियार  तो  हम
 उन्हें  भवश्य  आधुनिक  हथियार  उपलब्ध  हम  जहां  भी  डग्रवाद  देखेंगे  और  ऐसी  स्थिति  से
 निबटना  तो  हम  उन्हें  भाघुनिक  हथियार  उपलब्ध

 है
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 शी  राण  बिलास  पातवान  :  अध्यक्ष  यह  जो  रायट्स  का  मामला  है  जिस  में  पुलिस  बल  का
 प्रयोग  किया  जाता  सेना  को  इसलिए  बुलाया  जाता  है  कि  लोगों  को  विश्वास  होता  है  कि  सेना  जब
 आएगी  तो  निष्पक्ष  रूप  से  काम  करेगी  और  इसी  निष्पक्षता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  में  बहुत
 सारी  एसी  फो्सेज  हैं  जिनके  संबंध  में  सीधा  कहा  जाता  है  कि  वह  एक  धमं  विशेष  से  या  कारट  विशेष
 से  जुड़ी  रहती  खासकर  उत्तर  प्रदेश  में  बार-बार  यह  चर्चा  आती  है  ।  उस  परिस्थिति  में  बार-बार
 सदन  के  भीतर  और  बाहर  मांग  की  जाती  है  कि  ऐन्‍्टी  कम्यूनल  रॉयट्स  फोसं  की  स्थापना  की
 भारत  सरकार  जब  कभी  राज्य  सरकार  को  एड़  या  पेसा  देती  है  तब  क्या  इसके  संबंध  में  भी  सरकार
 विचार  करती  है  और  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिया  जाता  है  कि  ऐसी  फोसं  का  निर्माण  किया  जाए
 जिसमें  हर  हर  जाति  का  प्रतिनिधित्व  हो  और  जिससे  कम्यूनल  रॉयट्स  के  समय  सें  कोई
 एकतरफा  कारंबाई  नहीं  की  जा  सके  ?

 भरी  बो०  चव्हाण  पहले  तो  जो  इस  किस्म  की  बटालियन्स  रेज  की  जाती  हैं  वह  किसी
 जाति  के  नाम  पर  अगर  की  जातो  हैं  तो  वह  बात  ठोक  नहीं  सारी  जाति  के  लोग  उसके  भन्दर
 आने  चाहिए  और  इसमें  कोई  दो  राय  होने  को  जरूरत  नहीं  लेकिन  उसके  साथ  साथ  मैं  यह
 जरूर  कहना  चाटृंगा  कि  एक  जगह  अगर  उन्होंने  विश्वास  खो  दिया  इसके  मामे  उस  एरिया  के
 अन्दर  उनके  ताहलुकात  पैदा  हुए  होंगे  ।  उनको  दूसरी  तरफ  भी  हम  भेज  सकते  दूसरी  भरमह  की
 फोस  वहां  भेज  सकते  हैं  ।  एक  स्टेट  से  दूसरी  जगह  अगर  फोर्स  ऐक्सबेन्ज  की  जाए  ती  हो  पध्कता  है
 कि  उस  फोर्स  से  हम  यह  काम  निभा  उसके  लिए  मिलिट्री  बुलाने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।
 भब  अगर  मिचुएशन  दूसरी  फोस  आते  के  बाद  भी  कन्‍्ट्रोल  नहीं  हुई  तो  कलेक्टर  को  एक्ट  के  तहत
 अधिकार  हैं  कि  वह  जरूर  बुल्ला  सकता  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवाल  :  मैंने  पूछा  था  कि  सरकार  का  विचार  क्या  एन्‍्टी  कम्युगनल  फोर्घेज
 के  गठम  करने  का  है  या  नहीं  ।

 थो  चब्हाण  :  मैंने  तो उसका  जवाब  दिया  है  क्लिअर  कि  दस  सी०  भार०  पी०  की
 बटालियनें  इस  काम  के  लिये  हम  रेज  करते  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  में  माननीय  गह  मंत्री  जो  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  भाहता  हूं  कि  जब

 हम  सीमा  की  बात  करते  हैं  तो  कुछ  राज्यों  |  सीमाए  जहां  दूसरे  राज्यों  से  लगती  थहीं  कुछ
 राज्यों  की  सीमाएं  दूसरे  देशों  क ेसाथ  भी  लगती  ज॑से  हिमाचल  प्रदेश  तत्कालीन  गृह  मंत्री  ने
 माननीय  सुल्तान्पुरी  जी  के  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  था  कि  ढछी०  एस०  एफ०  भौर  फौज  ऐसे
 स्टेट्स  का  ध्यान  रखेगी  परन्तु  प्रश्न  इमद.द  और  जम्मू  कश्मीर  के  साथ  लगने  वाली  सोमा  का
 माननीय  सिंह  जी  ने  अपने  जवाब  में  अश्वासत  दिया  था  कि  दो  बटालियनतें  हिमाचल  प्रदेश  में

 पुलिस  की  अम्पयी  जिसके  क्‍लिये  आवश्यक  धन  क्रेस्लीय  सरकार  बह  इसो  कारण

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  वा  रिप्लाई  दिया  जा  चुका

 प्रेम  धूसल  :  रिप्लाई  कहा  दिया  गया  है|  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  भृतपूवव  मंत्री  ने
 सदन  में  आश्वासन  दिया  था  हिमाचल  स्टेट  के  बरे  कया  यह  सरकार  उसे  पूरा  करेगी  और  दो
 बटालियनें  हिमाचल  प्रदेश  गठित  करने  के  लिपे  भावश्यक  धन  देगी  ।  मेरा  सीधा  सा  प्रएन  है  ।

 भी  एस०  थो  चब्हाण  :  में  रिकार्ड  को,पूरा  देखंगा  यदि  गवर्नभेंट  के  पास  रे  में  कोई
 रिकार्ड  होगा  तो  उसे  देखते  के  अगर  उततें  पौलिसी  थेमेज  कन्टैम्प्लेट  रहे  तो  उसके  बारे
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 श ््ासस  नल्‍चअइअ्न

 में  फिर  से  कोई  पौलिसी  डिसोजन  में  तबदीली  लाने  की  जरूरत  होगी  तो  सोचना  पड़ेगा  ।

 ]
 थी  चन््रजोत  यादव  :  मैं  सोचता  हूं  कि  माननीय  गृह  मंत्री  जी  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे

 कि  पुलिस  बल  का  आधुनिकीकरण  करने  से  अभिप्राय  केवल  नवीनतम  आधुनिक  हथियार  तथा

 उपक  रण  ही  नहीं  है  वृद्धि  बल्कि  उनका  दृष्टिकोण  भी  आधुतिक  होना  विशेष  रुप  से  जबकि
 साम्प्रदायिक  दंगों  में  वृद्धि  हो  रही  हो  तब  अक्सर  हमें  इस  प्रकार  की  शिकायत  मिलती  है  कि  हर  एक
 मामले  में  तो  नहीं  परन्तु  अधिकतर  मामलों  में  पुलिस  भी  उसी  का  एक  हिस्सा  होता  इसको  ध्यान
 में  रखते  हुए  नयी  नीति  बनाते  समय  क्या  केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  पुलिस  की  नियुक्ति  करने

 के  लिए  तथा  उससे  सम्बन्धित  कोई  शेक्षिक  नीति  के  लिए  एक  आम  दृष्टिकोण  अपनायेगी  ताकि  पुलिस
 एक  कारगर  धर्मनिरपेक्ष  बल  की  भूमिका  निभा  सके  ?

 झो  एत०  बी०  चग्हाण  :  यह  एक  बहुत  ही  विस्तृत  प्रश्न  है  जो  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित

 परन्तु  इसी  के  साथ-साथ  जब  इन  बलों  को  साम्प्रदायिक  रूप  से  संवेदनशीन  क्षेत्रों  मे ंतैनात  किया
 जा  रहा  है  तब  उस  स्थिति  में  केवल्ष  हथियारों  का  भाधुनिकीकरण  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इससे  भी

 अधिक  परिवतंन  किये  जाने  चाहिये  ।  उन्हें  संचार  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जानी  इसी  के

 साथ-साथ  उन्हें  उनकी  सेवा  के  दौरान  एक  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  जबकि  सरकार  को  यह  ध्यान

 में  रखना  होगा  कि  इसके  लिए  एक  नये  प्रकार  के  दुष्टिकोण  को  उसे  अपनाना  होगा  ।

 श्रीमती  मालिनों  भट्टाचार्य  :  म  ननीय  श्री  चन्द्रजीत  यादव  द्वारा  पृछे  गये  प्रश्न  की  प्यृंखला
 में  ही  मैं  भी यह  कहता  चाहूंगी  कि  साम्प्रदायिक  बंगों  तथा  अन्य  हिंसात्मक  घटनाओं  के  दौरान  जब

 राज्य  की  पुलिस  के  खिलाफ  कुछ  विछ्िष्ट  आरोप  लगाये  जाते  हैं  तब  उनको  देखकर  ऐसा  लगता  है  कि

 कानून  को  व्यवस्था  को  रक्षा  करने  वाले  कानून  ही  अपने  हाथों  में  ले  रहे  मेरे  विचार  से

 आधुनिकीकरण  करने  के  साथ-साथ  पुलिस  को  स'च-समझ  को  भी  आधुनिक  बनाया  जाये  ।  भागलपुर
 :  मलियाना  ठथा  अभी  हाल  में  पीलीभीत  तथा  त्रिपुरा  की  घटनाएं  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  पुलिस  के

 छघिलाफ  ऐसे  आरोप  लगाये  गये  हैं  तथा  जिनमें  कि  पुलिस  बल  का  प्रयोग  अपने  राजनंतिक  विरोधियों

 खत्म  करने  के  लिए  किया  गया  इन  सभी  मामलों  में  पुलिस  बल  द्वारा  एक  दूसरा  नवीन

 दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  बनाने
 -  की  सोच  रही  है  जिसके  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  ऐसे  आरोपों  की  तुरन्त  छानबीन  बी  जाए  तथा
 कारंवाई  की  जाये  ।

 थी  एस०  बी०  चब्हाण  :  मैंने  श्री  चन्द्रजीत  यादव  के  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  तथा
 माननीय  महिला  सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्न  का  भी  वही  उत्तर  होगा  ।  निश्चित  रूप  से  इसमें  कोई
 सन्देह  नहीं  है  परन्तु  जब  आप  अधिकारियों  को  सेवा  के  दौरान  प्रशिक्षण  उस  इस  पूर्ण

 समस्‍या का समाधान निकालने का तरोका एक ऐसा विषय है जो कि वास्तव में उन्हें सिबाता पढ़ुंगा । बिहार को सिंचाई परियोजनाएं *247. क्री बिजय कुसार पादरव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 रे
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विभाराधीन  पड़ी  बिहार  की  बड़ी  ओर  माध्यम  स्तर  की

 -  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  कया  हैं

 ये  परियोजनायें  कब  से  लंबित  पड़ी

 क्या  बिहार  के  नालन्दा  जिले  में  फाल्गु  नदी  के  दोनों  तरफ  तटबंधों  के  निर्माण  की  भी
 कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुई  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 जल  संताधन  मंत्री  विद्याजरण  :  और  विवरण  सभापटल  पर  रख
 दिया  गया

 और  जी  राज्य  सरकार  ने  ध्ूचित  किया  है  कि  तटबंधों  की  मरम्मत  के  लिए
 लगभग  23  लाख  रुपए  की  लागत  की  यह  स्कोम  राज्य  के  राहत  विभाग  की  स्कीम  है  ।

 विवरण

 ऋम  सं०  परियोजना  का  नाम  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्ति  कौ  तारीख

 1  2  3

 अहद  स्कोमें

 1  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया--राज्य  सरकार  द्वारा  इसकी  टिप्पणियों  को

 अ्नुपालना  के  अध्यधीन  परामशंदात्री  समिति  द्वारा  वियार  किया  गया  तथा  स्वीकार्य

 पाया  गया  ;

 पुनासी  जलाशय  स्कीम  10/89

 2.  सुवर्ण  रेखा  बहुप्रणोजनो  परियोजना  7/89

 3,  सिक्तिया  बराज  परियोजना  1/88

 4.  कोसी  बराज  कौ  मरम्मत  2/86

 5.  सोन  नहर  आधुनिकीकरण  8/83

 6,  उत्तरी  कोईल  जलाशब  परियोजना  3/86
 प्र  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  परामशंदात्री  समिति  ते  अतर्राण्पीय  मुद्दों

 को  हल  न  किए  जाने  के  कारण  विचार  आस्थगित  कर  दिया  है  ;

 1.  कोनार  सिधाई  77/1

 8/89

 2.  तिलेया  धाघर  10/74
 ह

 गा  तकनीकी  आंधिक  मूह्यांकन  पूरा  नहों  हुआ  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीव  जल  आयोग
 की  टिप्पणियों  को  अनुपालना  करनी  है  ;

 1.  सुखसेनाधाट  पम्प  नहर  11/89

 2...  कोसी  परियोजना  सोपान  II  |  2/88
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 3...  मंडक  परियोजना  सोपान--ा  1/88
 4.  जमानिया  पम्प  नहर  11/90

 5.  ब्रहई  जलाशय  10/90
 मध्यम  स्कोमें

 I  तकतोकी  आर्थिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया--राज्य  सरकार  द्वारा  हसकी  टिप्पणियों  को

 अनुपालना  के  अध्यधीन  परामलंदात्री  समिति  द्वारा  विचार  की  गयी  तथा  स्वीकार्य  पायी
 गयी  ;

 1...  सलेया  जलाशय  स्कीम  8/83
 2...  रामरेथला  जलाशय  हकीस  8/88
 3...  धनसिह  टोली  जलाशय  स्कीम  8/88

 4,  सतपोतवा  जलाशय  स्कीम  1/88
 5.  कातो  जलाशय  स्कीम  8/88

 6,  कुन्दघाट  जलाशय  स्कीम  11/82
 १...  फसो  जलाशय  स्वोम  8/88
 8.  भेरवा  जलाशय  स्क्रीम  8/88
 9...  पंचखेरों  जलाशय  स्कीम  5/87

 तर  तकनीकी  आध्िक  मूल्यांकन  पूरा  नहीं  हुआ  राज्य  सरकार  को  के-्द्रीय  जल  आयोग
 की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करनी  है  ;

 1...  सुभाली  जलाशय  स्कीम  2/89
 2.  भमानत  जलाशय  स्कीम  3/90

 3,  सरजामहाटू  जलाशय  स्कीम  9/88
 4.  गोरखो  जलाशय  सकी म  9/४8
 5.  बरारी  पम्प  नहर  12/90

 भरी  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  बिहार  सिचाई  के  मामले  में  काफी  पिछड़ा  हुआ  है
 और  आल  इण्डिया  एवरेज  धिचाई  का  जो  उसमें  भी  बिहार  राज्य  का  सबसे  तीचे  स्थान  है  |  मंत्री  .

 को  ने  शो  यबाब  दिया  उसमें  कुल  सिंचाई  को  लम्बित  योजनाएं  उन्होंने  27  बताई  हैं  और  इन  27
 योजनाओं  में  स ेएक  योजना  पुताशी  जलाशय  स्कीम  है  जो  1971  से  लम्बित  है  ओर  दूसरी  तिलेया
 घाघरा  1974  से  लम्बित  इनके  लम्बित  होने  का  कारण  बताया  गया  है  कि  कुछ  अन्‍्तर्राज्योय

 मुद्दों  को लेकर  और  कुछ  राज्य  सरकार  को  जो  परामशंदात्री  समिति  ने  टिप्पणी  दी  उनके
 पालन  न  होने  की  वजह

 में  माननीय  भम्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  की  ओर  से  पुनासी  जलाशय
 स्कीम  के  लिए  जो  सवाल  अन्तर्राज्यीय  आते  उनके  हल  के  लिए  कया  कारंबाई  को  गई  और  दूसरा
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 सवाल  वह  है  कि  राज्य  सरकार  को  ओर  मो  क्ुकाव  भेजे  मए  ओर  टिप्पणियां  भेज़ी  गई  थे  क्या  हैं
 ओर  केन्द्र  सरकार  कौ  ओर  से  क्या  कोशिश  की  गई  है  ताकि  वे  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  की  ओर  से
 अधिलम्ब  भेजी  जा  सके  ।

 क्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जिन  अन्तरज्योय  समसयों  के  बारे  में

 बहा  मैं  उनके  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  ह्‌  कि  बहुत  सी  बंठकें  आयोजित  को  गई  जिनमें  कि
 दोनों  राज्यों  से  सम्बन्धित  व्यव्षित  और  धम्जीनियर  सम्मिलित  हुए  ।  यह  दुख  की  बात  है  कि  अभी
 तक  समझ्षौता  नहीं  हो  सका  हम  लोगों  के  द्व।रा  जो  प्रयास  किया  जाता  है  उनमें  जब  तक  संबंधित
 राज्यों  की  तरफ  से  कोई  बहुत  विस्तृत  समझदारी  का  एक  दृष्टिकोण  न  अपनाया  तब  तक  इन

 बहुत  जदिल  मामलों  में  समझौता  नहीं  हो  पाता  एक  कारण  अध्यक्ष  महोदय  यह  भी  है  कि  इस
 तरह  की  योजनाओं  में  समझौता  करने  का  कभी-कभी  राजनीतिक  हूप  से  विपरोत  प्रभाव  पड़ता  है  और
 राजनीतिक  रूप  से  चू  कि  विपरीत  प्रभाग  होता  है  इसलिए  भी  समझौता  नहीं  हो  पाता  इसोलिए
 इतने  दिनों  से  योजनाएਂ  लम्दित  पड़ी  हुई  हम  लोगों  की  तरफ  से  पूरा  प्रयास  किया  जाता  है  कि
 इन  योजनाओं  को  बनाया  जाए  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्प  ने  दूसरा  यह  पूछा  है  कि  हम  लोगों  की  तरफ  से  कौन
 सी  ऐसी  बातें  कही  गई  हैं  जितका  कि  उत्तर  राज्य  सरकारों  ने  नहीं  दिया  जिसमें  अधिकतर  जो
 प्रश्न  वे वित्तीय  मामलों  से  सम्बन्धित  हैं  इनके  बारे  में  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  वे  उपलब्ध  न

 होने  के  कारण  ये  योजनाएं  लम्बित  पड़ी

 श्री  विजयकुमार  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय  टेक्‍्नीकल  बात  की  जो  चर्जा  हुई  है  उसके  जवाब  में

 ग्ह  है  कि  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  बहरहाल  उन्होंने  जबाब  दिया  है  ।  मैं  दूसरा
 यह  कहना  च'हता  हु  कि  जो  नालन्दा  जिले  की  फात्गु  नदी  के  बारे  में  चर्चा  को  गई

 इपमें  यह  जवाब  दिया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  के  अधीन  यह  स्क्रीम  है  भौर  23  लाख  रुपए
 लागत  का  अनुमान  राज्य  सरकार  ने  लगाया  चू  कि  यह  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पड़ती  है  मैं  ऐसा
 समझता  हू  कि  इसमें  23  लाख  नहों  बल्कि  करोड़  रुपए  से  ऊपर  लगेगा  दोनों  तरफ  तटबन्ध  को  ठीक

 में  |  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  टोम  भेज  चू  कि

 यह  कई  अंचलों  को  प्रभावित  करतो  है  और  पूरे  अन्तर  जिले  को  प्रभावित  करती  सरकार  इसका

 तखपमीना  लगाएगी  ।  अगर  वह  राज्य  सरकार  के  मातहृत  स्कीम  दी  जा  सकती  है  तो  राज्य  सरकार  की

 जो  स्थिति  है  उसी  पूरा  होने  वाला  नहीं  कग  सरक।र  उसके  बाद  इस  पर  चर्चा  करेगी  और  केन्द्र

 सरकार  इसको  अपने  हाथ  में  लेकर  पूरा  करेगी  ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  पहगु  नदी  के  बारे  में  जो  प्रश्न  माननीय  सदस्य  से  पूछा  है,बिहार  सरकार

 मे  स्वयं  इसकी  लागत  के  जो  आंइड  भेजे  हैं  उनसे  यह  स्पष्ट  है  कि  23  लाख  रुपए  उसमें  लगेगा  ।
 मान  नीति  के  अनुसार  जब  60  लाश  से  ऊपर  साधत  होती  हैं  तो  बे  न  सरकार  उसे  देखती  है  भौर  60
 लाब्ष  से  नीचे  लागत  होती  है  तो  राज्य  सरकार  देखती  है  |  चूंकि  माननोग्  सदस्य  चाहते  हैं  इसलिए  मैं

 केन्द्र  की  तरफ  से  टीम  भेजकर  जरूर  जांच  करवा  लूंगा  जिपसे  कि  इस  काम  को  शीघ्नता  से  पूरा  किया

 जा  सके  ।
 श्री  छे  3  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  शताब्द  पुरानी  सोन  नहर  प्रणाली  मध्य  बिहार  के

 करीब  छः  जिलों  में  23  लाख  एकड़  भूमि  को  तिचित  करती  है  ओर  एक  करोड़  से  अधिक  लोगों  की
 आजीविका  इस  पर  निर्भर  पर  यह  एक  सुनिश्चित  मरम्मत  के  अभाव  में  दम  तोड़  रही  इसके
 अलावा  सोन  नहर  की  पर्याप्त  जल  नियन्त्रित  व्यवस्था  हेतु  सोत  नदी  की  मुख्य  धारा  बिहार  के  पलामु
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 जिला  गड़ोह  नामक  स्थान  पर  एक  जलाशय  योजना  1983  से  लम्बित  पड़ी  हुई  मैं  मन्त्री  महोदव
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  योजना  को  शामिल  करके  इसे  अधिक  राशि

 देने  की  व्यवस्था  साथ-साथ  सोन  आधुनिकीकरण  का  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 भ्रो  विधाचरण  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  योजना  है  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  ब्हा
 और  इसके  बारे  में  लागत  का  जो  अनुमान  लगाया  गया  था  वह  पुराना  हो  णुत्रा  हमने  राज्य
 सरकार  के  पास  योजना  भेजी  है  कि  इसकी  लागत  का  वततंमान  अनुमान  लगाकर  भेजे  जिसे  काम

 पूरा  किया  जा  सके  |  यह  अनुमान  बिहार  सरकार  से  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  जैसे  ही  अनुमान  प्राप्त
 होगा  उसके  बारे  में  आगे  कायंवाही  की  जाएगी  ।

 श्री  कड़िया  म॒ण्डा  :  सुवर्ण  रेखा  परियोजना  बिहार  में  बहुत  दिनों  से  लम्बित  पड़ी  हुई  है  ।  यह
 परियोजना  1978  में  आरम्भ  हुई  आज  उसका  काम  आधा  भी  नहीं  हुआ  है  |  सुना  है  उसमे
 काफी  धपले  हुए  हैं  और  इस  घपले  के  कारण  विश्व  बेंक  उसमें  जो  मदद  देती  थी  वह  बन्द  कर  दी  है  ।
 क्या  मंत्री  जी  को  इसके  संबंध  में  जानकारी  है  ।  यदि  मदद  बन्द  है  तो  उस  संबंध  में  का  यंवाह्ी
 करना  च'हते  हैं  और  यदि  बन्द  नहीं  है  तो  यह  काम  कब  तक  पूरा  बिया  जाएगा  ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  यह  सुवर्ण  रेखा  मल्टी-परपस  प्रोजेक्ट  का  काम  हम  नोगों  के  पास

 बिहार  सरकार  ने  भेजा  थਂ  और  जो  इसकी  परामशंदात्री  समिति  है  संन्ट्रल  वाटर  उन्होंने
 इसके  बारे  में  कुछ  ऐसे  सुझाव  रखे  जिसमें  बिहार  सरकार  को  अपनी  राय  देनी  वह  राय

 हमको  और  प्लानिंग  कमीशन  को  जुलाई  1989  में  मिली  ।  उसके  बाद  जो  सेन्‍्ट्रल  वाटर  कभोशन  है
 उसने  इसके  बारे  में  इस  योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यवाही  शरू  *)  |  उसके  बाद  जो  हम  लोगों
 ने  कुछ  और  अतिरिक्त  सूचना  राज्य  सरकार  से  मांगी  दिस+्दर  1989  में  जिसके  जवाब  के  बिना

 इस  योजना  को  पूरा  नही  किया  सक्ता  यह  जवाब  हम्को  अभो  तक  नद्दों  भिलः  जेस  हो
 जवाब  मिल  जाएगा  उसके  बाद  फिर  पर्यावरण  और  जगल  विभाग  की  अनुमति  लेनी  होगी  ।  ६  ह  हमें
 मिल  जाएगी  और  उसके  बाद  काम  शुरू  हो

 कमला  ओर  बागमती  नदियों  पर  बहुउ॒द्द  शीय  नदी  घाटी  परियोजनाएं
 *248.  श्री  भोगेस्द्र  झा  :

 क्या  जल  संताधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  बराक  शोशापानी  और

 मनूनयेर  में  कमला  और  बागमती  नदियों  पर  प्रस्तावित  बहुउद्देशोय  नदों  धाटौ
 योजनाओं  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  उनकी  बाढ़  तथा  बिजली
 उत्पादन  की  क्षमताओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  सन्‍्त्रो  विद्याचरण  :  नेपाल  में  स्थित  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  अभी
 तक  हल  नहीं  हुए

 हट  ा  ््ि

 थी  भोगेरद्र  अध्यक्ष  इस  तरह  के  जवाब  की  आशा  मैं  किसी  केन्द्रीय  मंत्री  से
 नहीं  कर  सकता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भेजा  में  भारत  सरकार  की  ओर  से  बहुउद्देश्यीय
 परियोजनाओं  के  बारे  में  प्रतिवेदन  नेपल  सरकार  को  भेजा  गया  था  ?  कया  इस  परियोजना  के  बारे  में
 1988  में  सात  साल  बाद  सच्चिव  स्तर  पर  वार्ता  हुई  और  वंसे  ही  कमला  के  शीशापानी
 योजना  के  लिए  बहुत  पहले  एक  प्रतिवेदन  तेयार  किया  गयः  था  |  क्या  बागभती  नदी  पर  भारत
 सरकार  ने  रामनगर  में  परियोजना  बनाने  का  जो  प्रयास  किया  उसके  बदले  में  खुद  सामने  आकर  नेपाल

 14



 10  1913  मौखिक  उत्तर

 में  उसे  अपने  यहां  राजमार्ग  में  कर  लिया  है  जिसके  चलते  हमारी  परियोजना  जाएगी  भोर
 नेपाल  को  पूरा  फायदा  नहीं  होगा  ।  ऐसी  हालत  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  तरह  का  जवाब  जिससे
 हम  दोनों  मित्र  देशों  के  सहोदर  देशों  के  बीच  में  रिश्ते  में  कटुता  भाती  है  और  दोनों  देशों  के  जन-धन
 की  वरबादी  होती

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  .  भाप  प्रश्न  पर  आइए  |

 क्री  भोगेषद  झा  :  जवाब  तो  आपने  सुना  हो  है  कि  कुछ  नहीं  मैं  सारी  बात  इनके  दिमाग
 में  देता  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  ।

 श्री  भोगनद  झा  :  आपको  तो  मालूम  हो  गया  है  कि  स्पष्ट  परियोजनाओं  के  बारे  में  अभी  क्‍या
 स्थिति  आप  राजनीतिक  स्तर  पर  कोई  वार्ता  की  पहल  करने  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 शो  विधाचरण  शक्ल  :  अध्यक्ष  जो  मैंने  सूचना  दी  है  कह  बित्कुल  सही  हम  लोग
 बहत  दिनों  से  इस  बात  का  प्रयास  कर  रहे  है  कि  नेपाल  को  समस्त  नदियां  जो  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश
 में  आती  उन  पर  किसी  प्रकार  का  समझौता  हो  सके  |  1962  के  पहले  दो  समझौते  हुए  वे  लागू
 हैं  और  चल  रहे  इसके  बाद  जिन  सम्झौतों  के  बारे  में  प्रयास  किया  गया  कोई  न  कोई
 उसमें  अड़चने  आती  कभी  तकनीकी  अड्वन  कभी  राजन  तिक  अड़चन  1977.

 78  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  नेपाल  उससे  कुछ  प्रगति  उसके  बाद  जब  भी  कोई
 राजनीतिक  नेत.गण  या  वे  नेपाल  से  भारतवर्ष  में  आए  था  भारतवर्ष  से  नेपाल  कुछ
 न  बुछ  प्रगति  हुई  ।  लेकिन  यह  प्रगति  ह  मेजा  कोई  न  कोई  मामले  को  लेकर  अठक  गई  जिसका

 बास्तविब्रताओं  से  कोई  बिशेष  संबंध  नहीं  हैं  ।  मुझे  लगता  हैं  कि  इस  प्रकार  की  इसमें  कोई  बाघा

 डाली  जा  रही  है  जिससे  कि  हिन्दुस्तान  और  नेपाल  दोनों  कਂ  नक्सान  यह  बात  कई  बार  सम«
 झाई  गयी  |  कई  सब-फ्रमी  गन  बेंटाए  गए  जो  कि  भोगेन्द्र  जी  को  भी  मालूम  इनकी

 मीटिंग  1980  से  1988  तर  प्रति  वर्ष  होती  रही  ।  उसके  बाबतद  भी  इन  सब  परियोजनाओं  पर  एक
 खास  बात  जो  कि  सब  माननीय  सदस्यों  को  जाननी  चाहिए  वह  यह  है  कि  इन  पर  भो  बांध  बनने  वाले

 है  वे  सब  नेपाल  की  भूमि  में  ब  ने  भारतवर्प  को  भूमि  पर  बांध  बतने  की  कोई  जगह  नहीं
 नदियां  सब  नेपाल  से  है  इसलिए  उनकी  रहुमति  के  बिना  हम  काम  नहीं  कर  सकते  हैं|  जहां

 कहीं  थोड़ा  बहुत  भ  ग  भारततरब  या  थोड़ा  नेतान  का  होता  है  वहां  उतकी  सहमति  अवश्यक  होती  है
 बयोकि  यह  बहुत  नाजूक  मामला  मैं  बहुत  विस्तार  से  इसके  बारे  में  कहना  नहीं  चाहता  हूं  कि

 क्या-क्या  बठिनाइयां  है  ।  माननोय  सदस्य  जानते  हैं  कि  भारतबषं  की  तरफ  से  बहुत  अधिक  प्रयास

 किए  गए  |  शायद  अधिक  आतुरता  भारतवर्ष  की  तरफ  से  दिखायी  गई  उसमें  लगता  है  कि  नेपाल  के

 लोगों  या  वहां  के  राजनीतिज्ञों  को  यह  लगने  लगा  कि  इसमें  कुछ  भारत  का  हित  ज्यादा  है  और  नेपाल

 का  हिंत  कम  इस  तरह  को  जो  गलत  भावनाएं  वहां  बढ़तो  जा  रही  हैं  उनमें  सुघार  कर  इत
 पोजनाओं  में  प्रगति  लायी  जा  सकती  है  ।

 श्री  भोग  अध्यक्ष  यह  मजबूरी  भी  सदस्थों  की  भी  है  लेकिन  आपकी

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  प्रश्न  यह  था  कि  जो  परियोजनाएं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  कमेंट्री  *  हीं  करनी  है  ।

 भी  भोगेन््र  झा  :  अध्यक्ष  प्रश्न  आपके  सामने  भी  है  कि  अनुमानित  उसमें  छर्चा  क्‍या  है  ?

 झर  बाढ़  नियंत्रण  सह-विद्युत  उत्पादन  की  जो  परियोजना  उत्से  कितमा  लाभ  होने
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 वाला  है  ?  उसको  भाप  छोड़कर  जा  रहे  मेरा  जो  पहला  प्रश्त  था  उससें  मैं  इस  बात  को  आगता

 चाह  रहा  हूं  कि  नेपाल  की  शिकायत  में  कुछ  तथ्य  है  या  नहीं  ?  मसलन  कमला  के  लिए  मुरधंया  तक
 तटबन्ध  बांधा  क्‍या  गुप्त  आदेश  देकर  अधिकारियों  को  इसको  बन्द  कर  दिया  ऐसी  छबर
 नेपाल  में  उससे  नेपाल  को  भी  नुकसान  होता  है  और  वह  पानी  हमारे  माथे  पर  भी  आता  है
 लेकिन  गुप्त  आदेश  देकर  उनको  रोक  दिया  गया  ।  अध्यक्ष  नेपाल  की  शिकायत  निराघर  नहीं
 साधार  है|  इसलिए  मैं  कहता  राजन  तिक  स्तर  पर  बार्ता  उदाहरण  देने  का  हो  अभी  आप

 समय  नहीं  सदन  का  भी  समय  नेपाल  की  शिकायत  में  चाहे  जो  तथ्य  भी  उसका  मैं
 साक्षी  कहिए  तो  मैं  उदाहरण  दूਂ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  भाषण  हो  रहा  है  ।

 झो  भोगखला  :  तो  मैं  कह  रहा  हूं  कि राजनीतिक  स्तर  पर  बार्ता  करने  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 दूसरा  जो  मैंने  लागत  ओर  लाभदायक  जो  चीजें  इससे  कितना  लाभ  विद त  बाढ़
 नियन्त्रण  में  और  सिंचाई  जो  मूल  प्रश्न  है  उसका  उत्तर

 श्री  विशद्याचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  जब  तक  इमके  विभिन्‍न  पहनुओं  पर  समझौता  नहीं  हो
 कि  बहां  पर  कितना  पानो  कौन  जितनी  बिजली  कोन  कितरी  जमीन  कितनी
 जमीन  नहीं  यह  सब  जो  मूल  तथ्य  जब  इसके  बारे  में  समझौता  होगा  तभी  हम  लागत  के
 बारे  में  अनुमान  लगा  सकते  हैं

 *'  जब  तक  मूल  तथ्यों
 के  ऊपर  हम  लोगों  बा  विभेद

 आंकड़ों  का  विभेद  हम  लोगों  की  एप्रोच  में  भी  विभेद  दोनों  देशों  के  बारे  में  तो  जिन  आधारों
 पर  हम  अनुमान  लगाते  लागत  का  ओर  फायदे  जब  उस  मूल  आधार  पर  हो  विभेद  है  और  हम
 लोगों  का  समझौता  नहीं  हो  पा  रहा  हम  एक  तरह  की  बात  कहते  बह  दूसरी  तरह  की  बात
 कहते  हैं  तो  इसके  फायदे  नुकसान  का  आंकड़ा  हम  नहीं  ले  सकते  जब  तक  कि  मूल  बातो  टंक्नीबल
 बातों  पर  ओर  दूसरी  जो  बातें  उनके  ऊपर  एग्रोमेंट  न  हो  जाय  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कोई  गुप्त  आदेश  देने  की  बात  है  तो  इस  तर  हृ्का
 कोई  गुप्त  आदेश  हम  लोगों  की  तरफ  से  नहीं  दिया  गया  जो  कुछ  किया  गया  तरह  से
 दोनों  पक्षों  को  जानकारी  के  तहत  किया  गया

 तीसरा  प्रश्न  मैं  आपको  बताता  हूं  |  तीसरा  प्रशन  आपका  है  कि  इसका  राजनौतिक  स्तर  पर
 हल  करने  का  प्रयास  किया  जाएगा  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  राजनतिक  स्तर  पर  इसकों  हल  करने
 के  प्रयास  जारी  हैं  ।

 क्री  सयंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  हम  लोग  नेपाल  बोडंर  पर  हो  नहीं  पड़ते  हैं  बल्कि
 बेवाल  में  बीरगुर  ओर  मिमंसी  जाते  सहरसा  से  तो  हमको  नेपाल  होकर  जाना  पड़ता
 मैं  मश्भी  जी  से  जानना  चाहता  क्या  भारत  और  नेपाल  सरकार  के  बीच  वार्ता  हुई  थी  भौर  उसमें
 भारत  सरकार  से  नेपाल  सरकार  ने  साफ  शद्दों  में  यह  कहा  था  कि  बिजली  के  उत्पादन  का  जो  लागत
 मूल्य  बह  भारत  सरकार  हमें  दे  दे  तो  हम  बांध  बनाने  के  लिए  तैयार

 भरी  विद्याचरण  शुक्ल  :  नेपाल  की  तरफ  से  कई  बातें  कही  बाद  में  उन  बातों  को  कहने
 के  बाद  और  उन  समस्याओं  पर  अपना  प्रस्ताव  देने  के  बाद  उन्होंने  प्रस्ताव  बदल  दिए  |  मैं  इस  बात
 की  जांच  जो  माननीय  सदस्व  ने  कही  है  कि  इस  दृष्टांत  में  ऐसी  कोई  बात  हुई  है|  यदि  उनके
 साथ  इसमें  हमारा  समझीता  हो  सकता  है  तो  इसको  हम  तत्काल  लागू  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 16



 10  1913  मौदिक  उत्तर
 जपापभिाभभप/भथ:ा::हपहतहेनने5:::प्पनचखप:तथ?। तन

 ]

 १249,  श्री  जीतेश  नाथ
 क्या  संचार  मनत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विधार  पश्चिम  बंगाल  में  जलपाहगुड़ी  नगर  में  लगे  हस्तचालित
 फोन  एवक्सबेंज  के  स्थान  पर  वर्ष  1991]  के  अन्त  तक  2048  स्वदेशी  उपकरणों  से  युक्त
 आधुनिक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  एक्सचेंज  कब  से  चालु  हो  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  पी०  वी०  रंगयया  :  जलपाइयगुड़ी  स्थित  हस्त
 प्रधालित  एक्सचेंज  को  1991-92  के  दोरान  आई  एल  के  देशी  उपस्कर  लगाकर  आधुनिक
 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलने  की  योजना  है  ।

 एक्सबेंज  भवन  का  निर्माण  किया  जा  चुका  बाह्य  संयंत्र  का  उन्नयन  किया  जा  रहा
 है  ।  उपस्कर  की  सप्लाई  सर्वोच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिए
 हैं  ।

 उपयुक्त  के  अनुसार  ।

 श्रो  जितेन्ा  नाथ  वास  :  माननोय  मंत्री  जी  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  मैं  सन्तुष्ट  यहू  भाशा
 करते  हुए  कि  माननीय  मंत्री  जी  अपना  वादा  मैं  एक  ओर  प्रश्न  पूछना

 क्या  पश्विम  बंगाल  के  विभिन्न  जिलों  में  इस  प्रकार  की  और  भी  योजनायें  हैं  तथा  यदि  हैं  तो
 उनके  बारे  में  विस्तार  से  जानकारी  दें  ।

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  संस्त्री  राजश  :  देश  में  दूर-संचार  प्रणाली
 को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  एक  योजना  है  ।  हमने  आठवीं  पंचबर्षीय  योजना  के  लिए  एक  योजना

 बनाई  है  तथा  हम  यह  पता  ल्लगायेंगे  कि  हम  इस  थोजना  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  की  सहायता  मे
 अ्षयवा  उस  स्थान  पर  जो  भी  आधुतिक  उपकरण  आवश्यक  हो  उसकी  सहायता  से  हम  ऐसा  कर
 सकते  हैं  ।

 झरो  जितेख  नाथ  दास  :  अब  मैं  अपना  अलग  प्रश्न  पूछ  रहा  यह  पाया  गया  है  कि

 अग्तराष्ट्रीय  स्तर  पर  सीधे  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  का  शुल्क  भी  कई  टेलौफोन  नम्बरों
 में  लगा  दिया  जाता  मेरे  पास  मेरा  अपना  रिकार्ड  क्या  इस  समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ?  यहां  पर  मैं  यह  बताना  चाहुंगा  कि  दिल्‍ली  में  दो-तीम  माह
 के  दौरान  टेलीफोन  नम्बर  3782514  में  20,000-20,000  काल  रिकार्ड  की  गई  कार्यालय  को

 इसकी  सूचना  पहले  ही  दी  जा  चुक्री  यह  एक  हास्यास्पद  बात  है  क्‍योंकि  इस  दोन्तीन  माह  की
 अवधि  के  दोशान  रिसोवर  को  ताले  में  बन्द  करके  रखा  गया  अतएव  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  इस  बारे  में
 स्पष्ट  करने  का  अनुरोध

 भी  राजेश  पायलट  :  विभिन्‍न  मंत्रों  पर  ऐसी  समस्याओं  को  उठाया  गया  इस  समस्या  के
 कारण  मुझे  बताया  गया  है  कि  टेलीफोन  बिल  में  बढ़ा-चढ़ाफर  कालें  रिकार्ड  करके  बिल  भेजा  जा  रहा
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 हैं  ।  हम  इन  सब  बातों  की  पुनरीख्ा  कर  रहें  हैं  काकि  वह  पता  लग  सके  कि  कया  हम  इस  समस्‍या  का
 समाधान  कर  सकते  हैं  जहां  कहीं  भी  हमें  यह  समस्या  नजर  आए  ।  हमने  यह  कार्य  अपने  तकनीशियनों
 तथा  तकनीकी  व्यक्षितयों  को  सौंपा  हम  इस  मामले  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 सोपस्टोन  और  बाक्साइट  के  लिए  खनन  पटटे

 $250,  शी  कडिया  मुण्डा  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  किन-किन  कम्पनियों  के  पास  सोपस्टोन  और  बाक्साइट  के
 खनन  पट्टे  भौर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खनन  पट्टे  प्रदान  करने  की  नीति  की  निबट  भविष्य  में
 समीक्षा  करने  का  है  ?

 ]

 खान  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  बलराम  सिंह  :  खनस  पट्टों  का  अनुदान
 साझेदार  फर्मों  और  कम्पनियों  को  किया  जाता  1.1,1990  देश  मे  सोपस्टोन

 के  लिए  खसन  पट्टा-धारकों  की  संख्या  648  और  बावसाइट  के  लिए  38]  थी  ।

 जी  नहीं  |

 ]
 भी  कड़िया  सुण्डा  :  अध्यक्ष  प्रश्न  भाग  के  संबंध  में  मन्त्री  महोदय  द्वारा  कहा

 गया  है--“नहोंਂ  ।  इनको  शायद  यह  पता  नहीं  है  कि  जो  माइन्स  मिनरल्स  होते  जगलों  में  हाते
 थे  ठेकेदार  जंगल  काटकर  माइनिग  करते  दोहन  करते  हैं  '  नतीजा  यह  होता  है  कि  पर्यावरण

 और  वन  की  दृष्टि  से  उस  इलाके  में  काफी  क्षति  होती  इससे  हवा  और  बारिश  पर  भो  असर
 पढ़ता  इन्होंने  कहा  है  कि  हम  कोई  नीति  परिवर्तन  नहीं  इनको  झायद  यह  जानकारी  नहीं
 हैं  कि  जिस  क्षेत्र  में  सोपस्टोन  होता  हैं-**

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  कीजिए  ।

 थी  कड़िया  म॒ण्डा  :  अध्यक्ष  इन्होंने  सीधे  बोल  इनको  जानव.री
 होनी  चाहिए  कि  माइनिंग  करने  वाले  मिट्टी  छोड़  देते  हैं  और  जब  ऊपर  से  पानी  आता  है  तो  बह
 खतों  में  भर  जाता  है  ।  यह  कई  दृष्टिकोण  से  बहुत  खराब  हो  रहा  मैं  इस  दृष्टिकोण  से
 पर्यावरण  और  बन  की  दृष्टि  से  कया  नीति  में  परिवतंन  करके  उन  ठेकेदारों  चाहे  इसमें  सरकारी
 एजेंसियां  भी  काम  करती  जंगल  ओर  पर्यावरण  को  देखते  हुए  कोई  नई  बोजना  बनाकर  उसको
 लामू  करेंगे  ?

 झो  बलरास  सिंह  धादव  :  अध्यक्ष  यह  जो  खनन  एन्ट  उसके  अनुसार  खनन  पट्टे  दिए
 जाते  हैं  ।  इसमें  कोई  ऐसी  कमी  नहीं  न  ऐसी  भावश्यकता  समझी  गई  है  कि  इसमें  कोई  परिवतन
 की  आवश्यकता  जहां  तक  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  उनको  शिकायतें  अगर  ये
 स्पेसिफिक  तरीके  से  कुछ  जानकारी  करायें  कि  फलों  क्षेत्र  में  खनन  अनियमित  हो  रहा  तो  मैं
 उसकी  जांच  कर  सकता  हूं  और  कायंबाही  कर  सकता  हूं  ।

 भी  कड़िया  मुण्डा  :  अध्यक्ष  बाकसाइट  का  थोड़ा  इलाका  आंध्र  उड़ोसा  और
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 .  बिहार  में  चाहें  तो  इन  तीन  प्रांतों
 के  माइनिंग  डिपाइंडेंट  से  जांच  करा  सकते  हैं  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्त

 यह  है  कि  क्‍या  मन्‍्त्री  जी  को  यह  पता  है  कि  बहुत  से  बाक्साइट  और  सोपस्टोन  के  खदान  को  चोरी
 इललिगल  माइनिंग  करके  लोगों  को  बेच  रहे  क्या  इस  सम्बन्ध  में  मन्‍्त्री  जी  को  कोई

 कारी  हैं  ऑर  अगर  जानकारी  है  तो  क्या  इसकी  इन्कगायरी  करव।एंगे  ?

 झो  बलराम  सिह  बादव  :  हमारे  पास  इस  तरह  को  कोई  शिकायत  नहीं  लेकित
 जैसा  मैंने  कहा  है  कि माननीय  सदस्य  को  अगर  इस  सबंध  में  कोई  जानकारों  कोई  स्पंसिफिक
 इनफोरमेशन  वे  देते  तो  निश्चित  रूप  से  इसकी  जानकारी  भी  कराई  जा  सकटी  है  और  उसके
 ऊपर  कायंबाही  भी  की  जा  सकती  है  ।

 ]
 ओऔ  ए०  साहस  :  अवेध  खनन  की  समस्या  न  केवल  वन  क्षेत्रों  में  बल्कि  लगभग  हर  क्षेत्र  में

 है  ।  त्रिवेन्द्रम  में  भरवीकरा  जो  कि  त्रिवेन्द्रम  से  दस  कि०  मी»  दूर  है  वहां  पर  बाहुध  अवेघ  खनन  की
 शिकायतें  मिलती  है  तथा  बहां  से  बहुमूल्य  रत्नों  की  खुटाई  करके  निकाल  लिया  गया  मैं  माननीय
 मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  कम  से  कम  त्रिवेन्द्रम  में  इस  बारे  में  उचित  अध्ययन  किया
 जायेगा  ताकि  इस  भण्डार  का  पता  लग  सके  तथा  इस  अवध  खनन  को  रोकने  के  लिए  कदम  भी  उठाए
 जाएं  ।

 भरी  बलराम  सिह  यादव  :  ये  जो  स्टोन्स  हैं  वह  माइनर  मा६निंग  में  आते  हैं  भौर  यह
 सबजेक्ट  स्टेट  गवनंमेंट  का  लेकिन  मान्यत्रर  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  दिया  है  कि  ऐसा  देखा
 गया  है  हर  स्टेट  में  अपने  अलग-अलग  निथ्रम  इन्होंने  बना  रखे  यूनिकारमिटी  नहीं  इसलिए
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  उनको  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  और  इस
 पर  विचार  करके  कोशिश  की  जा  रहो  है  भोर  इस  एक्ट  में  परिवतंन  लाया  कुछ  चेंजिस  लाई
 जाएं  और  इस  में  कुछ  आवश्यक  कायंवाही  की

 श्रो  वाऊ  दयाल  जोशी  :  आपने  जो  खनन  पट्ट  इशू  किए  हैं  ये अधिकतम  कितनी

 भूमि  पर  हैं  ओर  कम  से  कम  कितनी  भूमि  पर  खनन  पट्टे  दे  रखे  हैं  ।  क्या  यह  सदी  है  #  अनेक  लोगों
 को  मीलों  में  खनन  पट्टं  इशू  किए  गए  है  ओर  कुछ  गरीब  तबके  के  व्यक्तियों  को  स्कवेयर  फुट  में  पट्टं

 इशू  किए  गए  हैं  ?  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कया  आप  अपने  नियमों  में  बदल  करके
 खनन  पट्टों  की  एक  निश्चित  सीमा  निर्धारित  जिससे  समान  स्तर  पर  खनन  पट्टे  मिल  सके  ।

 श्री  बलराम  सिह  यादव  :  जहां  तक  खनन  का  प्रश्न  ये  जो  मेजर  माइन्स  हैं  इनके

 लिए  पट्टे  भारत  सरकार  देती  है  ओर  जो  माइनर  माइन्स  इसके  लिए  पट्ट॑  स्टेट  गवरनंमेंट  देती  है  ।

 स्टेट  गबनंमेंट  अपने  हिसाब  से  ये  पट्टे  देती  )

 की  राजेख  अष्निहोत्रो  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र
 सरकार  का  जो  वन  अधिनियम  वे  जंगलों  पर  जो  वन  विभाग  के  अन्दर  पत्थर  की  खदानें  हैं  भौर
 जिम  पर  यह  कहना  चाहिए  कि  पेड़  पोधे  सग  नहीं  छमते  ऐसे  स्थानों  पर  चोरी  से  छदानों  से  इस
 प्रकार  से  पत्थर  निकाला  जाता  घोरी  से  बाजार  में  बचा  जाता  यह  प्रश्न  राज्य  सरकार  का

 नहीं  यह  प्रश्न  केन्द्रीय  सरकार  का  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ऐसे
 अधिनियम  में  आप  संशोधन  करेंगे  जहां  वन  विभाग  के  अन्दर  पेड़-पोधे  नहीं  लग  सकते  हैं  भौर  बहां  के
 पत्थरों  को  पट्टे  या  लीज  में  देने  की  व्यवस्था

 19
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  हो  चुका  है  ।

 श्री  छेदी  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  एक  हन्फोरमेशन  के  तौर  पर  बताना  चाहता  हूं  कि

 1988  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  जांच  समिति  बिहार  के  रोहतास  जिला  स्थित  जो  केमर

 पहाड़  के  अन्तगंत  आता  है  |  उसमें  पर्याप्त  मात्रा  मे ंकोयला  और  बाबसाइट  शान  के  अन्दर  होने  की
 सम्भावना  है  और  उसके  लिए  केन्द्रोय  सरकार  ने  एक  जांच  समिति  भी  भेजी  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  जांच  समिति  ने  अब  तक  कौन  सी  रिपोर्ट  आपको  दी  है  ?

 ही  बचरास  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  इसकी  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  लेकिन  माननीय

 सदस्य  की  सूचना  को  आधार  मानकर  इसकी  जानकारी  मैं  करवाऊंगा  ओर  जो  भी  आवश्यक  कायवाही
 होगी  बह  की  जाएगी  ।

 शो  राभकृष्ण  कोनाथाला  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  1970  में
 भारतीय  भू-सर्वक्षण  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  खनन  निगम  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  बाक्साइट  के  मण्डार

 होने  का  पता  लगाया  है  जिसकी  मात्रा  800  करोड़  टन  तक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  भाप  उत्तर  चाहते  हैं  तो  क्षापको  अपनी  ढात  संक्षेप  में  कहनी

 शो  रामकृष्ण  कोनाथाला  :  भारत-सोवियत  संयुक्त  आयोग  ने  भी  इसका  दाबा  किया  है  ।  वे

 वहां  पर  एक  परियोजना  आरम्भ  करना  चाहते  थे  ।  परन्तु  अज्ञात  कारणों  से  इसमें  विलम्ब  किया  जा

 रहा  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  विलम्ब  का  कारण  जानना  चाहूंगा  तथा  यह  भी  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या  वे  निजी  क्षेत्र  में  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  ले  रहे  हैं  ।

 ओर  बलराम  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  इसकी  सुचना  मेरे  पास  नहीं  फिर  भी  मैं
 कारी  करके  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करूंगा  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ]

 बांध  ओर  लिचाई  परियोजनाएं
 *251.  भो  राजेस  अग्निहोन्नी  :  हि

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  बांधों  और  सिचाई  परियोजनाओं  के  निर्माण  संबंधी  कितने  प्रस्ताव
 केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े

 कया  इनमें  से  कुछ  प्रस्ताव  उत्तर  प्रदेश  के  बांदा  और  हमीरपुर  जिलों
 से  सम्बन्धित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-संसाधन  मंत्री  विधाचरण  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 ई  केसा  के  पास  परिचोजनानों  की  स्थिति

 जिबेध  स्वीकृति  का  स्तर  नई  परियोजनाओं  की  संख्या

 बुहद  बहुप्रयोजनी

 ह

 मध्यम

 1,  तकतीक़ी  क/जिरू  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  है  तथा  44  39  83
 राज्य  सरकार  हारा  टिप्पणियों  की  अनुपालना  के

 कश्यप  क्वीन  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकायं  पाया
 कया  है  ।

 2,  सलाहकार  समिति  के  विचार  हेतु  तकनीकी  आर्थिक  11  3  14

 मूल्यांकन  पूरा  ही  गया

 3.  केन्द्रीय  मूल्यांकलक  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  50  30  80

 गनुपालना  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी  +++  जन

 कुल  105  72  177

 उपरुक्त  में  मै  2  वहृद  तथा  एक  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  ललितपुर  बांदा  तबा

 हमीरपुर  जिलों  से  सम्बन्धित  इन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  इस  विवरण  के  अनुबन्ध  में  दिया
 गया  है  ।

 अनुबरध

 उसर  प्रदेश  के  बांदा  तथा  हमोरपुर  जिलों  के  सम्बन्ध  में  लिचाई  भ्रस्तावों

 कौ  स्थिति  जो  30.6.1991  को  केन्द्र  में  मूल्यांकनाधोन  है  ।
 सब  ससल  कस  न  सससन  इन  5  सा  सोओकस  क्‍कडइऊक्‍5स  स्‍क्‍  डक  अलअइक्‍  स  अअअअस्‍घओेसख  खअस|सध|[कीेके५््े३३)तन

 मूल्यांकन  की
 का  नाम  जिले  लागत  हजार  जल  स्थिति

 करोड़  र०  हेक्टेयर  आयोग
 में  में  में  प्राप्ति

 की  तारीख

 1  2  3  4  5  6  7

 बृहद  स्कोर्से
 1,  राजबाट  नहर  क्षांसी  78,28  109.05  9/88  राज्य  सरसार  हारा

 ललितपुर  (87)  कुल  सिंचाई

 जासोन
 .  हमी  रपुर  नहर

 संयुक्त  प्रयोग
 पर  टिप्पणियों  की

 अनुपालना  की  जानी

 3।
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 7 2  3  4  5

 2,  मौदाह्ा  बांध  हमीरपुर  66.82  27.70

 (89)

 मध्यम  स्कोर्मे  ह
 1.  प्बरई  :.  झांसी  12.54  2.80

 22

 3/90

 12/90

 परामशंदात्री  समिति
 ने  2675,40  लाख
 रुपये  के  वास्ते
 21.11.19  को  अपनी
 बेठक  में  विचार  किया
 तथा  कुछ  टिप्पणियों

 के  भ्रध्यधीन  स्वीकार
 पाया  ।  परियोजना

 3/89  को  राज्य
 कार  को  लौटा  दो
 गई  थी  क्‍योंकि  राज्य
 सरकार  ने
 को  तकती की
 दात्री  समिति  की
 टिप्पणियों  की
 पालमा  तथा  अद्यतन

 अनुमान  मूल्यांकन  हेतु
 प्रस्तुत  नहीं  किए  थे  ।
 भद्यतन  अनुमान  3/90
 में  प्राप्त  हुए
 राज्य  सरकार  द्वारा
 सियाई  पहलुओं  पर
 टिप्पणियों  की
 पालना  की  जानो  है  ।
 परियोजना  को
 बरण  तथा  वन  दृष्टि
 से  भी  निर्वाधित  किया
 जाना  है  ।

 तकनीकी  आधथिक
 विचार-विमर्श  पूरा
 हो  यया  है  तथा
 योजना  परामशंदाती
 सभिति  के  विचार  हेतु
 तैयार
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 रा  दिहल्‍ली  में  परियोजगा्ों  को  आधारशिलाएं  रखने  सम्बस्धी  समारोह

 ]
 $252,  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयों  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  से  1991  के  दौरान  दिल्‍ली  संध  राज्य  क्षेत्र  में  किन-किन  पहि+

 योजनाओं  की  अधारशिला  रखने  सम्बन्धी  समारोह  भायोजित  किए

 ये  समारोह  किस-किस  तिथि  को  भौर  किसके  द्वारा  आयोजित  किए  गए  ओर  प्रत्येक

 परियोजना  पर  कितनी  अनुमानित  लागत

 क्‍या  प्रत्येक  समारोह  के  लिए  सम्बन्धित  अधिकारियों  से  वित्तीय  स्वोकृति  तथा  अनापत्ति

 ले  ली  गई  थी  :  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 ऐसी  प्रत्येक  परियोजना  को  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 गृह  सन्‍्त्री  एस०  बी  :  से  दिल्ली  प्रशासन  तथा  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  1990  से  1991  तक

 की  अवधि  के  दोरान  परियोजनाओं  की  आधघारशिला  रखने  संबंधी  दस  समारोह  आयोजित  किए  गए  ।

 इस  संबंध  में  ब्यौरों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 व

 इस्पात  कौ  सांग  ओर  उत्पादन

 $253.  झो  लोकनाथ  चौधरी  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 इस  समय  देश  में  हस्पात  की  अनुमानित  आवश्यकता  और  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या

 (@)  क्या  इस्पात  का  उत्पादन  आवश्यकता  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  भौर

 यदि  तो  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  भोहन  :

 विजरण

 वर्ष  1990-91  में  तैयार  इस्पात  का  उत्पादन  लगमंग  134  लाख  टन  था  जबकि

 अनुमानित  मांग  लगभग  155  लाख  टन  थी  ।

 नहीं  ।

 इस्पात  के  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के लिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित

 शामिल  हैं  :---

 उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  ओर  संयंत्र  एवं
 उपस्करों  का  उन्नत  अनुरक्षण  ।

 संयंत्रों  को  विशेष  रूप  से  कोयले  और  बिजली  की  सप्लाई  का
 ताकि  बिना  व्यवधान  के  उत्पादन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |

 विद्युत  उत्पादन  में  वद्धि  ।

 के  संयंत्रों  में  बेहतर  प्रौद्योगिकी  और  जनशक्ति  व्यवस्था  को  अपनाना  ।

 मामलों  में  कुछ  शर्तों  पर  इस्पात  क्षेत्र  को  लाइसेंस  मुक्त  करना  जिनमें  अत्यधिक
 विदेशी  मुद्रा  अन्तग्रेस्त  हो  ताकि  निजी  क्षेत्र  में  नए  संयंत्रों  की  स्थापना  की  अनुमति  दी
 जा  सके  ।

 घरेल  उपलब्धता  को  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  की  समग्र  अड़चनों  को  महे  नजर  रखते  हुए
 यथा  संभव  आयात  द्वारा  प्रा  किया  जाता  है|

 उड़ीसा  के  कटक  डाक  हिवोजन  का  दो  भागों  में  बिभाजन

 +$254.  श्री  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मौजूदा  उत्तरी  कटक  डाक  डिवीजन  को  दो  पृथक-पृथकः  डॉक  डिवींजनों  में
 विभाजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और
 ये  दोनों  ढाक  डिवोजन  स्वतंत्र  रूप  से  कब  से  कार्य  करना  प्रारंभ  कर  देंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रालेश  :  और  जी  उत्तरी

 26



 10  1913  सिखित  हसर
 ना

 (

 डाक  डिबीजन  का  दो  प्‌ृथक-पुथक  ढाक  डिवीजनों  अर्थात्‌  जाजपुर  और  केर्द्र  पाड़ा  के  रूप  में  द्विभाजन
 करने  के  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 आ्थिक  और  प्रशासनिक  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्तरी  कटक  डाक  डिवीजन  का
 दिभाजन  न  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 भारतीयों  की  लाड़ो  के  देशों  को  वापसी

 ]

 *255,  क्री  मोहन  सिह  :

 श्री  विजय  नबल  पाटिल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाड़ी  युद्ध  के  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  इराक  तथा  क्षाड़ी  के  अन्य  देशों  को  लौट
 कर  चले  गये  भारतीयों  संख्या  कितनी-कितनी

 क्या  खाड़ी  युद्ध  के  दोरान  भारतीयों  द्वारा  खाड़ी  देशों  में  छोड़ो  गई  परिसम्पत्तियों
 का  सरकार  ने  मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रो  माधवर्सिहु  सोलंकी  )  ः  उपलब्ध  सूबना  के  अनुसार  अनुमान  है  कि
 लमभग  25,000  भारतीय  राष्ट्रिक  कुवंत  वापिस  बले  गये  हमारे  जो  राष्ट्रिक  इराक  छोड़कर  आा

 गए  वे  अभी  नहीं  लोटे  हैं  खाड़ी  के  यही  दो  ऐसे  देश  हैं  जहां  से  राष्ट्रिकों  को  बापस  आना

 पढ़ा

 और  संयुक्षत  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  संकल्प  687  के  अनुसरण  में  कुबंत  ओर
 इराक  में  भारतीयों  के  उन्हें  नुकसान  पहुंचने  अथवा  चोट  लगने  के  संबंध  में  सूचना  एक  फार्म  में

 एकत्र  की  जा  रही  जिसे  प्रभावित  भारतीय  राष्ट्रिकों  में  परिचालित  किया  गया  है  ।

 केरल  में  टेलोफोन  एक्सचेंजों  का  घिस्तार

 ]
 #256.  क्षी  पी०  सो  ०  थामस  :

 भरी  कोडडीकुनील  सुरेश  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  बतंमान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  में  विस्तार  करने  का
 विचार  7  ः  ‘  .

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठ।ये  गये  और

 केरल  के  विभिन्‍न  जिलों  में  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  और  उन्हें
 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  के  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  जिलावार  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 श्ंचार  मम्जालय  के  राज्य  स्त्री  राजश  :  जी  हां  ।

 ठग
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 वर्ष  90-91  में  नेटवर्क  में  877  लाक्ष  लाइनें  भोर  5.52  साथ  लाइसें

 चालू  की  वर्ष  91-92  में  देश  में  14.4  लाख  लाइने  और  9.5  लाल  लजाइनें  ४

 क्षमता  ओर  7  लाख  लाइनों  कनेक्शन  चालू  करमे  की  योजनाएं  सम्पूर्ण
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  (90/91  से  94/95  देश  में  स्विजिग  क्षमता  की  73  लाख

 लाइने  और  59  लाख  लाइनें  चालू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  ब्ष  90/91  के  दौरान  77  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया  गया  और

 1.4,91  से  30.6  91  तक  की  अवधि  के  दोरान  4  टेलोफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया
 बष  90-91  के  दौरान  104  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  भोर  1.4.91  से  30.6.91  की  अवधि  के

 दौरान  9  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदला  गया  ।  इन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का
 जिला  बार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 केरल  राज्य  विस्तार  किए  गए  तथा  इलेक्ट्रामिक  में  बदले  गए  टेलोफोन  एक्सचजों  का
 जिलावार  ब्योरा  ।

 क्रम  सं०  जिले  का  नाम  इलेक्ट्रॉनिक  में  बदले  गए  विस्तार  किए  गए  एक्सचेंजों  की  सं०

 एक्सचेंजों  की  संझया

 1990-91  1,4.91  से  30.6.1991  1990-91  1.4,91  से  30.6.91

 1.  अलेप्पी  6  न  4  न

 2...  कालीकट  4  _  5  _

 3-  कस्नानूर  5  न  4  _

 4,  एनकुलम  14  2  12  1

 5.  इंडकी  15  2  2  —

 6.  केसरामोड  5  न+  2  1

 7.  कोट्टायम  6  1  9  न

 मल्लापुरम  --  2  --

 9.  वालधाट  14  1  6  1

 10,  पदनमथिट्टा  2  1  7

 11...  किवलोन  20  न  प  1

 है  2...  त्रिक्षर  9  न  10  न

 13,  त्रिवेन्द्रम  $  2  5  ~

 24.  बायनाड  3  विननन  1  न्न्न

 104  9  १7  4
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 $257.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बत्धाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  रबी  मौसम
 के

 दौरान  खाद्याननों  का  कुल  उत्पादन  कितना

 देश  में  गेहूं  का  कुल  कितना  उत्पादन  और

 कया  वतंमात  हत्पादम  देश  को  आयश्यकताओं  को  भरा  करने  के  लिए  पंय॑प्ति  है  ?

 कृषि  संत्री  बलरास  रबी  1990-91  के  दौरान  शाध्यान्नों  के  उत्पादन
 के  अंतिम  अनुमान  अभी  कुछ  राज्यों  से  प्राप्त  नहीं  हुए  वर्तमान  मूल्यांकन  के

 90-91  के  दौरान  देश  में  रबी  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  75.6  से  76,1  मिलियन  मीटरीਂ  न  तक
 होने  की  आशा  है  ।

 देश  में  1990-91  के  दोरान  गेहूं  का  कुल  उत्पादन  54.0  से  54.5  मिलियन
 टन  तक  होने  की  भाशा  है  ।

 हां  ।

 है  पाकिस्तान  द्वारा  सारत  में  आतंकवाद  को  बढ़ावा!शिम  जाना

 ]

 $258,  डा०  लक्ष्मीतारायण  पाण्डेय  :'

 क्रो  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :

 इया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कर्पा  करेंगे  कि  :

 कया  पाक  अधिकृत  कश्पोर  में  चल  रहे  प्रशित्ण  जिन्‍्हें  पाक  सरकार  द्वारा  अपने

 नियंत्रण  में  ले  लिये  जाने  का  समाचार  आतंकवादियों  की  शेस्त्रास्त्रों  सेंप्नाई  और  पंजाब  तथा

 जम्म  कश्मीर  के  साथ  लगी  सीमा  से  भारत  में  उनकी  घुसरेठ  से  संबंधित  पर  पाकिस्तान  के

 साभ्ष  बातचौत  करने  का  सरकार  का  विधार  है

 यदि  तो  सरकार  का  विधार  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  करमे  का

 क्या  इन  राज्यों  की  सुरक्षा  हेतु  सरकार  का  विधार  फोई  अन्य  प्रभावी  उपाय  करने

 हां॥तो  क्ञरसंब्ंधी  ब्योरा  है।शौर  !।

 (2)  पाकिस्तान  भारत  में  को  खुलेआम  बढ़ावा  विये  थाने  की  कार्यवाही
 का  भण्डाफोड़  करने  के  लिए  राजनयिक  भर  असन्‍्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  सरकार  का  क्‍या  कारंबाई  करते
 का  विचार  है  /

 हि  विदेश  संत्री  साधवसिह:सोल्की)  :  से  भारत  में  पाकिस्तान  को  28 \
 1990  को  विश्वास  पंदा  करने  का  जो  एक  शमसप्न  प्रस्ताव  दिया  था  उसमें  दूसरी  बातों  के  भलाबाਂ  यह

 29
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 भी  कहा  गया  है  कि  आतंकवादियों  के  लिए  सभी  प्रशिक्षण  शिबिर  बंद  किए  अस्त्र-शस्त्र  तथा

 विस्फोटकों  की  आपूर्ति  बंद  की  संभावित  घृसपेठियों  को  गिरफ्तार  किया  जाए  और  हथियार
 जब्त  किए  भादि  |  इसके  अनुसरण  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बोच  विदेश  सचिव  स्तर  की

 वार्ता  के  चार  दोर  हो  चुके  हैं  ।  पाकिस्तान  को  दृढ़  शब्दों  में  साफ-साफ  यह  भी  बता  दिया  गया  है  कि
 आतंकवाद  को  वह  जो  समथंन  दे  रहा  है  वह  हमे  स्वीकायं  नहीं  है  और  वह  शिमला  समझौते  तथा
 अन्तर्राज्यीय  आचरण  संहिता  के  सावंभौम  रूप  से  स्वीकायं  मानदण्डों  का  उल्लंघन  इन  मसलों

 पर  भौर  बातचीत  1991  में  विदेश  सचिवों  के  बीच  होने  वाली  बातचीत  के  पांचवें  दौरे  में
 को

 (2)  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  यह  बात  बता  दी  है  कि  वतंमान  स्थिति  पाकिस्तान
 द्वारा  अलगाववादियों  तथा  तोड़-फोड़  करने  वालों  को  शस्त्र  धन  देकर  तथा  उन्हें
 प्रोत्साहित  करके  पंदा  को  गई  पाकिस्तान  के  दृष्टिकोण  से  जो  खतरे  पंदा  हो  गए  उन्हें
 अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  अब  अधिक  अच्छी  तरह  समझता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  विदेश  डाक्ृधर  खोलना

 ]

 $259,  श्री  राजबोर  सिह  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  जिले  में  एक  विदेश  डाबधर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  डाकधर  द्वारा  कब  से  कार्य  आरम्भ  कर
 दिए  जाने  की  सभावना  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  शाज्य  मंत्री  राजश  :  जी  नहीं  ।

 उपरोक्त  को  महँनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजधानी  में  कानून  ओर  व्यवस्था  को  स्थिति
 *260.  झो  तेज  नारायण  सिह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  महीनों  के  दौरान  राजधानी  में  डकंती  और  आतंकवादी  हमलों
 इत्यादि  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 (@)  यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  ऐसी  कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  ;
 इस  अवधि  के  दोरान  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  :  और
 राजधानी  में  ऐसी  घटनाओं  एवं  आतंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रो  एस०  बी०  :  और  दिल्‍ली  में  पिछले  5  महौनों  के
 दोरान  1.1.1991  से  30,6.1991  भौर  1990  में  इसी  अवधि  के
 लूटपाट  और  आतंकवादी  हमलों  के  भ्न्तगंत  दर्ज  मामले  निम्न  प्रकार

 30
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 अवधि  इकंती  लूटपाट  बम  विस्फोट/भन्य  आतंकवाद
 गतिविधियां

 1990  (1,1.1990  से  30,6,1990) )  12  116  12

 1991  (1,1.1991  से  30.6.1991) )  18  135  14

 1.1.1991  से  30,6,1991  तक  क्वो  अवधि  के  दौरान  इन  मामलों  में  14
 भातंकवादियों  सहित  277  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 राजधानी  में  लूटपाट  आदि  अपराधों  तथा  आतंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  गहन  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  टुकड़ियों  की

 आसूचना  को  मजबूत  अपराधियों  के  छिपने  के  स्थानों  पर  कड़ी  निगरानी  रखना  भौर

 यहां  बार-बार  छापे  सतकंता  में  पड़ोसी  राज्यों  के  अधिकारियों  के  साथ  समम्बय
 बैठक  आधूनिक  संचार  तंत्र  और  प्रत्येक  पुलिस  जिले  में  आतंकवाद-विरोधी  एकक  का  गठन
 करना  शामिल  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  कोण्टाई  में  एस०  टो०  डो०  सुविधा

 ]
 *261.  श्री  सुधीर  गिरि  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  कोषण्टाई  में  युविधा  उपलब्ध  कराने

 हेतु  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गये

 वहां  यह  सुविधा  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  भौर

 वहां  यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  360  लाइनों  वाले  मौजूदा

 मेनुअल  एक्सचेंज  को  एक  विश्वसनीय  माध्यम  द्वारा  कलकत्ता  से  जोड़ा  जाएगा  जिससे  कोन्‍्टाई  से

 एसटीडी  सुविधा  उपलब्ध  हो  सके  ।

 उपस्कर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  यह  सुविधा  पहले  प्रदान  नहीं  की  जा  सको  ।

 वर्ष  1992-93  तक  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 भारत-बर्मा  सोमा  पर  तस्करी

 *262,  के  पटेल  :

 की  शंकर  सिंह  बधेला  :

 क्या  शृहु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  199]  के  आफ  इच्डियाਂ  में  भाफ

 ह्मर्गालग  आन  बर्सा  बार्डरਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या
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 तस्करी  ओभौर  देशद्रोही  गधिविधियों  के  आरोप  में  कितने  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  है  भौर  इन  ब्यक्तितयों  के  पास  से  लगभग  कितने  मूल्य  का  निषिड्ध  माल  पकड़ा  भर

 भारत-बर्मा  सीमा  पर  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  क्‍या  का्यंबाही  को  गई  है
 अथवा  करने  का  विभार  है  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  से  सरकार  ने  अश्वबार  में  छपे  समाचार
 को  देख  लिया  उस  क्षेत्र  में  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिश्वित  कुछ  कदम
 उठाए  है  :

 (1)  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  भ्रधौन  सीमा  सुरक्षा  बल  को  तस्करी  को  शोकने  के  लिए

 प्राधिकृत  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  मणिपुर  सरकार  द्वारा  तस्करी  से  निपटने  के  लिए  पुलिस  भ्रधीक्षकक  एक
 विशेष  इकाई  गठित  की  गई  है  ।

 ह  (3)  तस्करी  के  मामलों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  मणिपुर  सरकार  ने  विशेष  ल्यायालयों  .

 |  का  गठन  किया

 (4)  तस्करी  की  रोकथाम  करने  वाली  विभिन्‍त  एजेंसियों  के  मध्य  बेहतर  तालमेल  बनाया

 रखा  जा  रहा  है  ।

 ॥  (5)  जब्त  की  गई  नशीली  दत्राओं  के  नमूनों  का  परीक्षण  करने  के  लिए  इम्फाल  स्थित  विधि
 विज्ञान  प्रयोगशाला  में  अधुनिकतम  उपकरण  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।

 (6)  इम्फाल  में  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  का  एक  क्षेत्रीय  '  कार्यालय  खोला
 गया  है  ।

 ।  1988  से  तस्करी  की  गतिविधियों  में  लगे  हुए  1690  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 |

 वर्ष  1989  से  1991  तक  की  ख़वप्लि  के  दौरान  उनसे  किए  गए  निषिद्ध  का

 अनुमानित  मूल्य  10.61  करोड़  रु०  है|

 जम्मू  ओर  कश्मीर  सें,अनगणना  कार्य
 *263.  श्री  लाल  कृष्ण  औडबाणी  :

 क्या  शह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू  और  कष्मीर  को  छोड़कर  देश  के  सभी  भागों  में  1991  की  जनगणना
 कार्य  199]  तक  पूरा  हो  गया  ,  .

 क्‍या  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  जनगणना  का  कार्य  इस  बीच  शुरू  हो,गया  यदि  हां,श्तो
 गह्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इस  कार्य  फे  कब  तक  शुरू  किये  जाने  और  पूरा  किये  जाने  की
 पउंभावना

 क्या  उन  लाखों  लोगों  को  जम्म्‌  क्षेत्र  के निवासी  के  रूप  में  जनगणना  में  गिना
 |  तो  वर्ष  1989  के  शरू  में  कश्मीर  धाटी  से  भागकर  आये  थे  और  अब  जम्म्‌  क्षेत्र  मे ंशरणार्थी  शिविरों

 |  अथवा  मित्रों  या  रिश्तेदारों  के  पास  रह  रहे  भौर
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 ह  (&)  क्या  ऐसे  लोगों  को  कश्मीर  घाटी  के  निवासियों  के  रूप  में  दर्शाया  जिनके

 ६  भू-सम्पति  और  व्यवसाय  कश्मीर  घाटी  में  है  किन्तु  जो  वहां  से  निकल  आये  हैं  और  अब  या
 तो  जम्मू  में  अथवा  देश  के  अन्य  भागों  रह  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  जो  श्रीमान्‌  ।

 ओर  की  जनसणना  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  स्थिति  अनुकूल  नहीं
 जम्मू  और  कश्मीर  में  दस  वाधिक  जनगणना  के  आधार  पर  में  ही  घर  धर  जाकर

 गणना  कराई  गई  थी  ।  परिवार के  प्रत्येक  व्यक्ति  से  उनके  परिवार  के  मुखिया  से  उनका  संबंध
 पारम्परिक  और  वतंमान  व्यवसाय  आदि  के  बारे  में  आंकड़े  एकत्र  किए  गए  ।

 में  जम्मू  और  कश्मीर  की  अनुमानित  जनसंझुया  तैयार  करने  के  लिए  इन  आंकड़ों  का  प्रयोग  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 गौर  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 राजस्थान  में  पाली  में  साबंजनिर्क  टेलोफोन  केला  को  स्थापना

 +$264.  श्रो  गुमानमल  लोढा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 बषा  राजस्थान  में  पाली  में  सावंजनिक  टेलीफोन  बेन्‍्द्रों  की  स्थापना  की  स्वीकृति  दे  दी

 गई

 यदि  तो  कया  इसके  लिए  आवश्यक  धनराशि  आबंटित  कर  दी  गई  भौर

 यदि  तो  वहां  जो  साबंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  और  जो

 स्थापित  किये  जाने  हैं  उनका  क्षेत्र-वार  तथा  स्थान-बार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  राज्य  मन्‍्त्रो  रालेश  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 संस्थापित  किए  गए  :

 लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  संलग्न

 स्थानीय  साबंजनिक  टेलीफोन  संलग्न  है  ।

 संस्थापित  किए  जाने  बाले  :

 लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  संलग्न  है  ।

 स्थानीय  सावंजनिक  टेलीफोन--हन्हें  अवस्थिति  की  उपयुकतता  और  तकनीकी

 ब्यवहायंता  होने  पर  उपलब्ध  कराया  जाता
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 30  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  पाली  जिले  में  कार्य  कर  रहे  लम्बी  दूरी  के
 सावंजनिक  टेलीफोन  ।

 क्रमांक  तहसोल

 1  2

 1.
 या

 बाली

 2.  देखु री

 3,  जेटारन

 34

 लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  का  नाम

 3  4

 1.  दुदानी
 2.  घानी

 3.  पालरी

 4,  पावा

 5,  मुकामपुरा

 6,  चामुण्डरी
 7,  भण्डार

 8.  कोथार

 9...  विजोबा

 10,  सिस्दरू

 11,  बसन्‍्त

 12,  डेलानकर्ला

 13,  दादई

 14.  कनकपुर
 15,  किशनपुरा
 16.  नारलई

 17.  सिन्दा  रली
 18,  मगरतालाब

 19...  बालू दा
 20,  आंजाओुरी
 21,  लम्बिया

 22.  भमिम्बोल

 23.  रास

 24.  डिसाना

 25.  अासरलई

 26,  फालका

 27.  संगवास
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 1  2  3  4

 4,  मारवाड़  जंक्शन  28.  स्वारड

 29,  गुधा  पामर्सिह

 30.  दुदूर

 31,  इसाली

 32.  कान्तालिया

 33.  माण्डा

 34,  सूरीयाली

 35,  भिमालिया

 36.  कान्वालिया

 37,  ख्ारदी

 38.  सिनला

 39,  सहबाज

 5,  पाली  40.  भाकरीवाला

 41...  बूनाई

 42,  जीतरा

 43,  हामावास
 44.  मनीहारी

 45.  मारतिया

 46,  गिरादरा

 47.  दयालपुरा

 48...  दीनगाई

 49,  मण्डिया

 6.  रायपुर  50,  गिरी

 51.  कलाब  कलां

 52,  केलवाड

 53.  नीमभेरा  कसां

 $4.  बनसिया

 55.  झुथा

 56,  सुमेल

 7.  सोजात  57,  भाईसाना

 58.  खाखरा

 35
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 2  3  4

 59,  रायरा  कला  भोर  लू
 60...  शिवपुरा
 61.  धीगनवास

 é  घाकरी

 63.  गुधाकर्ला
 64.  हरिया  माली

 पहले  से  संस्थापित  स्थानीय  सावंजनिक  टेलीफोनों  का  ब्यौरा

 क्र  सं०  जिले  का  नाम/स्थिति

 2... 3

 .  आनन्दपुरकालू  1

 2.  अठआ  }

 3.  बवगा  1

 4,  बेवाल  व

 5,  बंशी

 6.  बगरी  नगर  2

 7.  बसन्‍्त  1

 8,  बाली  3

 9,  बंकली  1

 10.  बार  _  3

 11.  बौलावात  3

 12,  बीजलदुर  1

 13.  बीरा  2
 14.  भटोदा  ।

 15.  चामु  दरी  1

 16.  चनोद  1

 17,  दोलो
 18.  दोली  अऊथा  1

 19.  देओली  कालन  1

 20,  सुदेरी  ||
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 धामली

 घानला

 गेनरानो

 गुनदोज

 जेटारन

 जवाली

 जोजावर
 केराला

 छिरवा

 छिवारा

 खोद

 कोसेलओ

 कुशालपुरा
 लाटादा

 लुनावा
 मण्डार

 मारवाड़  जंक्शन

 मुडरी
 नोदोल

 लाना

 नेमबे  रोटाला
 निर्माज

 विपलिया  कालन

 पाली  सिटी

 फालना

 रायपुर
 रनवास

 रानी

 रोहट

 सादरी

 ह अ

 न

 का

 इन्‍

 ०

 कक

 क््

 कर

 कक

 सी

 के

 मन

 कान

 की
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 1  1991

 SD  1 2  कक  लंबी  दूरी  मफक  मे  «५+५४+५+>»॑भावाथकम्पाााकाइा७
 2  3

 सेंडराओब
 52.  संगवास
 53.  सेन्दरा
 54.  सेवारी
 55,  सेंडाबाल
 56.  सिथला
 57.  शिदुरी
 58,  सोजत  सिटी  2

 59.  सोजत  रोड

 60.  सोमीसार

 सुभेरपुर  3

 62.  तस्तगढ़

 योग

 पालो  जिल्ले  में  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रस्तावित  लंबी  दूरी  के  सावंजतिक

 टेजीफोनों के नाम | ऋरसं० तहसील प्रस्तावित एलडीपीटी क्रःसं० तहसील प्रस्तावित एलडीपीटी ह का नाम का नाम 2. 3 4 5 6 या बाली कुमतिया सेस्‍्ली 2, भीमाना छुडाला 3. गुरिया खिमेल 4. काकर्ड़ी लुनावा 5. पादारला बरबा 6, अम्बलिया मिरगेप्तर 7. मालनू पोरषा सेना पंचालवाओं 9, कोयलबाओं भीटवारा बोया 20, शिव तालाब
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 21,  कोलीवारा  55.  वान्दर

 22.  बालाता  56.  घारिया

 23,  गोगरा  57.  जीवन्डकलां

 24.  बालुपुरा  58.  नेओबाल

 25.  दाना  59,  धानरी

 26,  दूतारा  60.  पीलोवानी

 27.  थीमारा  61.  सिवास

 28.  सालोदरिया  62.  गजनोपुश
 29,  बामनेरा  3.  जयतारन  63,  पटवया

 30.  अन्नौपुर  64,  अगोवा

 31.  नेत्रा  65.  स्वेवारिया

 32,  पोमावा  6.  कुरकी
 33.  67,

 2,  देसुरी  34.  कोतरा  8,  भुम्बालिया
 35.  ना  9.  बालारा

 36.  माढा  70.  शाबारीकास

 37,  मोरणा  71.  टुन्क्रा

 38.  सिन्दरली  72,  फूलमाल

 39.  बरोड  73,  देवरिया

 40,  धापोल  74,  कारनिया

 41,  दुडापुरा  75.  बिरोल

 42,  मंडीगढ़  76,  बोश्याड़

 43,  केसुली  77.  लोटडाटी

 44,  सुनेर  4,  भारवाड़  78,  भणगोरा

 45.  पनोटा  79.  चोकारिया

 46,  कोट  सोलंकियन  10.  फूलाड

 47.  बीजोवा  81,  भाजसा  बोर

 48,  बारकना  82.  बिरपालिया

 49.  रानोकालन  83.  निमलीमांडा

 50,  केरली  384.  सरन

 51.  इन्दरबाड़ा  85.  बोरीमाला

 52.  इटदारा  चानन  586,  बापोरी

 53.  इटदरामर्तीयान  37,  शोखावास

 54,  भादरलू  88,  बेरसारो
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 5.  पाली
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 91.  चावाड़िया

 92.  बारसा
 89.  मुसालिया
 90.  गाघाना

 93,  हिंगोलाख द॑ं
 94,  बविथोराकलां

 55.  पंचोलिया

 96.  गुहा  केशरसिह
 97.  बन्सी  जोजावर

 98,  रेडवास

 99,  घृन्धाला
 100.  धान्ला

 101.  हिमालियावास  खुर्द
 102.  मंडल

 103.  नन्दनाभाटन

 104,  निम्बारा

 105,  सनवाल्टा
 106.  गड़वारा

 107,  सोदारिया

 108.  बेथू
 109.  दिवान्डो

 110.  गोलावास
 111,  चोन्‍्डा

 112,  श्लांतरी

 113.  मन्डवास

 114,  कुलथाना

 115,  कलाली

 116.  चोटिला

 117,  निम्ब्लीरन

 118.  सोनाई  मंजी

 119.  साशावास
 120.  तिवाली  छुर्द
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 121.  दन्‍्ड

 122,  दरी

 123,  कुरना
 124.  खगेसर

 125,  बनियाबास

 126.  भौरी

 127.  बूमादरा

 6.  रायपुर  128.  रामपुर  कलां

 7,  सोजात

 129.  मोहरा  कलां

 130.  सबालपुरा
 131,  लिलम्बा

 132,  झून्था
 133,  हाजीवास

 134,  सुमेल
 135.  बूटेबास
 136,  नंना

 137,  रेलरा

 138:  बिरांटिया  खुद
 139,  कोरटीकरन

 140.  कलालिया

 141.  दीपवास

 142,  पंचपुरा
 143.  चांग

 144,  अमरपुरा
 145,  बितार

 146.  सियात

 147.  गुरहा  पामतिह
 148.  हिगवास
 149,  सोजात  रोड

 150.  गुरहा  बीजा

 151.  श्लोरिया
 152.  रुपवास
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 153,  रेपराबाम़  |  fie  tg  161,  आसमा

 154,  चारबास
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 162.  माण्डला

 '55.  चोपड़ा  163.  कर्मावाल

 156,  राजोलकलां  164.  चान्दवाल  रेलवे  स्टेशन

 157,  सरदार  समनन्‍्द  165  खरियानीभो

 158,  रोदारी  166.  मेभो

 159.  खारियासोडा  167,  धीनावास

 160.  सनरिया  168,  सुर्याता

 महाराष्ट्र  के ठाण  जिले  में  सुविधा

 [  अन॒वाब ]
 *265,  राम  कापसे  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बत,ने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 मह  रष्ट्र  के  ट  णे  जिले  में  किन-किन  स्थानों  पर  टेलेबस  सुविधा  डपलब्ध  और

 इस  जिले  के  उन  शहरों  का  नाम  क्या  जहां  टेलेक्स  सुविधा  उपलब्ध  करने  का

 प्रस्ताव  है  तथा  ये  सुविधाएं  किस  तिथि  से  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  महाराष्ट्र  के  ढाब्रे  जिसे  के

 इन  स्थानों  पर  टेलेक्स  एक्सबेंज

 कल्पाण

 2.  तारापुर

 ठाणे  नगर  निगम  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र  की  बम्बई  स्थित  टेलेक्स  एक्चेंज  से  सेवा  प्रदान

 की  जाती  है  ।

 1991-92  में  ठाणे  जिले  के  इत  नगरों  में  टेलेक्स  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव

 «  पालधघर

 -  दहाणु No

 =

 ५  «  बिरार

 गंगा  नदी  के  जल  के  बंटवारे  के  सम्बंध  में  भारत  बाॉगलावेश  समझोते  की  पुनरीक्षा

 1210  श्री  राजसः  कुमार  शर्मा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  फरकवका  में  गंगा  नदी  के  जल  के  बंटवारे  के  संबंध  में  भारत  और

 बांगलादेश  के  बीच  हुए  समझौते  की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार  भर

 न
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  संज्ो  विद्ञायरण  :  भौर  इस  समय  फरक्का  पर  गंगा
 जल  की  हिस्सेदारी  के  लिए  भारत  जौर  बंगलादेश  के  बीच  कोई  करार  नहीं  है  तथा  हस  मुह  पर
 बंगलादेश  के  साथ  वार्ता  प्री  नहीं  हुई

 दिल्‍लो  में  सदर  बाजार  के  बुजडुलाने  का  स्थानांतरण

 1211,  श्री  कालका  दास  :

 क्या  छुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  सदर  बाजार  क्षेत्र  का  बूचड़खाना  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्र  के बीच  स्थित

 क्‍या  इस  बूचड़खाने  में  व्याप्त  अस्वस्थकर  वातावरण  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त

 हुई
 यदि  तो  इस  १२  क्‍या  कायंवाही  को  गई

 क्‍या  सरकार  का  इस  ब्‌चड़खाने  को  दिल्‍ली  के  किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थानांतरित  करने
 का  विभार  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 :  कृषि  अम्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  सो०  :  (+)  हां  ।

 (a)  हां  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  वधशालाओं  मे  पर्यावरण  तथा  सफाई  संबंधी  स्थिति  में  सुधार
 लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  ये  उपाय  हैं  :  जल  आपूर्ति  में  सुधार  कूड़ा  करकट  के
 चित  निपटान  के  लिए  फर्श  सम्बन्धी  व्यवस्था  में  सुधार  आस  पास  के  ७धने  क्षेत्रों  स ेवधशाल।भों
 को  अलग  करने  के  लिए  बढ़ी  दीवार  बनाकर  गेरेज  की  व्यवस्था  करना  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निमम  द्वारा  हंगरी  के  सहयोग  से  बतंमान  वधशालाओों  का  सुधार  करने
 सम्बध्धी  योजना  तंयार  की  गई  आवश्यक  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  इस  योजना  का  काय॑
 निष्पादन  शुरू  किया

 सरकारी  जबनों  को  आग  के  खतरे  से  बचाना

 1212.  श्री  घो०  श्रीनियास  प्रसाद  :

 क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  दिल्ली  में  सरकारों  भवनों  को  आग  के  खतरों  से  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए
 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 42
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 क्‍या  सरकारी  भवनों  तथा  अन्य  सावंजनिक  स्थानों  में  अग्नि  सुरक्षा  द्वारों  एवं  खिड़कियों
 का  लगाना  अनिवाय॑  किया  गया  और

 हे

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  के  अनुपालन  को  सुनिश्चित  करमे  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  जित  गगन  चुम्बो  हमारतों  का  रखरब्वाव  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  और  जिनमें  आग  से  बचाव  के  प्रबंधों  में  श्लामियां  उनमें  दिल्‍ली  अग्नि  सुरक्षा
 1986  तथा  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  अग्नि  सुरक्षा  के  प्रबन्धों  को  बढ़ाने  का  कार्ये

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  अपने  हाथ  मे  लिया  गया  इसके  जिन  भवनों  में

 विभाग/कार्यालय  उन्हें  सलाह  दी  गई  है  कि  सावधिक  निरीक्षण  उन  क्षेत्रों  पर  विशेष  ध्यान
 देकर  जिनमें  आग  लगने  की  ज्यादा  सम्भावना  है  और  भवन  व  उचित  देश्रभाल  करके  अग्नि  सुरक्षा
 के  प्रबन्धों  को  सुनिश्चित

 और  जी  श्रीमान  |  दिल्‍ली  अग्नि  शमन  सरकारो  भवनों  और  अन्य
 जनिक  स्थानों  पर  बब्जा  लेने  के  लिए  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  से  पहले  इस  पहलू  को  सुनिश्चित
 कर  है|

 सिर्चों  का  स्पूनतम  मूल्य

 1213.  श्री  पाला  के०  एम -  संध्यू  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  किसा  की  काली  मिर्चों  का  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे

 में  लगबे  समय  से  चलो  आ  रही  मांग  की  जानबा री

 क्‍या  सरकार  का  विचार  काली  मिर्खों  का  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तों  उसके  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राश्य  मन्त्री  सुल्लापललो  :  (१)  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 चूंकि  काली  मिर्वं  के  उत्पादन  का  प्रमुख  भाग  निर्यात  किया  जाता  अतः  इसके  मृल्य
 स्थिरीकरण  कार्यक्रम  घरेलू  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  साथ-साथ  उत्पादन  और  भआान्तरिक  मांय

 को  ध्यान  में  रखकर  ही  विचार  करना  होगा  ।  पहले  ही  काली  मिच  के  प्रचलित  घरेलू

 रष्ट्रीय  बाजार  में  अधिक  प्रतिस्पर्धी  नहीं  किसी  भी  प्रकार  के  मूल्य  समर्थन  कार्य  से  हमारी  काली

 मिर्च  की  लागत  और  अधिक  बढ़ेगी  जिससे  वह  और  भी  अप्रतिस्पर्धी  हो  जिसके
 परिणामस्वरूप  निर्यात  में  कमी  आ  सकती  है  ।

 उड़ीसा  सें  दामनजोड़ी  के  एल्यूसिना  संयंत्र  का  उत्पादन

 1214,  क्री  के०  प्रध्नाती  :

 क्या  झ्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  उड़ीसा  में  दामनजोड़ी  के  एल्यूमिना  संयंत्र  का  उत्पादन  इस  ब्ष  लक्ष्य  के  अनुरूप
 नहीं

 यदि  तो  कमी  के  क्या  कारण  और

 उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  उप्राय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खान  संत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  बलराम  सिंह  :  वर्ष  1991  को  अप्रेल-जुन
 की  तिमाही  के  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  के  दामनजोड़ी  स्थित  एल्यूमिना  संयंत्र  से

 एल्यूमिना  उत्पादन  1,80,000  टन  के  लक्ष्य  का  95.88%  रहा  है  ।

 ओर  7,400  टन  को  मामूली  कमी  इस  अवधि  के  दौरान  नियमित्त  अनुरक्षण  के

 लिए  एक  कंल्साइनर  के  बन्द  रहने  के  कारण  हुई  है  ।  यह  कमी  1991  की  जुलाई-सितम्बर  की  तिमाही
 में  प्री  हो  जाने  की  भाशा  है|

 महाराष्ट्र  के मराठवाड़ा  जिले  में  प्राम  पंचायत  को  टलीफोन  सुविधाएं

 1215,  झो  अशोक  आनन्दराव  देशमल  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बररेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  को  एक
 टेलीफोन  मुहैया  कराने  की  कोई  योजना  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दोरान  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  जिले  में  बि-तनी
 ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  की  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्‍त्री  पी०  बो०  रंगयया  :  जो  हां  ।

 महाराष्ट्र  के  मराठवाष्डा  जिले  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  600  ग्राम  पंवायतों
 को  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  ।

 पूर्वक्षण  लाइसेंस  जारी  किया  जाना

 ]

 1216.  श्री  सुशौल  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  खाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पूर्वक्षण  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  आवेदन  किए  गए  क्षेत्र  के  स्थान  पर  केवल
 सीमित  क्षेत्र  में  ही  प््वक्षण  कराया  जाता  है  और  रिपोर्ट  भी  इसी  आधार  पर  तैयार  की  जाती

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैँ

 |  (4)  क्या  पूर्वक्षण  के  लिए  अपेक्षित  क्षेत्र  के  अलावा  इस  क्षेत्र  के  भू-स्वांमी  की  स्वोकृति  भी
 अनिवार्य  है

 यदि  तो  हसरे  क्‍या  कारण  भोर

 (F)  कया  संघ  सरकार  का  ऐसे  प्रावधान  करने  का  विचार  है  कि  केवल  उसी  भ-स्वामी  की
 स्वीकृति  अनिवायं  होगी  जिसकी  भूमि  को  इस  प्रयोजनाथं  आवश्यकता  है  ?

 ।]
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 खान  मस्तालय  के  राज्य  बरजो  बलराम  सिंह  :  पृ्केक्षण  लाइसेंस  अनुदान  के
 लिए  पूर्व-पूर्वयक्षण  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 ब्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (2)  खनिज  रियायत  1960  के  विद्यमान  प्रावधानों  के  किसो  आवेदक  को
 केवल  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  में  शामिल  निजी  भूमि  के  स्वामी  को  लिखित  सहमति  प्रस्तुत  करनी  होती  है  ।

 उड़ौता  को  जल  संसाधन  परियोगनाएं

 अनुधाद ]
 क्री  भाग्ये  गोबधंन  :  कया  जल  संशाधन  मन्त्री  यह  बताने  को  रूपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  की  उन  जल  संसाधन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  जो  केस्द्रीय  सरकार  के
 पाप्त  लम्बित  पड़ी

 कक

 उनको  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जाएगी  ?

 जल  संलाधन  मंत्री  विद्याथरण  :  और  एक  विवरण  संलरत  है  ।

 इन  स्कौसों  की  स्वीकृति  का  समय  मुख्यतया  केम्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  पर

 तत्काल  प्रंतोषजनक  उत्तर  अन्तर्राज्यीय  मुद्दों  को  हुल  करना  तथा  जहां  कहीं  आवश्यकता

 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  की  स्वीक्षति  प्राप्त  करमे  पर  निर्भर  करता  है  ।
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 केरल  में  अलापूश्ना  जिले  में  साव  जनिक  टेलीफोन  केस

 1218,  श्री  ही०  ए०  अंजलोज  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  के  अलापून्ना  जिले  में  और  सावंजनिक  टेलीफोन  केस
 लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कथा  भौर

 यह  सुविधा  कब  तक  दे  दी  जायेगी  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  में  उप  मंत्रों  पो०  बो०  रंगयूया  :  जी  हाँ  ।

 और  चालू  वर्ष  के  अब  तक  ।4  एस०  टी०  डी०  साबंजतिक  टेलीफोम
 तथा  6  स्थानीय  सावंजनिक  टेलीफोन  पहले  ही  प्रदान  किए  जा  चुके  है  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  सहित  20  सा्बंजनिक  टेलीफोन
 और  10  स्थानीय  सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उड़ीसा  के  लिए  टेलोफोन  सलाहकार  समिति

 1219,  कातिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीत्ता  के  लिए  टेलीफोन  सल  हकार  समिति  पुनगंठित  करने  का
 विचार

 यदि  तो  ऐसी  सम्ति  को  कब  तक  पुतगंठित  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  धौद

 उड़ीसा  के  लिए  दूरसचार/टेलीफोन  सलाहकार  समिति  पिछलो  बार  कब  गठित  की  गई

 संचार  मंत्रालय  के  उप  मतन्रो  (  क्रो  पी०  बी०  रंगयूया  :  (१)  से  (१)  उड़ीसा  के

 लिए  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  23  9.1991  को  गठित  की  गई  थो  भौर  इसकी  समीक्षा  की  जा

 रहौ  है  ।

 महाराष्ट्र  मे ंडोम्बिवलो  में  नया  क्रास  बार  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1220,  क्रो  गोविन्दराव  निकस  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करंगे  कि  :

 जया  महाराष्ट्र  में  डोम्बिवली  में  दस  हजार  लाइतो  को  क्षमता  वाले  एक  नए  क्रास  बार

 टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  रंगयूया  नायडू  )  :  महाराष्ट्र  में  ढोम्विविली
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 :

 में  सात  हजार  लाइनों  बाला  एक  नया  क्रास  बार  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किया  जा  रहा

 इस  एक्सचेंज  को  बर्ष  1991-92  में  चालू  करने  की  योजना  है  ।

 हज  शिथ्टभण्डल  का  सऊदी  अरब  का  बोरा

 ]
 श्री  संयद  शाहबुद्दीस  :

 क्या  बिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 1991  में  हज  के  अवसर  पर  सऊदी  अरब  के  दोरे  पर  गए  सरकारी  शिष्टमण्डल  के
 सदस्य  कोन-कोन  से  हैं  तथा  इसके  सदस्यों  के  चयन  के  मानदण्ड  क्या

 शिष्टमण्डल  के  दोरे  रुपयों  में  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  पृथक-पृषक  रूप  अनुमानतः
 अथवा  वास्तव  में  कितना  खर्च  हुआ

 शिष्टमण्डल  का  कार्यकलाप  तथा  उपलब्धि  क्‍या

 शिष्टमण्डल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1989  तथा  1990  के  हज  शिथ्टमण्डल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 है  और  इनके  कार्यान्वयन  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 विदेश  मम्त्रो  माधव  सिह  :  हज  सद्भावना  1991  की
 संरचना  संलग्न  में  दी  गई  सदस्यो  के  चयन  के  लिए  निर्धारित  कोई  विशिष्ट  मानदण्ड

 नहीं  है  ।  सन्कार  क्षेत्रीय  प्रतिनिधित्व  के  सिद्धान्त  श्र  हमारे  हज  यात्रियों  के  कल्याण  में
 अलग-अलग  लोगों  द्वारा  ली  गई  दिलचस्पी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सदस्यों  के  रूप  मे  अख्यात  मुसलमानों
 का  चयन  करती  है  ।

 खर्चे  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 दस  शिष्टमंडल  का  उद्देश्य  दोनों  देशों  के बीच  सद्भावना  हज  प्रवंधों  के  लिए
 सऊदी  प्राधिकारियों  के  प्रति  हमारा  आभार  प्रकट  करना  तथा  और  सुधार  करने  के  उद्दश्य  से  हमारे

 हज  यात्रियों  के  लिए  प्रबन्धों  को  देखना  है  ।  शिष्टमंडल  कई  सऊदी  गणमान्य  व्यक्तियों  से  मिला  और
 इसके  नेता  किंग  फाद  के  लिए  प्रधानमंत्री  का  एक  पत्र  ले

 1991  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  संलग्न  में  है  ।

 (३)  आवश्यक  ब्योरा  संघरन  विवरण  4  और  5  में  दिया  गया

 1991  के  लिए  सदभावजना  हज  शिथ्टमंडल

 _1.  श्री  फारुख  अब्दुल्ला  प्रमुख

 भूतपूर्व  मुख्य  जग्मू  एवं  कश्मीर

 2.  श्री  लेरी  सदस्य
 पयंटन  उत्तर  प्रदेश  सरकार
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 3,  श्री  सलीम  जकारिया  सदस्य
 केन्द्रीय  हज  बस्बई  ,  ,

 4.  इस्तियाक  अबीदी  -  सदत्य

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य  और  भूतपूर्व
 माडन  फूड  इंडस्ट्रीज

 5.  श्री  मोहम्मद  अजमल  सदस्व

 सामाजिक
 34  चधारम  इलाहाबाद

 6,  श्री  अब्दुल  खय्युग  अन्सारी  अदस्द

 बिहार  से  सामाजिक  कायंकर्ता

 7,  श्री  सरवर  हुसेन  सदस्य

 भूतपूर्व  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  राज्य

 भारत  सरकार

 8,  वली  खदस्व

 राष्ट्रपति  के  चिबित्सक

 9,  श्री  मोहम्मद  भफजल  खसदस्ण

 संसद  सदस्य

 95  साउथ  नई  दिल्‍ली-।000॥

 श्री  सदस्य

 श्री  सुल्तान  सद्स्प  सचित
 वित्त  मन्त्रालय

 हम  सदभावना  1991  पर  हुए  वास्तविक  व्यय  का  ब्यौरा

 हवाई  यात्रा  wee  1,86,000,00  रुपये

 आवास  4,56,923.00  23.00  सऊदी  रियाल  20,65,6  रुपये

 -  सऊदी  अरब  में  1,14,675.00  सऊदी  रियाल  5,18,422.00  रुपये

 परिवहन  व्यय  ॥
 दैनिक  सशा  ..  .....+.  65,000.00  सकदी  रिपाल  '2,93,851,00  रुपये

 2०००2»  cee  «मकन्‍काक  ++ननन  पैननकनानन  वकाआओ  हब  मम»  ७.०3  ee  अमन  समा

 कुल  6,36,598,00  सऊदी  रियाल्  30,63,931.00  रुपये
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 हम  सदृभावना  शिव्दभण्डल  1991  हारा  को  गई  सिफारिश

 सं०  लिफारिश

 1.  भावास  को  श्रणी  एक  से  अधिक  इकाइयों  का  चयन  किया  जाना

 2.  चूंकि  अधिकांश  हज  यात्री  वृद्ध  होते  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  कि  जहां  तक  संभव  हो  चयन  की  गई  इमारतों  में  लिफ्टे

 हों  ।

 3,  इस  समय  15  हज  यात्रियों  क ेलिए  एक  शौचालय  की  व्यवस्था  यह  प्रस्ताव  है  कि
 भधिक  से  अधिक  10  हज  यात्रियों  के  लिए  एक  शौचालय  की  व्यवस्था  होनी
 इस  पहलु  को  महेनजर  रखते  हुए  भवनों  का  चयन  किया  जाना  यदि  इसके
 लिए  कुछ  किराया  अधिक  भी  देना  पड़े  तो  शिष्टमण्डल  यह  महसूस  करता  है  कि  हज
 यात्री  बेहतर  सफाई  व्यवस्था  के  लिए  अधिक  किया  देना  पसन्द

 4.  भवन  किराए  पर  लेने  संबंधी  करार  नवम्बर  में  ही  सम्पन्न  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 दूसरे  देशों  की  प्रतिस्पर्धा  स ेबचा  जा  सके  ।

 5,  जिन  भवनों  के  संबंध  मे  बार-बार  शिकायतें  मिली  हों  उन्हें  भविष्य  में  किराए  पर  नहीं
 लेना  भारतीय  हज  यात्रियों  को  जो  पहचान  ब्र  सलेट  दिए  जाते  है  उनमें  वही
 ब्यौरा  होना  चाहिए  जिसका  उल्लेख  स्क्टरों  में  होता  है  ।  हज  याश्चयों  को  दिए  जाने
 वाले  पहचान  पन्नों  की  परखबन्दी  की  जानी  चाहिए  ताकि  वे  टिकाऊ  हों  ।

 6.  हमारे  हज  यात्रियों  को  धारमिक  रीति  रिवाजों  के  बारे  में  न  के  बराबर  सुचना  दी  जाती

 है  ।  एक  मौलवो  के  पास  लगभग  500  हज  यात्री  होते  हैं  इसलिए  इस  संबध  में  हज
 यात्रियों  की  सहायता  कर  न  पाना  मुमकिन  नहों  है  ।

 7.  अधिकतर  हजयात्री  न  तो  अर!फत  और  मुजदालोफ़ाह  की

 वायू  से  और  न  ही  वहां  के  रहन-सहन  कौ  परिस्थितियों  के  बारे  में  जानते  है  और  न

 ही  वे  यात्रा  संबंधी  टीके  लगवाने  की  आवश्यकताओं  आदि  के  बारे  में  पूरी  की
 जाने  वाली  ्ोपचारिकताओं  से  अवगत  होते  इसलिए  यह  जहूरी  है  कि  हजयात्रियों
 के  लिए  देश  से  जाने  से  कुछ  दिन  पहले  वस्तुस्थिति  से  अवगत  कराने  हेतु  अनुकूलन
 कार्यक्रम  आयोजित  किए  जाने  चाहिए  |  ये  बायंक्रम  हज  समिति  द्वारा  पेश  देश  से

 बाहर  जाने  वाले  स्थानों  जं॑से  दिल्ली  मद्रास  भोर  कलकत्ता  में  आयोजित  किए
 जा  सकते  हैं  ।  उन्हें  वीडियो  चित्र  दिखाए  जाने  चाहिए  ओर  अनुभवों  व्यक्तियों  द्वारा
 हजयात्रियों  को  घामिक  रहन-सहन  की  परिस्थितियों  के  बारे  में  तथा  साथ
 ही  लू  लगने  से  बचने  के  लिए  यशती  जाने  बाली  सावधानियों  ओर  बीमार  पड़  जाने  या
 गुम  हो  जाने  की  स्थिति  में  किए  जाने  बाले  उपायों  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  दी
 जानी  बाहिए  |  एयर  इंडिया  से  भी  हज  संबंधी  उड़ानों  के  दौरान  ऐसे  चित्रों  को  दिखाने
 का  अनुरोध  किया  जाना

 8,  हज  के  संबंध  में  भ्रावेदन  भेजने  के  बारे  में  पूरी  की  जाने  वाली  औपचारिकता  के  बारे  में
 भारतीय  हजयात्रियों  को और  अधिक  जानकारी  देने  के  उद्देश्य  से  दूरदर्शन  और  आकाश
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 10.

 12.

 13,
 14.

 15.

 वाणी  जब  हम  के  लिए  आवेदन  आमंत्रित  किए  उस  अवधि  के  दौरान  कुछ
 दिनों  के  लिए  आधे  घण्टे  का  कार्यक्रम  प्रसारित  करना  इन  कायंत्रमों  में  हज
 के  लिए  पूरी  षो  जाने  बाली  विभिन्‍न  आावश्यबताओं  और  अपेक्षाओं  की  जानकारी
 विस्तार  से  दी

 जानी  ताकि  हज  समिति  को  आवेदन  प्रस्तुत  करने  से  पहले
 सम्भावित  हजयात्रियों  को  हज  के  लिए  पूरी  की  जाने  बाली  औपचारिकताओं  की  पूरी
 जानकारी  हो  सके  !

 प्रतिनिधिमण्डल  ने  यह  बात  नोट  की  कि  खुदाअल  अहज्जाज  ने  अपनी  ड्यूटी  इतनी
 दक्षता  से  नहीं  निभाई  जितनी  दक्ष  ता  से  उन्हों  निभानी  चाहिए  इसलिए  सुझाव  है
 है  कि  खह्टीम-उल-हुज्जाज  को  उन  व्यक्तियों  में  स ेचुता  जाना  चाहिए  जो  भवन  चयन
 दल  के  सदस्य  रहे  हों  ।  इससे  यह  सुनिश्चित  कि  खह्टीम-उल-हुज्जाज  भवन  की
 धघ्यिति  और  हज  यात्रि  के  समक्ष  आने  वाली  सभावित  समस्याओं  से  भली  भांति
 बित  होंगे  |  खह्दी  म-उल-हुज्जात  को  मक्का  में  सीधे  कोंसलावास  कार्यालय  के  अधीन
 काम  करना  जिसे  उनके  काम  को  सुपरवाइज  करना

 हुज्ण  के  रूप  में  चने  गए  व्यक्ति  का  नाम  यथासमय  केन्द्रीय  हूज  समिति  को  सूचित  कर
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रतिनिधिमण्डल  ने  महमूस  किया  कि  भवनों  की  देख-रेख  पर  नियुक्त  किए  गए
 चारियों  को  संख्या  भवनों  के  निरीक्षण  और  शिकायतों  को  दूर  करबाने  के  लिए  काफी
 नहीं  है  |  प्रतिनिधिमण्डल  ने  सिफारिश  की  कि  भवन  सुपरवाइजरों  की  संदुया  14  से
 बढ़ाकर  20  कर  दी

 आवास  के  आवंटन  के  कोंसलाबास  द्वारा  उड़ान  का  अआबंटन  किया  जाता  उन
 जहां  हाजियों  को  ठहराया  जाता  के  दूरभाय  नम्बरों  समेत  हजयात्रियों  के

 बारे  में  सारी  सूचना  के  फ्लापी  राज्य  सरकार  भौर  राज्य  हज  समिति  को  भेजे  जाने

 चाहिए  |  इससे  हज  यात्रियों  के  संबधियों  को  हज  करने  लोगों  के  ठौर-ठिकानों
 के  बारे  में  सूचना  देना  सुनिश्चित  हो

 भारत  से  आने  वाले  यात्रियों  की  संडया  और  इस  तथ्य  को  देखते  टुए  कि  उनमें  से
 कतर  की  भआाय्‌  काफी  बड़ी  होती  चिकित्सा  दल  में  डाबटरों  को  संदया  22  से  बढ़ाकर
 30  कर  दी  जानी  चिकित्सा  दल  अपना  काम  दक्ष ता  से  कर  यह

 सुनिश्चित  कन्ने  के  लिए  सुविशा  की  व्यवस्था  भुगतान  पर  की  जानी  चाहिए  ।

 डाकटरों  के  ड्यूटी  रोस्टर  में  यह  सुनिश्चित  होना  चाहिए  कि  प्रत्येक  डाक्टर  को  2  दित

 की  छुट॒टी  मिले  ।

 दल  समेत  भारत  से  भेज  मए  स्टाफ  को  दौरे  पर  गए  माना  जाना

 सरकार  को  केन्द्रीय  हज  समिति  और  चुनी  हुई  राज्य  हज  समितियों  के  कुछ  कार्यों  का

 कम्प्यूटरीकरण  करना  च  हिए  ताकि  उन्हें  दजयात्रियों  के  बारे  मे  विस्तृत  सूचना  मिल
 सके

 प्रतिनिधिमण्ढल  ने  थौर  किया  कि  समद्री  रास्ते  से  यात्रा  पूरी  करने  में  10  दिन  से  अधिक
 समय  श्गता  इस  कारण  और  इस  तथ्य  से  कि  केवल  एक  जहाज  आने  और  जाने
 के  उपयोग  में  लाया  जाता  समुद्री  रास्ते  से  यात्रा  करने  में  हजयात्रियों  को  बायुयान
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 से  यात्रा  को  तुलना  में  किगडम  में  30  दिन  अधिक  बिताने  पड़ते  यदि  यात्रा  का
 समय  भी  शामिल  कर  लिया  जाय  तो  जलमा्ग  से  आने  वाला  यात्री  वायुमागं  से  भाने
 वाले  यात्री  से  एक  महीने  से अधिक  समय  बिताता  इसके  फलस्वरूप  भारतोय  हज
 यात्री  सबसे  पहले  पहुंचते  हैं  भौर  हज  के  बाद  किगड़म  से  सबसे  बाद  में  विदा  लेते  हैं
 प्रतिनिधिमण्डल  सिफारिश  करता  है  कि  भारत  सरकार  हज  सत्र  के  दोरान  दो  या
 जहाज  चार्टर  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लग  एं  ताकि  यात्री  काफी  समय  पहले
 भारत  लौट  सके  ।  इन  जहाजों  को  अन्डमान  क्षेत्र  से  लिया  जा  सकता  हे  या  निजी
 कम्पनियों  को  इस  काम  में  लगाया  जा  सकता

 हजसद्भावना  1989  हारा  को  गई  सिफारिशों  और  उन  पर  को  गई

 $4

 2

 हज  1990  के  हमारे  हज  यात्रियों  के  लिए
 आवास  किराए  पर  लेने  का  काय॑

 1990  से  आरम्भ  हो  जाना

 चाहिए  !

 सबसे  पहले  दृतावास  को  आवास  आबंटित

 करने  जिसके  बाद  हज  यात्रियों  को

 मकतबवार/इमास्तवार  वायु  यात्राएं/समुद्रो
 यात्राएं  आबंटित  की  जानो  चाहिए  ताकि

 यह  सुनिश्चय  किया  जा  सके  कि  किसी  क्षेत्र

 विशेष  से  एक  ही  उड़ान  से  पहुंचने  बाले  हज
 यात्रियों  को  उसी  इमारत  में  अथवा

 पास  बी  इमारतों  में  ठहराया  जा  सके  ।

 प्रति  हज  यात्री  2  बरगंमीटर  स्थान  दिया

 जाना  अपर्याप्त  है  ।  सरकार  को  यह  देखना

 चाहिए  कि  क्‍या  इमारत  किराए  पर  लेने  के

 बाद  किसी  इमारत  में  ठहरःए  गए  हज
 यात्रियों  की  संख्या  सऊदी  विनियमन  के

 अन्तगंत  निर्धारित  इमारत  को  क्षमता  से
 कम  की  जा  सकती

 बेहतर  आवास  चुनने  का  प्रयास  किया
 जाना  चाहिए  जो  हरम  के  नजदीक  हो  क्‍यों
 कि  भारतीय  हज  यात्री  हरम  शरीफ  की

 कार्यवाहियों  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 शिष्टमण्डल  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही

 3

 इमारतों  को  चुतकर  किराए  पर  लेने
 के  लिए  1990  में  एक  शिष्ट
 मण्डल  सऊदी  अरब  भेजा  गया  था  ।

 ऐसा  किया  जा  रहा

 2  वर्ग  मी:र  €थान  की  पाश्रता  का
 मामला  1989  में  इसमें  अब
 संशोधन  कर  दिया  गया  है  और  हज
 1991  |  के  बाद  से  प्रति  हज  यात्री  के

 लिए  2  वर्ग  मीटर  स्थान  निर्धारित
 किपा  गया  है  ।

 हरम  शरीफ  से  दूरी  के  अ।धार  पर
 तीन  प्रकार  के  आवास  पहली
 श्रेणी  में  अत्यन्त  नजदीक  के  आवास



 ।

 1913

 2

 निकटता  को  अत्यन्त  महत्व  देते

 भारतीय  हज  यात्रियों  की  व्यवस्था  देखने
 वाले  सभी  मोआलिमों  के  कार्य  की

 दूतावास  को  निकट  से  निगरानी  करनी

 चाहिए  और  गम्भीर  शिकायते  पाए  जाने
 पर  सऊदी  हज  मत्रालय  से  उन्हें  मोआसासा
 से  +बाल्ने  का  अनुरोध  करना

 प्रतीक्षा  सूची  में  दज  हज  यात्रियों  के आवास
 कोनिरर्त  करने  और  बदलने  के  मापलों
 की  सुचाह  व्यवस्था  के  लिए  हज

 बम्बई  को  अधवास  योजना  से  छुटकारा
 चाहने  वालों  के  लिए  कोई  आन्‍्तम  सोमा

 निर्धारित  करनी  चाहिए  और  उसे  लागू
 करना

 भावास  किराये  पर  लेने  में  संबंधित
 म्ण्डल  पें  कयंपलक  अधिकारी  अथवा
 राजकीय  अधिकारी  के  अति+्क्त  1-2
 सदस्य  केन्द्रीय  हज  समिति  के  और  1-2
 सदस्य  राज्य  हज  सम्रिति  के  होने  चाहिए  ।

 शिष्टमण्डल ने  सिफूरिश  की  थी  कि

 में  कोंसलवास  के  हुज  अनुभाग  में

 लिखित  और  पद  बढ़ाकर  मजबूत  किया

 जाए  :

 (i)  दो  उप  कोंसल  तेनात  किए  जाए  ।

 इनमें  से  एक  हज  कायं  भोर  दूसरा  भावास

 योजना  का  काय॑  देखे  ।

 लिखित  उत्तर
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 भाते  हैं  जो  बहुत  मंहगे  होते  जो
 याजी  पहली  श्रेणी  के  आवास  चाहते
 है  उन  सभी  को  ये  आवास  दे  दिए
 गए

 जहा  में  हमारा  मिशन  सभी  आवश्यक
 वाय॑  करता  है  ।

 हज  बम्बई  सुझ्नाई  गई  पद्धति
 का  अनुपालन  करके  आवास  को
 निरह्त  करने  और  बदलने  के  मामलों
 का  आमतौर  पर  सन्तोषअनक  ढंग  से
 निपटान  करती  है  ।

 भाथिक  दृष्टि  से  हमें  ऐसे  शिष्टमंडलों
 का  ०  हार  सीमित  रखना  होता  हैं  ।

 हज  1990  में  किराए  पर  आवास  लेते
 के  लिए  जो  शिष्टमण्डल  भेजा  गया  था
 उसपरें  2?  सदस्य  केन्द्रीय  हूुज  समिति  के
 थे  और  7  प्रमुख  राज्य  हज  समितियों
 का  एक-एक  सदस्य  1991  में
 हमारत  चयन  जिसमें  चार  प्रमुख
 राज्य  हज  समितियों  का  एक-एक
 प्रतिनिधि  सऊदी  अरब  गया
 शिष्टमण्डल  में  सदस्यों  की  संख्या
 पर्याप्त  थो  ।

 नि  a

 सरकार  उप  कोंसल  का  एक  भौर  पद
 देने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 है  ।  जहा  में  पद  देना  संभव
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 (7)  भारक्षित  आवास  योजना  के  लिए
 उपयोग  में  लाए  जा  रहे  कम्प्यूटरों  की
 भाल  के  लिए  एक  और  भारत  आस्थानी

 अथवा  स्थानीय  सहायक  की  तेनातो  ।

 (iii)  मौसमी  स्टाफ  की  संझया  में  अनु#ल
 वृद्धि  की

 सऊदी  अधिकारियों  को  अनिवाये  देय
 आदि  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 सऊदी  अधिकारियों  को  प्रत्येक  हज  यात्री

 द्वारा  दी  जाने  वाली  का  भुगतान
 एक  मुश्त  में  देना  जारी  रखा

 सऊदी  सरकार  ने  सऊदी  अरब  में  1990

 से  विदेशी  चिकित्सा  मिशन  तेनात  किए
 जाने  की  प्रथा  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव
 रखा  शिष्टमण्डल  ने  सिफारिश  की  हैं
 कि  यह  मामला  सऊदी  सरकार  के  साथ

 उठाया  जाए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा

 सके  कि  हमारे  ओऔषधालय
 मीना  और  अराफात  में  सामान्य  रूप  से  कार्य
 करते

 सऊदी  भरब  में  अनिवायं  वस्तुओं  की  लागत
 को  देखते  हुए  हज  1990  से  हज  यात्रियों
 को  दी  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को  बढ़ाकर
 500  सऊदी  रियाल  कर  दिया  जाए।॥

 हज  1990  के  लिए  हज  चाटंर  विमान
 किराया  वही  रखा  जाए  जो  1989  में

 a
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 नहीं  है  क्योंकि  कारमिकों  की  कमी  है  ।

 1989  में  मौसमी  स्टाफ  की  संख्या
 247  थी  जिसे  1990  में  बढ़ाकर
 260  कर  दिया  गया  था  ।

 ऐसा  किया  जा  रहा

 पहले  की  तरह  1990  में
 चलिकित्सा  मिशन  भेजा  गया  था|

 इस  समय  प्रत्येक  हज  यात्री  को
 4600  सऊदी  रियाल  को  विदेशी  मुद्रा
 दी  जाती  विदेशी  मुद्रा  के  दबाव
 के  कारण  इसे  बड़ाए  जाने  को
 रिश्ा  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।

 विमान  किराये  में  वृद्धि  होने  के  कारण

 पह  व्यवहू।यं  नहीं  है  कि  हज  किराए
 को  1988  के  स्तर  पर  ही  रखा  जाए
 जो  कि  बम्बई  रुपए
 1990  में  बम्बई  से  वाणिज्यिक  विमान

 किराया  10,146/-  रुपए  था  जबकि
 सरकार  ने  हज  विमान  किराया
 808  5/  रुपए  रखा
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 भारतीय  हम  यात्रियों  को  विशिष्ट  तिरंगौ
 छतरियां  दी  जानी  चाहिए  ।

 एम  वी  अकबर  जलयान  के  स्थान  पर
 नये  जलप्रान  की  व्यवस्था  की  जाए  ।

 हज  यात्रियों  को  फिल्म  के  जरिए  यह
 बताना  चाहिए  कि  वे  भरब  मे  और

 हज  के  दौरान  सम्पन्न  की  जाने  वाली
 धामिक  क्रियाओं  के  प्रति  अपना  आचरण
 कंसा  रखें  |  सरकार  स्य॑  भी  ऐसी  फिल्में

 फिल्म  डिवीजन/दृरदगन  के  माध्यम  से

 तैयार  कर  सकती

 चुंकि  हमारे  हज  यात्रियों  के  लिए  किराए
 पर  ली  गयी  इपारतों  मे  अधिकांश  में  रसोई

 सुविधाएं  ठीक  नहीं  केन्द्रित  खान-पान

 व्यवस्था  उपलब्ध  कराने  के  प्रश्त  को  जांच
 की  जाए  ।

 हज  सदृभावना  शिष्टमण्वल  को  यात्रा  बीजा

 पर  सऊदी  अरब  को  यात्रा  करनी

 शिष्टमण्डल  को  अन्तिम  हज  चार्टर  उड़ान
 के  पहुंचने  के  7-10  दिन  अर्थात  हज
 के  दिन  से  12-15  दिन  आना

 चाहिए  ताकि  हज  से  पूव॑  मदीना  में
 जियारत  पूरी  की  जा  सके  ।

 लिखित  उत्तर
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 अब  अपने  हज  यात्रियों  को  छतरियां
 उपलब्ध  करा  दी  गई

 इस  वर्ष  एम०  वी०  अकबर  से  अन्तिम
 बार  नोवहन  का  लिया  जा  रहा

 है  ।

 हज  को  पुस्तकों  के  जरिए
 भौर  हज  गाइडों  द्वारा  गत  तोर
 पर  भी  आवश्यक  मार्गदर्शन  किया  जा

 रहा

 इसको  जांच  की  गई  है  और  इसे
 व्यवहाय॑  नहीं  पाया  गया

 मण्डल  यात्रा  बीजा  पर  यात्रा
 करता

 प्रायः  शिष्टमण्डल  के  गठन  पर  काफी
 देर  से  निर्णप  लिया  जाता  है  जिससे  बह
 प्रस्तावित  समय  पर  नहीं  पहुंच  पाता

 हज  सद॒भावना  1990  द्वारा  को  गई  सिफारिशें  ओर  उन  पर  को  गई
 कारंवाई  से  संबद्ध  टिवरण

 ऋण  स०

 1,

 शिष्टमण्डल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 शिष्टमण्डल  ने  एक  आदर्श  कार्य  योजना
 तेयार  की  है  जिसमें  उन  अन्तिम  तारीखों  का
 उल्लेख  है  जिन  तक  हुज  समिति  और

 दूतावास  द्वारा  किए  जाने  ताले  विभिन्‍न

 सरकार  द्वारा  की  गई  कारंवगाई

 खाड़ी  संकट  द्वारा  उत्पन्न
 तता  के  होते  हुए  भी  कार्ययोजना

 सुचारू  रूप  से  क्रियान्वित  की  गई

 57
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 काय  पूरे  कर  लिए  इस
 योजना  को  हज  समिति  और  राजदूताबास
 द्वारा  दक्षतापूर्वक  क्रियान्वित  किया  जाना

 हज  पर  जाने  वाले  लोगों  को  उपलब्ध

 सुविधा  का  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रचार  किया
 जाना  चाहिए  ताकि  वे  हज  समिति/राज-

 दूतावास  को  अपने  उन  दोस्तों/नाते-रिश्ते-
 दारों  का  ब्यौरा  दे  जिन्हें  वे  इस
 रत  में  अपने  साथ  ठहराना  चाहेंगे  जिनमें  वे

 ख़द

 किसी  भी  वर्ष  के  दौरान  हज  पर  जाने
 वाले  लोगों  की  संख्या  नियत  नहीं  की  जानी

 समुद्री  यात्रा  के  दोरान  हज  यात्रियों  को

 होने  वाली  दिक्कतों  तथा  किगडम  में  अपेक्षा

 कृत  अधिक  समय  तक  ठहरने  की  वजह  से
 उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  खर्च
 को  भी  देखते  हुए  समुद्री  हज  यात्राओं  का
 सिलसिला  बन्द  किया  जाना  चाहिए  हज

 चार्टर  किरायों  में  वृद्धि  के  प्रभाव  को  कम

 करने  के  उहं  श्य  से  समुद्र  मार्ग  से  हज  यात्रा

 पर  जाने  वाले  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली
 सरकारी  सहायता  हवाई  मार्ग  से  हज  यात्रा
 पर  जाने  बाले  यात्रियों  को  दी  जानी

 आरक्षित  आवास  योजना  में  शामिल  विए
 जाने  वाले  हज  यात्रियों  की  अन्तिम  संदया
 के  बारे  में  अनिश्चितता  की  स्थिति  की

 बजह  से  हुज  समिति  को  हानि  होती
 है  इस  संबंध  में  अन्तिम  तारीखें  निर्धारित

 की  जानी  चाहिए  ओर  उनका  कड़ाई  से
 पालन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  रबात

 1  1991

 क्रिया  न्वित

 स  सिफारिश  को  क्ियान्वित  नहीं
 किया  जा  सका  क्योंकि  विदेशों  मुद्रा
 की  उपलब्धता  को  महं  नजर  रखते  हुए
 हज  पर  जाने  वाले  यात्रियों  को  संख्या
 नियत  को  जाती

 विभिन्‍न  वर्ग  यह  मांग  रहे  है  कि

 समद्र  मार्ग  से  हज  यात्रा  को  जारी  रखा

 जाए  इस  प्िफारिश  को
 न्वित  नहीं  बिया  जा  सका  |

 हज  कम्मेटी  बम्बई  ते  इस  संबंध  में
 अन्तिम  तारीख  नियत  की  तथा  काफी
 हद  तक  उसका  प्रवर्तन  किया  ।  जहां
 तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कोटे  में
 शामिल  हज  यात्रियों  का  सवाल
 उन्हें  एक  ही  श्रेणी  में  रखा  जाना
 लिए  मुमक्किन  नहीं  है  क्‍योंकि  तौन
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 मआाबंटन  भौर  विदेशी  मुद्रा  से  भिन्‍न  भ्रंणी
 में  शामिल  किए  जाने  वाले  हज  यात्रियों
 की  सूची  को  इन  तारीबों  से  पहले  अन्तिम
 रूप  दिया  जा  सके  |  केन्द्रोय  सरकार  कोटे
 में  श'मिल  किए  जाने  वाले  हज  यात्रियों
 वा  जहां  तक  संबंध  है  इन  हज  यात्रियों  को

 एक  ही  श्रेणी  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 जिन  भवतों  में  भारी  ख्रामियां  देखी  गई  हैं
 उनका  पता  लगाया  जाए  और  उल्हें  अगले

 वर्ष  किराए  पर  न  लिया  जाए  ।

 हज  यात्रियों  की  शिकायतों  को  दूर  करते

 के  लिए  भवन-प्यंवेक्षण  व्यव  को  अपेक्षा

 कृत  अधिक  पर्यवेक्षत  करके  और  अधिक

 कःरगर  बनाया  जाना  चा

 खदामल  हज्ज.ज  का  चप्रन  करते  बकत

 साववानी  बरती  जाती  हैए  ताकि  ऐसे
 व्यॉक्तयों  का  चयन  किया  जाए  जो  अपने

 दायित्व  का  निर्वाह  लग्न  ओर  ईवानंदारी

 से  करते  राजदतावास  को

 वेक्षण  व्यवस्था  तथा  हज  यात्रियों  की

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  इन

 व्यक्तियों  की  सेवाओं  का  कारगर  तरीके  से

 उपयोग  ५  चाहिए  ।

 राजदूताबाम  को  चाहिए  कि  वह

 बांस  में  नव-नियुक्‍्त  रबात-अधिकारी  को

 यह  निर्देश  दे  कि  वह  खातों  की  बाली  के

 कार्य  को  लग्न  से  करें  ।

 प्रायोजित  हज  यात्रियों  के  लिए  उड़ान

 तथा  आवास  की  व्यवस्था  के  काय॑  की  केन्द्र

 पतरकार  द्वारा  अपेक्षाकृत  अधिक  निगरानी

 की  जानी  चाहिए  |  हजयात्रियों  को  इस

 बात  का  विकल्प  दिया  जाना  चाहिए  कि

 वे  यदि  च'हें  तो  आरक्षित  आवास  ले  सकते

 हैं  ।
 सरकार  को  चाहिए  कि  वहू  कौसलावास

 को  चलते-फिरते  चिकित्सालय  के  लिए

 3

 अलग-अलग  दरों  पर  आबास  की  तोन
 श्रेणियां  हैं  और  हज  यात्रियों  को  उनसे
 अपने  उपयुक्त  आवास  चुनने  का
 अधिकार  है  ।

 1991  के  लिए  आवास  का
 प्रबन्ध  करते  समप्र  इस  सिफारिश  को
 ध्यान  में  रखा  गया

 जेहा  में  स्थित  हमारे  मिशन  ने
 पयंवक्ष  ण  व्यवस्था  को  कारगर  बनाने

 के  लिए  पथाप्त  सछ्या  में  कमंचारियों
 को  तेनात  किया

 खुददामुल  हज्जाज  का  चयन  संबंधित
 राज्य  हज  समितियां  करती  केंद्रीय
 सरकार  हज  समितियों  पर  इस  बात  के

 लिए  जोर  देती  है  कि  वे  केन्द्रीय
 मरकार  द्व.रा  निर्धारित  कतिपय

 दर्शी  सिद्धांतों  के प्ाथ-सा 4  इन  व्यक्तितयों
 की  लग्न  ओर  ईमानदारी  को  श्यात

 में  रखते  हुए  इनका  चयन  करे  ।

 ऐमा  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  व्यवह  य॑  नहीं  है  |  हज
 यात्रियों  का  अभिप्राय  उन  ब्यक्तियों

 से  जो  है  हज  यात्रा  पर  स्वयं  जा  रह

 है  उन्हें  अपनी  व्यवस्था  स्वयं  करने  के

 लिए  छोड़  दिया  जाना  उन्हें
 व्यवस्था  का  कोई  विकल्प  देने  के

 ३.।रण  मामला  जटिस  हो  जाएगा  ।

 घलते-फिरते  विकित्सालब  की  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  लेकिन  जहाह  में
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 वाहन  उपलब्ध  करारयें  ताकि  हज  यात्रियों
 को  मक्का  में  उनकी  इमारतों  में  ओर

 अराफात  में  भारतीय  कंम्पों  में  चिकित्सा

 सेवाएं  दी  जा

 इस  बात  का  सुनिश्थिय  करना  चाहिए  कि
 कोंसलवास  द्वारा  मांगी  गई  दवाइयां
 त्सक  प्रतिनिधिमण्डल  की  जरूरतों  के

 बिक  ही  भेजी  जानी  चाहिए  ।

 मदीना  में  भारतीय  भोषधालय  साल  भर

 खुला  रहता  चाहिए  ताकि  जो  हजारों  हज
 यात्री  जियारत  के  लिए  मदीना  जाते  हैं
 उनकी  देखभाल  हो  सके  ।

 कोंसलावास  को  कर्मचारी  अपेक्षाएं

 (1)  पयंवेक्षी  कार्य  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 अतिरिक्त  कमंचारी  उपलब्ध  कराए
 जाने

 (2)  कोंसलावास  में  एक  उप  कोंसुल  )
 शीघ्र  तैनात  किया  जाना

 (3)  मौसमी  काये  के  लिए  अहंक  वम्प्यूटर
 भापरेटरों  को  स्थानीय  रूप  से  भर्ती
 करने  में  आने  बाली  कठिनाइयों  को
 देखते  हुए,ट्रैकोंसलावास  में  हज  मौसम
 के  दोरान  चार  भारत  आस्थानो

 कम्प्यूटर  आपरेटर  तंनात  किए  जाने

 (4)  मदीना  स्थित  भारतीय  ओऔषधालय  में

 एक  डाक्टर  तेनात  किया  जाना

 हमारे  मिशन  ने  स्थायी  ओऔषधालय  के
 अलावा  मक्‍का  में  तीन  शाखा

 घालय  थोले  हुए  है  ।  और  मीना/अरा-
 फात  में  भी  लिकित्सा  कंम्व  लगाता  है
 मौर  ये  व्यवस्थाएं  पर्याप्त

 अपेक्षित  कायंवाई  की  जा  रही

 चिकित्सा  सेवाएं  देने  के  लिए  पर्याप्त
 व्यवस्था  है  मदीना  में  स्थाई
 धालय  खोलने  की  जरूरत  मह॒धूस  नहीं
 की  गई

 1991  के  लिए  मौसमी
 चारियों  की  स्वीकृति  1990  के
 स्‍तर  पर  दी  गई  वित्तीय  स्थिति
 को  देखते  हुए  अतिरिक्त  कमंचारियों
 के  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया
 गया  था  ।

 सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  सिद्धांत
 हप  में  स्वीकार  कर  लिया  है  किन्तु
 इसके  लिए  किसी  पद  को  छोड़  देने  के
 कारण  इस  पर  अभी  क्रियान्वयन
 होना

 कोंसलावास  की  कम्प्यूटर  प्रणाली

 उपयुक्त  ढंग  से  काम  कर  रही  हैं  और
 भारत  से  कामिक  |मेजने  की  कोई
 एयकता  नहीं  है  ।

 हज  मौसम  के  दौरान  वहां  दो  डाक्टर

 रहते  है  ।



 10  1913  लिखित  उत्तर

 2  3

 र्  15,  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  भारी  भीड-भाड़  क ेकारण  हज  मौसम

 हमारे  हज  यात्री  जहाह  और  धार्मिक  शहरों  के  दौरान  बसों  की  एयर  कंडीशन
 के  वीच  एयर  कंडीशन  बसों  में  सफर  करें  प्रणाली  कदाबित  ही  काम  करती
 और  उनसे  आवश्यक  शुल्कों  में  अतिरिक्त  अतः  यह  उपयुकत  नहीं  लगता  कि

 राशि  वसूल  की  प्रति  हज  यात्री  90|-  एस  आर  आई
 अतिरिक्त  वसूल  करके  इन  बरसों  की

 व्यवस्था  की  जाए  ।

 16.  विदेश  मन्त्री  को  सऊदी  हज  मन्त्री  डा०  शिष्टमण्डल  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है

 अब्दुल  बहाव  अब्दूल  बजी  को  भारत  आने  कि  विदेश  मन्त्री  को  सऊदी  हज  मंत्री

 का  भौपचारिक  निमन्त्रण  देना  चाहिए  ।  डा०  अब्दुल  वजी  को  बम्बई  में  हज

 हाउस  के  उद्घाटन  के  अवसर  पर

 भारत  आने  का  निमन्त्रण  देना  चाहिए

 उद्घाटन  की  तारीख  अभी  तय  की

 जानी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  ओर  फतेहपुर  जिलों  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  बदलना

 >

 1222.  श्री  केसरो

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  और  फतेहपुर  जिलों  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदला  और

 यह  काय  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  उपभम्त्री  पो०  बो०  रंगय्या  भौर  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  कानपुर  जिले  के  चार  और  फतेहपुर  जिले  के  दो  टेलीफोन  एक्सबेंजों  को

 ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलने  की  योजना  है  ।

 बंगला  देशवासियों  का  गेर  कानूनो  रूप  से  हमारे  देश  में  रहना

 ]

 1223,  डर०  क्रपासिधु  भोई  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  राज्य-बार  बंगला  देश  के  कितने  राष्ट्रिक  गेर  कानूनी  रूप  से

 रह  रहे
 क्‍या  उनमें  कुछ  व्यक्तियों  को  राशन  कार्ड  दिए  गए  हैं  ओर  उनका  नाम  मतदाता  सूची

 में  भी  दर्ज  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 61



 लिखित  उत्तर  1  195)

 क्‍या  इस  मामले  को  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  भौर

 (2)  सरकार  द्वारा  बंगलादेश  राब्ट्रिकों  की  घुसपेठ  रोकने  और  बंरकानूगी  रूप  से  भारत  में

 रह  रहे  बंगलादेशी  राष्ट्रिकों  को  स्वदेश  भेजने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ  ?

 संसदोय  कारय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  एमਂ  एम०  :

 चूंकि  अधिकांश  बंगल!देशी  राष्ट्रिक  चोरी  छिपे  प्रवेश  करते  हैं  भौर  भूमियत  हो  जाते  इसलिए

 यह  निश्चित  करना  सम्भव  नहीं  है  कि  भारत  में  ऐसे  कितने  व्यक्तित  रह  रहे  हैं  ।

 कोई  निश्चित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अमेक  अवसरों  पर  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  मामला  उठाया  गया  है  ।

 समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  सौमा  सुरक्षा  बल  तथा  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  गशत  गहन
 करने  सहित  अनेक  उपाय  किए  गए  जब  कभी  भी  घुसपेठिये  पकड़े  जाते  हैं  तो  उन्हें  बंगलादेश
 वापस  धघकेल  दिया  जाता  है  |  बेहतर  संचार  के  लिए  सीमा  पर  सडक  बनाई  जा  रही  घृसपैठियों
 का  पता  लगाने  के  लिए  चलती-फिरती  टास्कफोसं  गठित  की  गई  है  ।  इसके  राज्य  सरकारों
 को  स्थायी  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  बंगलादेशी  घुसपेठियों  का  पता  लगाते  ही  उन्हें  वापस  भेजा/धकेला

 राज्य  सरकारों  को  भी  अधिकार  है  कि  वे  विदेशी  1946  के  अधीन  घुसपंढियों  के
 खिलाफ  मुकदमा  चलाएं  ।

 नई  फसल  पद्धति  तेयार  करने  के  लिए  अनुसंधान
 1224.  डा०  जयन्त  रंगपी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  बाढ़  के  प्रकोप  को  सहने  हेतु  कोई  नई  फसल  पद्धति  का  पता  लगाने  के

 लिए  अनुसंधान  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अनुसंधान  में  कौन-कोन  से  विश्वविद्यालय  संलग्न  हैं  ?

 कृषि  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  के०  सो०  :  जी  हां  ।

 दियारा  भूमि  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजना  के  अन्तगंत  एक  केग्द्र
 उच्चतर  लखीमपुर  में  स्थित  केन्द्र  ने  बाढ़  की  विपदा  से  प्रभावित  दियारा  क्षेत्रों  क ेलिए

 आलू  ओर  मूंग  की  फसलों  के  खेती  के  लिए  उपयुक्त  फसल  पद्धतियां  औौर  किसमें
 विकसित  की  हैं  ।

 प्रायोजना  का  क्रियान्ययन  असम  कृषि  जोरहट  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  ।

 बिहार  में  टलोफोन  एक्सचजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेजों  में  बदलना

 ]
 1225,  श्री  साईमन  सरान्‍डी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 62



 10  1913  लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  का  संधाल  परगना  के
 हिरनपुर  और  पतकुर  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को

 इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचैंजों  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कायं  कब  तक  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  मौर  बदि
 गे  इसके  क्‍या  कारण

 बिहार  उन  टेलीफोन  एक्सचेजों  के  जिलावार  नाम  क्या  हैं  तथा  उनकी  संख्या  कितनी
 है  जिन्हें  भब  तक  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदला  गया  है  तथा  उनको  संख्या  कितनी  है  जहां  यह
 काये  प्रगति  पर  ओर

 बिहार  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  नाम  क्‍या  जिन्हें  चालू  वित्तीय
 बर्ष  के  दोरान  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बबला  जाना  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  पर  कितनी  धनराशि
 खचं  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगय्या  :  जी  हां  ।

 (1)  हिरनपुर  टेलीफोन  एक्सचेज  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंज  में  बदल  दिया

 (11)  पनकुर  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  1991-92  के  दोरान  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में
 बदलने  की  संभावना

 संलग्न  में  दिए  गए  ब्यौरों  के  अनुसार  बिहार  में  31  1991  तक
 101  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेजों  में  बदल  दिया  गया  है  ।

 16  टेलीफोन  एक्सचेजों  को  इलेबट्ररनिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  काम  प्रगति  पर  है  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  जिन  39  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंजों  में  बदलने  की  योजना  बनाई  उनका  ब्यौरा  संलग्त  में  दिया  गया  इस
 पर  लगभग  25  करोड़  रु०  का  कुल  खर्च

 31.3,91  तक  बिहार  सकिल  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सअंजों  को  जिलाबार  सूची

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 पा
 re

 2

 1.  भोजपुर  शून्ध

 3,  रोहतास  1,  बिक्रमगंज

 2,  रामगढ़
 3.  मोहनिया

 3.  भागलपुर  ।.  पोरपती

 2,  पुरैनी
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 4.  साहेबगंज  1.  साहेबगंज
 5.  छपरा  1,  गरखा

 2.  मरहौरा
 3.  सोनपुर

 €,  गोपालगंज  1,  गोपालगंज

 7,  सिबान  1.  महाराजगंज

 8.  बेगुसराय  1,  बरोनी
 2.  बीहत

 9.  दरभंगा  1.  कंतोौल

 10.  खगड़िया  1.  खगड़िया
 2.  मानसी

 11.  मधुबनी  1,  नेनीपट्टी
 2.  मधुबनी
 3.  राजनगर
 4.  साकरी

 12,  समस्तीपुरु  1.  पुसा
 2.  रोसेरा
 3.  ताजपुर

 .  13,  देवधर  1.  जसीडीह

 14,  दुमका  1.  दुमका
 2.  जमतारा

 15.  घनबाद  1.  ग्रोविन्दपुर
 2,  निरसा

 16.  पालामू  1.  लटेहर

 17,  औरंगावाद  1.  भोरंगाबाद
 2.  जमहौर

 18.  गया  1.  बोधगया

 2.  चाकंद
 3.  गया

 19,  जहानाबाद  ।.  जहानाबाद

 20.  नवादा  1.  नवादा

 1  1991
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 21,  गिरीडीह

 22,  हजारीबाग

 23.

 24,

 25.

 26.

 27.

 28.

 29,

 30.

 31,

 लिखित  उत्तर

 2

 1,  इसरीबाजार
 2.  कोदेरना

 3.  राजधघनवाड़

 4.

 सिहभूम

 अररिया

 —

 #«

 २७
 +

 (०

 wD

 ७»

 फटिहार

 पूणिया

 मुगेर

 पूर्वी  चंपारन
 3

 mm

 WY
 3
 ७

 करन पश्चिमी  चंपारन

 मुजफ्फरपुर

 ९५)

 >

 0

 $

 $

 ०७
 +

 ०
 ™

 टुण्डी

 बडही
 «  भुरकुण्डा

 छठा

 «  चंपारन
 »  घोटातंड

 गोमिया

 ,  भुमरीतलेया
 कुजू

 पेतरातू

 .  जादूकोड़ा
 .  बराजंडा

 .  बूडोल
 .  तैरायकला

 -  कपाणी

 ,  जगबनी

 .  बाजार

 .  नमंरडी
 कस्बा

 «  गड़या

 .  बरियारपुर

 .  बडचकिया

 «  ढाका

 .  चन्पतिया

 .  घोली
 .  कान्‍टी

 सौतामढ़ी  1.

 -  रुनोसेदपुर
 .  सीतामड़ी

 जनकपुर  रोड

 नन्‍नननन>2गतनगनरतरत  तीन  व  जलन  न  39
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 32.

 33,

 34.

 85.

 36,

 37.

 38.

 39.

 40,

 41,

 बेशाली

 नालंदा

 पटता

 गुमला

 लोहा  रदगाਂ

 रंची

 मधेपुरा

 सहरसा

 किशनगंज

 1  1991

 3

 1.  भगवानपुर
 2.  हाजीपुर
 3.  महुआ
 4.  सराय

 1.  नालंदा

 2.  राजगीर

 1.  बिहाटा
 2.  विक्रम

 3,  फतवा
 4.  मनेर
 5.  पटना  सेन्‍्ट्रल

 6,  पटना  सिटी

 7,  पाटलिपुत्र
 1.  गुमला

 1.  कुरु
 2.  लोहारदगा

 1.  बूटू
 2,  बंकी
 3,  छुटी

 4,  मुरी
 5.  रांची  यूनिटना
 6.  घुरवा
 7.  ततोसिलबाई

 1.  मधेपुरा
 2.  सिद्देश्वर  अस्थान

 1,  निरमलो
 2.  सहरसा
 3,  सिमरोबस्तीरपुर
 4.  सोनबरसराज

 शून्य
 1.  बाढ़
 2.  हाथीदाह
 3.  मोकमाह
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 42,  जामुई

 43.  गोड्डा

 लिखित  उत्तर

 बिस  व्ष  1990-91  के  दौरान  बिहार  में  जिन  एक्सचेंजों  को|हलेक्ट्रानिक  एक्सेंजों  में

 बदलने  को  संभावना  उनको  जिलावार  सूची

 भोजपुर

 भागलपुर

 साहेबगंज

 गोपालगंज

 मधुबनी

 समस्तीपुर

 देवधर

 पलामू

 गिरिडीह

 हजारोबाग

 सिहभूम

 अररिया

 1,  डुमरों
 2.  आरा

 3.  बक्सर

 1.  बाँका

 2.  कहालगांव
 3,  नोगाचिया

 4.  सुल्तानगंज

 1.  बड़हरवा
 2,  पाकर

 1,  हथवा

 1,  जयनगर

 2.  श्ांधरपुर

 1.  दलसिहसराय

 2.  समस्तीपुर
 1.  मधुपुर

 1,  गढ़वा

 1,  बरमो
 2.  सूरिया

 1,  रामगढ़

 1,  घटशिला
 2.  चक्रधरपुर
 3.  मनोहरपुर
 1.  अररिया  कोर्ट
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 लिखित  उत्तर

 चम्पारन

 मधेबुरा

 सहरसा

 रोहतास

 1226,  श्री  रोशन  खाल  :

 1.  हिलसा
 2.

 किन

 ७3.

 २
 32

 =

 BAW
 3
 3

 =~
 ४७

 न

 ७

 ४२

 पावापुरी

 जुमुई
 ,  झाझा

 ,  लखीसराय

 शेखपुरा
 .  भरेराज

 ,  बाघसा
 .  रक््सौल

 .  बिहारीगंज

 «  बीरपुर
 -  सुपौल

 .  डालमियानगर
 .  सासाराम
 -  झबुआ
 «  कांकरबाग

 39

 अकभ्वर  होटल  के  भूतपूर्व  कमंचारो

 बया  विदेश  मम्भी  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991

 वर्ष  1986  में  अकबर  होटल  को  बन्द  कर  दिए  जाने  के  बाद  श्रेणीवार  इस  होटल  के

 कुल  कितने  भूतपूर्व  कमंचारियों  को  मन्त्रालय  में  खपाया

 क्‍या  मन्त्रालय  के  क्ंचारियों  को  दिए  जा  रहे  वेतनमान  तथा  ब्ार्षिक  छट्टी
 यात्रा  रियायत  पेंशन  जैसे  अन्य  आर्थिक  लाभ  तथा  सेवा  को  स्थायी  करने  तथा  नियमित  करते
 आदि  लाभ  अकबर  होटल  से  मन्त्रालय  में  खपाए  गए  ऐसे  सभी  कमंचारियों  को  भी  देय

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  कमंचारियों  को  मन्त्रालय  के  कमंचारियों  के  शमकक्ष  लाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बिवेश  मन्‍्त्रो  भाधव  सिंह  :  अकबर  होटल  के  दो  टेलौफोन  आपरेटरों
 को  कमंचारी  चयन  आयोग  की  परोक्षा  उत्तीर्ण  कर  लेने  के  बाद  1988  में  इस  मन्त्रालय  में
 स्थायी  रूप  से  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।
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 उनके  वेतनमान  अभी  तक  निर्धारित  नहीं  किए  गए  उच्चतम  न्यायालय
 -  को  दिए  गए  आश्वासन  के  अनुरूप  उन्हें  वह  वेतन  दिया  जा  रहा  है  जो  उक्त  होटल  बन्द  होने  के  समय

 उन्हें  दिया  जा  रहा  थ्रा  ।  इसके  अतिरिक्त  जेसा  भी  मामला  120/-  रुपये  या  100/-  रुपये
 की  दर  से  अन्तरिम  सहायता  तथा  साथ  ही  समय-समय  पर  देय  30/-  40/-  रुपये  और  50/-
 रुपये  प्रति  किश्त  की  दर  से  तदर्थ  महंगाई  भत्ता  ओर  अन्य  सरकारी  कमंचारियों  के  बराबर  सामान्य
 तदर्थ  बोनस  भी  दिया  जा  रहा  है  ।

 और  उनके  वेतनमान  और  अन्य  वित्तीय  लाभों  फ्रे  प्रश्न  पर  नये  पदों  के  सृजन  के
 बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  |  नये  पदों  के  सृजन  के  लिए  एक  प्रस्ताव  मन्त्रिमन्डल  को  भेजा
 गया  था  लेकिन  मौजूदा  स्थिति  के  अनुसार  पयंटन  अकबर  होटल  के  भवन  को  वापस  लेकर
 इसे  फिर  से  होटल  में  बदलना  चाहता  उस  हालत  में  आई०टी०डी०सी०  के  सभी  कमंघ्रारी
 अपने  मूल  विभाग  को  लौट  जाएंगे  ।

 देश  में  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1227.  क्री  राम  नरेश  सिह  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  30  !991  को  इलेक्ट्रानिक  टेलोफोन  एक्सचेंजों  की  राज्यवार  ओर  संघ
 राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  क्या  ओर

 वर्ष  1991  के  दौरान  देश  में  कितने  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  राज्यवार  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रवार  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  पी०  रंगय्या  :  ओर  ब्यौरा  संलग्त

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 क्रम  राज्य/ध्रंघ  राज्य  क्षेत्र  30,6,91  तक  इलेक्ट्रोिक  19:  1-92  के  दौरान  संस्थापित '  की  जासे

 सं०  का  नाम  एक्सचेंजों  की  संख्या  वाली  इलेक्ट्रानिक  एक्मश्ैेंज  यूनिदों
 -+  विस्तारों  की  संख्या

 )

 2  3  4

 राज्य

 1.  क्रांध्र  प्रदेश  236  375

 2,  भ्रसम  84  91

 3.  बिहार  111  238

 4.  गुजरात  182  243

 5.  हरियाणा  172  134
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 1  2

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर

 8,  कर्नाटक

 9.  केरल

 10.  महाराष्ट्र

 11,  गोवा

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  उड़ीसा

 14,  पंजाब

 15.  राजस्थाम

 96,  तमिलनाडु

 17.  उत्तर  प्रदेश

 18,  पश्चिचम  बंगाल

 19.  सिक्किम

 20,  अरुणाचल  प्रदेश

 21.  मणिपुर

 22,  त्रिपुरा

 23,  मेघालय

 24.  मिजोरम

 25.  नानगालेंड

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  दादरा  व  नगर  हकेली

 2,  दमन  व  दीक

 3.  लक्षद्वीप

 4...  माहे

 5.  चण्डीगढ़ਂ

 6.  पांडिचेरी

 7,  अण्डमान  व  निकोकर

 8.  दिल्‍ली

 प

 249

 391

 21

 1  1991
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 गोमांस  को  तस्करी

 1228.  श्री  मुत्युजय  नायक  :

 क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गोमांस  की  तस्करी  की  जा  रही

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गए  हैं  तथा  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  कितना
 गौमांस  पकड़ा  ओर

 दोषी  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  तथा  भविष्य  में  इसे  रोकने  के  लिए
 क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  भग्त्री  एस०  एस०
 :  भोर  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  गोमांस  की  तस्करी  का  कोई  मामला  सौमा

 सुरक्षा  बल  की  जानकारी  में  नहीं  भाया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  के  उत्पादन  में  कमो

 1229.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  भर  1990-91  तक  तथा  अब  तक  इस्पात  का  कितना  उत्पादन

 क्‍या  पिछले  12  महीनों  के  दौरान  कोकिंग  कोयले  की  सप्लाई  कम  होने  के  कारण

 इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी  आई

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इस्पात  संयंत्रों  को  कोकिंग  कोयले  की  पर्याप्त  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  सम्तोष  मोहन  :  तेयार  इस्पात  का  उत्पादन

 निम्नानुसार  है  :--

 1989-90  ।  130  लाख  टन

 1990-91  134  लाख  टन

 हां  ।

 कोककर  कोयले  की  हसको  खराब  किस्म  और  समिश्र  में  उतार-चढ़ाव  होने  के

 कारण  के  संयंत्रों  में  व  1990-91  के  दोरान  अपरिष्कृत  इस्पात  के  उत्पादन  में  लगभग  3.9

 लाख  टन  की  कमी  भाई  ।
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 कोककर  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  के लिए  उठाए  गए  कदमों  में  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  के  साथ  लगातार  पारस्परिक  कारंवाई  कोककर  कोयले  का  आयात  भौर  इसका

 बेहतर  प्रबन्धन  तथा  कोयले  के  रेलवे  संचलन  का  सतत  प्रबोधन  करना  शामिल  है  ।

 इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिशित'शामिल  हैं  :

 --  वधित  उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  और
 संयंत्र  एवं  उपस्करों  का  उन्‍नत  अन्‌  रक्षण  ।

 --  इस्पात  संयंत्रों  को  विशेष  रूप  से  कोयले  और  बिजली  की  सप्लाई  का
 ताकि  बिना  व्यवधान  के  उत्पादन  सुनिश्चित  किया  जा  ।

 --.  निजी  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 --  के  संयंत्रों  में  बेहतर  प्रौद्योगिकी  और  जनशक्ित  व्यधस्था  को  अपनाना  ।

 --.  उम्त  मामलों  में  कुछ  शत्तों  पर  इस्पात  क्षेत्र  को  लाइसेंस  मुक्त  करना  जिनमें
 घछिक  विदेशी  मुद्रा  अन्तग्रस्त  हो  ताकि  निजी  क्षेत्र  में  नए  संयंत्रों की  स्थापना  को

 अनुमति  दी  जा  सक॑  ।

 पंजाब  में  गाड़ियों  में  यात्रियों  को  सुरक्षा

 1230,  श्री  उदयप्तिह  राव  गायक्षवाड़  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  1991  के  दौर/न  पंजाब  में  रेल  यात्रियों  के  नरसंहार  की
 कारी  और

 यदि  तो  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  एस०  एम०
 :  ओर  जी  श्रीमान्‌  ।  चलती  गाड़ियों  और  रेलवे  स्टेशमों  पर  सुरक्षा  उपलब्ध

 करायी  गई  है  और  रेल  पटरियों  पर  गश्त  गहन  की  गई  है  ।

 पल्‍लकड़  में  भारतीय  टलीफोम  उद्योग  की  इकाई  का  विस्तार

 1231,  श्री  बो०  एस०  विजयराघधवमन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  केरल  के  पलल्‍लकड़  में  स्थित  भारतीय  टेलीफोन  उच्चोग  की

 इकाई  का  विस्तार  अथवा  नवीनीकरण  करने  सम्बन्धी  योजनाएं  और

 यदि  तो  तससंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पौ०  थो०  रंगयया  :  जी

 1.5  लाख  लाइनों  से  2:6  लाख  लाइनों  त्तक  की  क्षमता के  विस्तार  का  कार्य  प्रगति
 पर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  संयंत्र  को  आधुनिक  बनाने  का  भी  प्रस्ताव  है  त्ाकिई  10
 बी  इलेक्ट्रानिक  स्वि£विंग  उपस्कर  का  अभिनव  प्रौद्योगिकी  के  अनुरूप  किया  जा  सके  ।
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 बिक्रो  कर  कौ  दरों  में  समानता

 रद  1232,  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  23  1990  के  अतारांकित  प्रश्न
 संस्या  2389  के  संबंध  में  दिए  गए  आश्वासन  के  कार्यान्वयन  संबंधी  वक्‍ृतब्य  के  संदर्भ  में  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाहनों  ज॑से  बसों  भर  ट्रकों  के  बिक्री  कर  को  दरों  में  समानता  लाने  के  संबंध  में
 की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 कया  बिक्री  कर  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  का  विचार  सम्पूर्ण  उत्तरी
 क्षेत्र  में  प्रत्येक  मद  के  संदर्भ  में  है  बिक्री  कर  की  दरों  में  समानता  लाने  के  मामले  में  विचार  करने  का

 और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संपदीय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  मनत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  से  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  मामले  को  उत्तरों  क्षेत्र  की  क्षेत्रीय

 परिषद  की  होने  वाली  अगली  बेठक  की  कायंसूची  में  शामिल  करने  के  लिए  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी
 गई  दिल्ली  में  होने  वाला  व्यापार  वितरणशील  पद्धति  पर  चल  सकने  के  अनुरूप  होने  के  कारण
 दिल्‍ली  प्रशासन  उत्तरी  क्षेत्र  बिक्री  कर  की  दरों  में  यथासम्भव  एकरूपता  बनाए  रखना  चाहता  है  ।

 खाद्य  तेलों  की  कीमतों  में  ब॒द्धि
 1233.  थ्री  हरिन  पाठक  :

 शो  अरविन्द  त्रिवेदी  :

 क्या  छुथि  मंत्री  यह  बताने  थी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड  ने  खाद्य  तैलों  की  कीमतों  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  इनकी  कीमतों  में  कितनी  बार  वृद्धि
 की

 गत  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  विशीय

 सहायता/राजसहायता  दी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  डेरी

 विकास  बोड  पर  कोई  नियन्त्रण  होता  और

 (४)  यदि  तो  इनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मम्तालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  मुल्लापल्‍ली  :  हां  ।

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  मूल्यों  में  कितनी  थार  वृद्धि  की  उसका  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 तिलहनों/खाद्य  तेलों  के  क्षेत्र  में  र/ष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोई  के  कार्यकलापों  के  लिए  पिछले

 वर्ष  के  दौरान  केन्द्र  सरवार  द्वारा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  कोई  वित्तीय  सहावता/राजसहायता

 नहीं  दी  गई  ।
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 और  (३)  भारत  सरकार  द्वारा  1989  में  स्वीकृत  बाजार  हस्तक्षेप  कार्यों  की

 शर्तों  के  अधीन  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  सम्पुर्ण  ब्यावसायिक  स्वायत्तता  दी  गई  है  ।

 विवरण

 ]  लोटर  धारा  परिष्कृत  सरसों  का  तेल

 संशोधन  को  तारीख  पुराने  मूल्य  संशोधित  मूल्य

 29,10,90  24,50  26,00

 01.01.91  26  00  28,00

 13.06.91  28,00  31.00

 200  प्रि०  लोटर  घारा  परिष्कृत  सरसों  का  तेल

 200  लीटर  पैक  सितम्बर  1990  में  शुरू  किया  गया  |  पहला  मूल्य  संशोधन  13.6.91

 को  किया  गया  था  जब  आरम्भिक  मूल्य  को  5,50  रुपए  से  संशोधित  करके  6,00  रुपए  प्रति  पेक

 किया  गया  था  ।

 5  कि०प्रा०  परिष्कृत  सरसों  का  तेल

 संशोधन  की  तारीख  पुराने  मूल्य  संशोधित  मूल्य

 29.10.90  133.00  159.00

 25.03.91  150.00  165.00

 1  लोटर  घारा  डबल  फिह्टड  मूंगफलो  का  तेल  :--

 संशोधन  की  तारीख  पुराने  मूल्य  संशोधित  मूल्य
 हा

 290.90  27.00  29.00

 01.01,91  29.00  32.00

 18.02.91  |  32.00  35.00

 13.06.91  35,00  39.00

 5  कि०प्रा०  डबल  फिल्टड्ड  मूंगफली  का  तेल

 संशोधन  की  तारीख  पुराने  मूल्य  संशोधित  मूल्य

 29.10.90  15.00... 1700०
 01.01.91  170,00  190.00*

 25.03.91  190.00  220,00*

 अमहाराष्ट्र  में  भधिकतम  खुदरा  मूल्य  गुजरात  में  सूचित  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  से  5,00  रुपये
 प्रति  पैक  अधिक  थे  ।
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 1  लोटर  धारा  परिव्कृत  मंगफलो  का  तेल

 संशोधन  की  तारीख  पुराने  मूल्य  )  संशोधित  मूल्य  )

 29.10,90  31.50  34.00

 01.01.91  34.00  38.00

 15.05.91  38  00  47,00

 500  मिलो  लोटर  धारा  डबल  फिल्टडं  सरसों  का  तेल

 500  मिली  लीटर  धारा  डबल  फिल्टर  सरसों  के  तेल  को  1990  में  कलकत्ता  में

 शरू  किया  गया  था  जिसका  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  14.00  रुपये  प्रति  पैक  यह  मूल्य  अभी
 संशोधित  नहीं  किया  गया  है|

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन

 ।  34.  श्री  अजुन  चरण  सेठी  :

 श्री  भाग्य  गोवर्धत  :

 क्या  क्ृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  प्रति  एकड़  धान  को  पैदावार  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  पिछले  एक  दशक  के  दोरान  पश्चिमी  राज्यों  की  तुलना  में  पूर्वोत्तर  राज्यों  में
 खाद्याननों  की  उपज  स्थिर  रही  और

 यदि  तो  राज्यों  के  बीच  अन्तर  को  कम  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (१)  1990-91  के  दौरान
 चावल  की  राज्यवार  प्रति  हैक्टेयर  उपज  ग्रा०  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 नहीं  ।

 पूर्वी  राज्यों  में  णो  इस  क्षेत्र  की  प्रमुख  खाद्यान्न  फसल  का  उत्पादन  भौर
 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  इन  राज्यों  में  चावल  के  विकास  के  लिए  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम
 ओर  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  चावन  की  एक  एक्रीकृत  योजना  को  समेकित  कार्यक्रम  के  रूप
 में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 1990-91  के  टौरान  चावल  को  राज्यवार  प्रति  हैक्टेयर  उपज

 व

 आन्ध्र  प्रदेश  ड़  2502

 असम  1293

 बिहार
 1254
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 1  2

 गुजरात  1490

 हरियाणा  2778

 हिमाचल  प्रदेश  1247

 जम्मू  जोर  कश्मीर  2431

 कर्नाटक  1836

 केरल  1837

 मध्य  प्रदेश  1176

 महाराष्ट्र  1413

 उड़ौसा  1207

 पंजाब  3229

 राजस्थान  1183

 तमिलनाडु  3075

 उत्तर  प्रदेश  1826

 पश्चिम  बंगाल  1768

 अखिल  भारत  1751

 हिमाइल  प्रदेश  के  सेव  उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता

 1235,  थ्रो  कृष्णवत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  हिमाचल  प्रदेश  के  सेब  उत्पादकों  से  उन्हें  वित्तीय  सहायता
 दिए  जाने  सम्बन्धी  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  जी

 ओर  ज्ञापन  में  दी  गई  मुख्य  मांगे  फलों  के  लिए  समर्थन  सेवों  की  पंकिंग
 करने  के  लिए  गत्ते  के  डिब्बों  के  प्रबन्ध  मौर  शोत  भन्डार  गृह  की  सुविधाओं  तथा  मण्डी  से  सम्बन्धित

 सरकार  ने  1990  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  सेव  की  खरीद  के  लिए  मण्डी  हस्तक्षेप  योजना
 आरम्भ  की  है  |  श्रेणी  के  सेब  के  मूल्य  4  रुपये  प्रति  किलोग्राम  रखे  गए  थे  भौर  निन्वष्ट  श्रेणी
 के  सेब  के  लिए  मूल्य  1.30  रुपये  प्रति  किलोग्राम  रखे  गए  थे  ।  4587  मोट्रिक  टन  निकृष्ट  कोटि  के
 सेव  की  खरीद  1,30  रुपए  प्रति  की  दर  से  की  गई  थी  ।  1991  मौसम  के  श्रेणी
 के  सेव  के  खरीद  मूल्य  5  रुपए  प्रति  रख्खे  गए  थे  ओर  परिसंस्करण  योग्य  निकृष्ट  फलों  के  मूल्य
 2.75  रुपए  प्रति  किलोग्राम  रखे  गए  थे  ।  40,000  मोट्रिक  टन  को  कुल  खरीद  का  लगभग  20
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 सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  कोडुगेटेड  फाइवर  बो्  कार्टन  फंक्टरी  स्थापित  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायतः  दो  यह  फैक्टरी  1990-91  के  दौरान  चालू  सरकार  ने  इन  गत्ते  के  डिब्बों
 के  निर्माण  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  क्राफ्ट  पेपर  पर  उत्पाद  शुल्क  भी  माफ  कर  दिया

 यह  विभ!ग  शीतागार  सुविधाओं  के  वेज्ञानिक  उपयोग  के  लिए  त+नीको  मार्गनिर्देश  भी  देता

 है  ।  इस  प्रकार  की  ।4  युविधाएं  हैं  जिनकी  क्षमता  9,412  मीटरी  टन

 बिहार  को  बाढ़  सहायता

 1236.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :

 बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  ;

 बाढ़  के  कारण  बिहार  में  जान  और  मात्र  की  अनुमानित  वाधिक  हानि  कितनी

 होती

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यक्रम/बोजना  बनायी  है  भौर  इसके
 किस  प्रकार  की  और  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  मुल्लापललो  :  बिहार  में  बाढ़  के  कारण

 जान  और  माल  की  हुई  अनुमानित  वाषिक  औसत  क्षति  निम्न  प्रकार  है  :--
 en

 क्षति  की  मात्रा मद

 1.  प्रभावित  क्षेत्र  1.445

 2  प्रभावित  जनसंख्या  6.468

 3.  प्रभावित  सस्यगत  क्षेत्र  टैक्टेयर )  0.657

 4  क्षतिग्रस्त  मकान  1,49,790

 5.  मृत  मवेशी  981

 6,  मृत  व्यक्ति  84

 7.  सावंजनिक  सुविधाओं  को  क्षति  30,49

 8.  मकान  और  सावंजनिक  सुविधाओं  को  97.44

 कुल  अनुमानित  क्षति

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  आने  पर  राहत  कार्यों  के  निष्पादन  का  उत्तरदायिश्व  मुख्यतया

 राज्य  सरकार  का  नौवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  प्रत्येक  राज्य  क ेलिए  एक  भावंटित  राशि

 के  साथ  एक  आपदा  राहत  निधि  सृजित  की  गई  है  जिसमें  75  प्रतिशत  का  अंशदानस  गेर-योजना

 दान  के  रूप  में  चार  बराबर  तिमाही  किश्तों  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किया  जाता  शेष  राशि  की

 व्यवस्था  राज्य  सरकार  द्वारा  स्वयं  अपने  संसाधनों  में  से  की  जाती  राज्य  प्रापदा  राहत  निधि  के

 अन्तगंत  बिहार  के  लिए  वाधिक  आवंटन  35.00  करोड  रुपए  है  जिसमें  से  26.25  करोड़  रुपए  का

 अंशदात  केखद्र  सरकार  करती  है  ताकि  प्राकृतिक  जिसमें  ब।ढ़  भी  शामिल  के  प्रबन्ध

 सम्बन्धी  व्यय  को  पूरा  किया  जा  सके  ।
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 गुजरात  में  टेलोफोन  कमेक्शन

 1237.  श्री  काशोराम  राणा  :  कया  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे

 30  1991  को  अहमदाबाद  और  बड़ौदा  में  नए  टेलीफोन

 कनेवशनों  हेतु  प्रतीक्षा  सूचियों  में  कितने  व्यवित  दर्ज

 उक्त  प्रतीक्षा  सूची  के  सभी  व्यक्तियों  को  कब  तक  कनेक्शन  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना

 और

 उपयुक्त  चार  शहरों  में  1991  तक  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  किए  जाने
 की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मम्त्रो  पो०  बो०  रंगयया  :  (१)  30.6.91  को  नए
 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नानुसार  थी  ;

 स्रत  ॥  43434

 राजकोट  6712

 अभरहमदाबाद  32109

 बड़ोदा  27227

 आठवीं  योजना  इस  उद्देश्य  से  तैयार  की  गई  है  ताकि  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्त  तक  (5000  लाइनों  से  कम  क्षमता  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  मांग  होने  पर  टेलीफोन  दिए
 जा  सके  तथा  5000  लाइनों  तथा  उनसे  अधिक  की  क्षमता  वाले  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा  अवधि  को
 भौसतन  एक  वर्ष  तक  सीमित  किया  जा  सके  बशतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।  इस  उद्देश्य  आठवीं
 योजना  अवधि  के  दौरान  प्रतीक्षा  सूची  का  उत्तरोत्तर  निपटान  करने  के  लिए  विस्तार  योजनाएं  तंयार
 की  गई  हैं  ।

 91  तक  दिए  जाने  वाले  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  सम्भावित  संख्या  निम्नानुसार

 सूरत  3000

 राजकोट  500

 अहमदाबाद  |  3000

 बड़ोदा  श्न्य

 मनाली  को  एस०  टी०  डो०  सेवा  हारा  जोड़ता

 1238.  प्रो०  प्रेस  घूमल  :

 क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मनाली  को  सेवा  के  माध्यम  से  देश  के  अन्य  भागों  से  जोड़  दिया  गया
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 (@)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भर
 :  इसे  कब  तक  जोड़े  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  स्त्री  पौ०  बो०  रंगयूया  :  जी  नहीं  ।

 )
 मनाली  से  नई  दिल्‍ली  स्थित  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  तक  एस०  टी०  डी०  के  लिए

 विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  सुलभ  नहीं  है  ।

 1993-94  में  मनाली  को  सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 विशाखापटनम  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  इस्पात  का  उत्पावन

 |

 1239,  श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राब  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापटनम  इस्पात  संयंत्र  में  उत्पादन  होना  भारम्भ  हो  गया

 यदि  तो  संयंत्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता  और  वास्तविक  उत्पादन  उपलब्धता  कया

 क्‍या  इस  संयंत्र  को  स्वयं  को  संपोषित  रखने  के  लिए  किसी  वित्तीय  सहायता  की
 भआवश्यकता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  के

 अन्तगंत  बार  मिल  को  छोड़वर  सभी  उत्पादन  इकाइयां  वर्ष  1990-91  के  दौरान  चरणों  में  बालू  हो
 गयीं  ।

 के  अन्तगंत  तप्त  अपरिष्कृत  इस्पात  तथा  तेयार  उत्पादों  की  संस्थापित
 क्षमता  क्रमशः  17  ला  15  लाख  टन  और  6  लाख  टन  वर्ष  1990-91  के  दौरान  तप्त

 अपरिष्कृत  इस्पात  तथा  तैयार  उत्पादों  का  उत्पादन  क्रमशः  6.8  लाख  1,12  लाख  टन

 तथा  0.2  लाख  टन  चालू  इकाहयां  अभी  स्थायीकरण  प्रक्रिया  में

 और  विशाखापटनम  इस्पात  संयंत्र  अभी  निर्माणाधीन  है  और  इसके  पूरा  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  आवश्यक  निधि  की  व्यवस्था  की  जा  रहो  हैं  ।

 भारत-बंगलादेश  सीमा  के  ऊपर  अमेरिका  के  विमानों  द्वारा  उड़ान  भरना

 1240.  श्री  श्रीबहलभ  पाणिप्रही  :

 शो  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  हाल  ही  में  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  अमरीकी  स्ेनिकों  के  विमानों

 की  उड़ानों  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  अमरीका  तथा  बंगलादेश  सरकारों  से  विरोध  व्यक्त  किया

 गया
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 क्‍या  उपयुक्त  मिशन  के  दौरान  निपुरा  में  कोई  अमरीकी  बिमास  गिर  यया  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  हस  बारे  में  क्या  कारंबाई  की  गई  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रो  माधव  सिह  सोलंको  )  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  डाक  छंटाई  का  कम्प्पूटरीकरण

 ]

 124!.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  बिहार  के  कुछ  शहरों  में  डाक  फी  छंटाई  का  बम्प्यूटरीकरण  करने  हेतु
 कदम  उठाए

 यदि  तो  उन  शहरों  के  नाम  क्या

 कया  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  सुविधा  का  प्रसार  अन्य  शहरों  में  भी  करने  का  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  किन-किन  शहरों  में  डाक  छंटाई  का

 कंंप्यूटरी करण  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  पोः  बो०  रंगयूया  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  महीं  उठता  ।

 केरल  में  मछली  पकड़ने  वालों  की  सहकारी  समितियों  को  मजबूत  बनाना

 |
 1242.  प्रो०  के०  थासमस  :

 बया  कवि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  मछली  पकड़ते  वालों  की  सहकारी  समिश्रियों  को  सुदृढ़  बताने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्‍या  केरल  में  मछली  पकड़ने  वालों  की  सहकारी  समितियों  के  कायंकरण  के  बारे  में
 कोई  शिकायत  मिली  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  शिकायत  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 कृषि  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्‍ली  :  :  केरल  राज्य  सरकार
 ने  समुद्री  और  अन्तदेशीय  मछुआरों  को  104  मछआरा  विकास  कल्याण  सहकारी  समितियों  में  संगठित

 80



 बह

 10  1913  लिखित  उत्तर
 फऱ़्  ख़

 किया  है  ।  इसके  अलावा  जनजातीय  क्षेत्रों  आदि  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों (  की  50  सहकारी  समितियों  को  संगठित  किया  है  ताकि  उन्हें  जलाशय  मत्स्यन  आदि  में  पुन:स्थापित
 किया  जा  सके  ।

 हू  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रप्त  शिकायत  यह  है  कि  पात्र  मछआरों  को  सहकारी  समितियों
 में  सदस्यता  नहीं  दी  गई  ।

 केरल  राज्य  सरहार  ने  समितियों  को  कड़े  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वे  उन  सभी  पात्र
 मछुआरों  को  सदस्यता  दें  जिन्होंने  सदन्‍्यता  के  लिए

 आवेदन
 दिया  है  ।

 ध
 महाराष्ट्र  में  विकास  बोर्डों  की  स्थापना

 ]

 1243,  श्री  मोरेश्वर  सावे  :

 श्रो  पांडुरंग  प ुडलिक  फू  डकर  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  और  कोकण  क्षेत्रों  के  लिए  अलग-अलग  विकास
 बोर्डों  की  स्थापना  की  प्रक्रिया  शुरू  हो  गई

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्‍त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  से  महाराष्ट्र  सरकार  विभिन्‍न  अवसरों  सविधान  के  अनुच्छेद  371  (2)  की

 शर्तों  के  अनुसार  विदर्भ  मराठव  डा  »और  शेष  महाराष्ट्र  के  लिए  बिकास  वोडों  के  गठन  और

 इस  अनच्छेद  को  संशोधित  कोकण  के  लिए  पृथक  विकास  बोड  बनाने  के  प्रस्ताव  भेजे

 अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहने  इनकी  कातूती  और  पहलुओं  सहित  विभिन्‍न  दृष्ि  कोणों  से

 गहराई  से  जांच  की  जानी  आवश्यक

 हिन्दुकुश  हिमालय  क्षेत्र  में  कृषि  विकास  के  लिए  एशियाई  बंक  से  सहायता

 ]

 1244  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 नया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एशियाई  विकास  बंक  ने  हिन्दूकुश  हिमालप  दो  में  दीघंकालीन  कृषि
 के  विकास  हेतु  कोई  सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  एशियाई  विकास  बेंक  ने  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए

 सहायता  दी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  इसके  लिए  किन-किन  स्थानों  को  चुना
 गया  भौर

 यह  सहायता  देने  के लिए  एशियाई  विकास  बैंक  की  शर्तें  क्‍या  है  ?

 कवि  सस्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  मुल्लापलली  :  और  एशियाई
 विकास  बेक  की  सहायता  से  हिन्दूुकुश  हिमाचल  क्षेत्र  सतत्‌  कृषि  के  विकास  के  लिये  कोई

 परियोजना  न  तो  चल  रही  है  और  न  ही  तैयार  की  जा  रही  अभी  तक  कृषि  क्षेत्र  में  एशियाई
 विकास  बैंक  की  सहायता  कभी  नहीं  ली  गई  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  ड्वीता
 ।

 सरकारी  परिसरों  में  राष्ट्रीय  नेताओं  के  चित्र  लगाना

 1245.  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातमौ  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍त  मन्त्रालयों  विभागों  तथा  राज्य  सरकररों/संघ  राज्य-क्षेत्रों
 के  प्रशासनों  को  सरकारी  परिवारों  में  राष्ट्रीय  नेताओं  के  चित्र  लगाने  के  संबंध  में  कोई  मार्गनिदंश
 जारी  किए

 यदि  तो  किन-किन  राष्ट्रीय  नेताओं  के  चित्र  लगाए  जाने  के  लिए  चुने  गए

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  परिसरों  में  भारत  के  राष्ट्रपति  का  चित्र  लगाने  के  संबंध  में

 अनुदेश  जारी  किए

 ड़  क्या  सरकार  को  सरकारी  परिसरों  में  विभिन्‍न  धामिक  प्रतिबिम्बों  एवं  चित्रों
 के  लाने  तथा  छोटी-छोटी  घामिक  प्रतिक्रिया  स्थापित  करने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रोी

 एम०  एस०  :  से  भारत  के  राष्ट्रपति  और  प्रधानमन्त्री  सहित  राष्ट्रीय  नेताओं  के

 फोटोग्राफ्स/भित्ती  चित्रों  को  लगाने  के  विषय  में  कोई  निर्देश/मार्ग  शी  सिद्धान्त  जारी  नहीं  किए  गए
 यह  मामला  विभागों  के  प्रमुखों  के  निर्णय  के  लिए  छोड़  दिया  गया  हैं  कि  कया  उन्हें  कार्यालय

 परिसर/कमरों  में  कोई  भित्ति  चित्र  लगाता  चाहिए  और  यवि  हां  तो  किस  नेता  विशेष

 यह  सुनिश्चित  करते  हुए  कि  किसी  चित्र  को  लगाने  से  कोई  विवाद  उत्पन्त  न  हो

 थानों  में  मामलों  को  दर्ज  न  करना

 1246,  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  :

 क्‍या  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  थानों  में  अपराध  के  मामलों  को  दर्ज  नहीं  किया  जाता

 यदि  तो  न्यायालयों  में  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  न  करने  से
 संबंधित  अब  तक  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  और  ये  मामले  कब  से  लंबित  भर
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 पुलिस  की  ऐसी  लापरवाही  पर  अ'कुश  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  एम०  एम०
 :  से  पांडिचेरी  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दो  उप-निरीक्षकों  और  5  हेड

 कांस्टेबलों  ने  पुलिस  स्टेशत  में  प्राप्त  शिक्रायतों  को  दर्ज  नहीं  किया  ।  उनके  विरुद्ध  विभागीय  कारंबाई

 शुरू  की  गई  अन्य  संघ  शाप्तित  क्षेत्रों  ने सूचित  किया  है  कि  अपराध  मामलों  को  दर्ज  किया  जा

 रहा  मामलों  को  दर्ज  न  करने  के  लिए  पुलिस  अधिकारियों  के  खिलाफ  न्यायालयों  में  आज  कौ
 तारीख  में  कोई  मामला  लम्बित  नहीं  है  ।

 दक्षिण  अफ्रीका  को  यात्रा  पर  आने  हेत  अनुमति  प्राप्त  व्यक्ति

 1247.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  घिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  मह  सच  है  कि  पिछले  वर्ष  कितने  व्यक्षितियों/समूहों  को  दक्षिण  अफ्रीका  की  यात्रा

 करने  की  अनुमति  दी  गयी

 ऐसी  अनुपतियां  किय  आधार  पर  दी  गई  और

 क्‍या  सरकार  ने  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  अपने  संबंधों  की  पुनरीक्षा  करने  का  कोई

 निर्णय  लिया

 विदेश  संत्री  माधव  सिह  :  सूचना  एकन्न  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भारत  सरकार  दक्षिण  अफ्रीका  की  घटनाओं  पर  बराबर  निगाह  रखे  हुए  फिलहाल

 दक्षिण  अफ्रीका  के  प्रति  हमारी  नीति  में  कोई  परिवतंन  नहीं  है  ।  ६क्षिण  भफ्रोका  के  साथ  सम्बन्धों  के

 पुनरीक्षण  का  निर्णय  तभी  लिया  जाएगा  जब  हम  इस  ओर  से  आश्वस्त  हो  जाएंगे  कि  रंगभेद  को

 समाप्त  करने  की  प्रक्रिया  भब  कसी  भी  तरह  पीछे  नहीं  लौट  सकती  ।

 विवरण

 भारतीय  राष्ट्रिकों  के  पासपोर्टों  पर  दक्षिण  के  लिए  पृष्ठांकन  निम्नलिलछित

 मामलों  में  किया  जाता  है  :

 किसी  निकट  संबंधी  की  मृत्यु  या  मारक  रुग्णता  की  स्थिति  जैसे  आपातिक  मामलों  के

 संबंध  में  ।

 (ii)  यदि  भनुरोध  दक्षिण  अफ्रीका  गणराज्य  में  रह  रहे
 वि

 सो  संबंधी
 और  अफ़ोकी  राष्ट्रीय

 कांग्रेस  से  प्राप्त  हुआ  है  तो  ट्रांसताल  इडियन  कांग्र  स  या  मूल  भारतीय  कांग्रस  द्वारा

 प्रयोजन  प्रमाणपत्र/आमंत्रण  पत्र  की  प्रामाणिकता  हत्यापित  किए  जाने  पर  ।

 (iii)  यदि  वे  दक्षिण  अफ्रीका  में  भ।रतीय  मूल  के
 लोगों

 के  मौलिक
 सामुदायिक  संगठनों

 की

 विशेष  धामिक  अथवा  सांस्कृतिक  अवश्यकताओों  की  पूति  के  लिए  आमंत्रित

 83



 लिखित  उत्तर  ।  1991

 (iv)  लेसोथो  और  स्वाजीलैंड  में  काम  कर  रहे  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  डाक्टरी  इलाज  के

 उहं श्य  से  या  पारगमन  के  लिए  मंजूरी  दी  जाती  है  ।  बोत्सवाना  और  मोजाम्बीक  में
 काम  कर  रहे  भारतौय  राष्ट्रिकों  को  केवल  आपातकालीन  डाक्टरी  इलाज  के  लिए

 मंजूरी  दी  जाती  है  ।

 (५४)  मिडिया  कमंचारियों  को  मिडिया  के  माध्यम  से  रंगभेद  के  विरद्ध  अपनी  भूमिका  निभाने
 के  लिए  प्रत्येक  मामले  के  आधार  पर  मंजूरी  दी  जाती

 अफ्रोकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  और  उससे  सम्बद्ध  संबठनों  द्वारा  विशेष  रूप  से  आमंत्रित
 व्यक्तियों  अथवा  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  दक्षिण  अफ्रीका  जाने  की  अनुमति  दी

 जाती  है  ।

 बआानप्न  प्रदेश  में  तुफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  क ेजिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 ;  अनुवाद ]

 थी  दत्तात्रय  बंडारू  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1990  के  दौरान  भान्भ्र  प्रदेश  में  तफात  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  विश्व  बैंक  के
 दल  ने  दोरा  किया  था  ;

 यदि  तो  विश्व  बैंक  ने  किन-किन  पुनुतिर्माण  कार्यों  के  लिए  वित्त  प्रदान  किया  है
 तथा  अब  तक  कितनी  सहायता-राशि  दी  गई  है  ;

 क्‍या  पुनर्तिर्माण  कार्यों  की  प्रगति  संतोषजनक  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इन  पुननिर्माण  कार्यों  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  का  कार्य  किन  एजेंसियों  द्वरा
 किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्लो  :  हां  ।

 विश्व  बैक  द्वारा  वित्त-पोषित  पुनर्निर्माण  काय॑  अन्य  बातों  के  साथ-सप्य  निम्नलिखित
 से  संबंधित  हैं  :-.

 (1)  डेल्टा  क्षेत्रों  और  प्रभावित  क्षेत्रों  में  जिलों  के  उच्च  भूमि  वाले  भागों  में  ध्िचाई  और
 जल-निष्कासन  सिंचाई  और  जल-निष्कासन  ज्वार  भोर  बाढ़  संरक्षण
 बांध  ।

 (2)  समुद्री  तूफान  से  क्षतिग्रस्त  राज्य  की  लगभग  13,060  किलोमीटर  तथा  12,000  2,000
 किलोमीटर  ग्रामीण  लगमग  100  किलोमीटर  सड़क  के  किनारे  और  संबंधित

 सड़क-पुल  तथा  पुलिया/नाले  ।

 (3)  सबसे  अधिक  संवेदनशील  क्षेत्रों  मे ंतृफान  के  समय  के  लिए  बसेरा  ।

 (4)  बिजली  संप्रेषण  प्रणाली  ।

 (5)  नगर  निगम  की  नालियां  और  पानी  की  सब्लाई  ।
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 (6)  स्कूल  के  भवन  भर  विकित्सा  भवन  ।

 (7)  भौर  तटवर्तीय  क्षेत्रों  मे ंआवास  व्यवस्था  ।

 विश्व  बैंक  ने  अब  तक  राज्य  को  29.24  करोड़  रुपये  की  प्रतिपृर्ति  की  है  ।

 और  विश्व  बैंक  परियोजना  की  प्रगति  की  मानिटरिंग  राज्य-सरकार  की  एक
 मंत्रिमंडलीय  समिति  द्वारा  की  जाती  है  जिसके  अध्यक्ष  मुख्यमंत्री  हैं  और  जिसकी  सहायता  मुख्य
 सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  सरकारी  स्तर  की  समिति  भौर  राज्य  सरकार  के  वित्त  विभाग  में
 क्षवस्थित  एक  परियोजना  प्रबंध  इकाई  द्वारा  की  जाती  है  ।  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  प्रारभिक
 चरण  और  इस  परियोजना  की  किस्म  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार  मानती  है  कि  प्रगति
 काफी  सन्तोषजनक  है  ।

 बोरानम  झोल  से  गाद  निकालना

 1249,  पी०  वललल  पेरूमान  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरक'र  का  तमिलनाड  के  दक्षिण  आर्कोट  जिले  में  वीरानम  झील  से  गाद  निकालने
 का  प्रस्ताव

 )  यदि  तो  क्या  आवश्यक  धनराशि  आवंटित  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  परियोजना  को  कब  तक  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मललापललो  :  यह  मामला  राज्य

 कार  के  कार्यक्षेत्र  में  भाता  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहों

 पाकिस्तानी  जेलों  में  भारतीय  मछुआरे

 1250,  250,  श्री  भगवानशंकर  रावत  :

 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  :

 क्या  विदेश  मन्‍्नभो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पाकिस्तानी  जेलों  में  काफी  संख्या  में  भारतीय  मछुआरे

 यदि  तो  इनमें  से  इस  समय  कितने  जेल  में  हैं  और  कब  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन्हें  शीध्न  छुड़ाने  हेतु  कया  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 विवेश  सन्त्रो  साधर्वासह  :  (%),  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 इस  समय  पाकिस्तान  की  जेलों  में  कोई  भारतीय  मछेरा  नहीं  है  ।

 कोटनाशक  ओषधियों  का  उपयोग

 1251,  श्रीमतो  डी०  के०  भण्डारो  :

 क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  1991  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कीटनाशकों  के  सुरक्षित  एवं  विवेकपृर्ण  उपयोग
 के  संबंधों  में  एक  राष्ट्रीय  का्यंशाला  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  इस  कायंशाला  में  क्या  सिफारिशें  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कीटनाशक  औषधियों  के  संबंध  में  स्थाई  समिति  स्थ।पित  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 आगामी  वर्ष  को  ओऔदधधियोंਂ  के  विवेकपूर्ण  उपयोग  के  वर्ष  के  रूप  में  घोषित
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्लौ  :  कीटनाशी  दवाओं  का

 सुरक्षित  और  उचित  उपयोग  विषयक  राष्ट्रीय  कायंशाला  जनवरी  29-30,  1991,  को  दिल्‍ली  में
 आयोजित  की  गई

 प्रमुख  सिफारिशों  में  कीटन!शक  दवाओं  का  आवश्यकता  के  आधार  पर  और  उचित
 समेकित  कीट  प्रत्रन्ध  और  कीटों  और  रोगों  के  जँव  नियन्त्रण  पर  अधिक  बल  देता  शामिल  है  ।

 और  सरकार  ने  अपर  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  की  श्रष्पक्षता  में
 सरकार  के  सभी  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  और  एजेंसियो  के  प्रतिनिधियों  को  मिलाकर  कीटनाशक  विषयक

 एक  स्थायी  समिति  पहले  से  ही  गठित  की  है  |  इसके  उद्देश्य  निम्न

 खतरनाक  कीटनाशी  दवाओं  की  पहचान  ओर  उनका  उपयोग  तथा  खपत  की  सामान्य

 वस्तुओं  में  कीटनाशक  दवाओं  के  अवशेषों  को  मानिर्टार्ग  और  इसके  शुरू  किए
 जाने  वाले  प्रस्तावित  उपचारात्मक  काय॑े  ।

 कीटनाशक  दवाओं  के  अवशेषों  के  उपयोग  से  पर्यावरण  संबंधी  प्रदूषण  की  स्थिति  ।

 कीटनाशी  दवाओं  का  उत्पादन  करने  और  तंयार  करने  के  लिए  औद्योगिक  परिसंःकरणों
 के  विनियमन  की  आवश्यकता  |

 चूकि  सरकार  पहले  से  ही  समेकित  कीट  प्रबन्ध  नीति  अपनाकर  कीटनाशकों  के  सुरक्षित
 ओर  उचित  उपयोग  को  बढ़ावा  दे  रही  किसी  वर्ष  विशेष  को  कीटनाशकों  के  उचित  उपयोग
 के  वर्ष  तौर  पर  घोषणा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 बिहार  में  मात्स्यिको  विकास  हेत्‌  वित्तीय  सहायता
 1253,  श्री  छेदी  पासवान  :

 थ्रो  रामलखर्नातह  यादव  8

 मो०  अलो  अश  रफ  फातसौ

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  बी  कृपा  कर ंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  में  मात्स्यिकी  विकास  हेतु  वित्तोय  सहायता  देने  का  विचार
 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  माहिस्यकी  विकास  हेतु विकास  हेतु  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य

 को  कितनी  विक्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 कषि  मसनत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापललो  :  हां  ।

 बिहार  सरकार  की  मछली  पालक  विकास  राष्ट्रीय  कल्याण  मत्स्यिकी
 सांख्यिकी  तथा  प्रायोगिक  जल-मल  फार्मों  की  स्थापना  की  केन्‍्द्रीप  प्रायोजित  योजनाभों  के  अन्तगंत
 मात्स्यिकी  के  बिकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा

 1990-91  ]  के  दौरान  बिहार  सरकार  को  42,22,002  52,66,37  रुपए  तथा

 40,68,968  रुपए  दिए  गए  हैं  ।

 ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  वासनपुरम  सिंचाई  परियोजना  पर  ब्यय

 ]

 1254,  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  बामनपुरम  निचाई  परियोजना  पर  अब  तक  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उस  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 क्या  केन्द्रीय  सःकार  का  विचार  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  और  अधिक

 आवंटन  करने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  :  श्री  विद्यावरण  :  1991  के  अन्त  तक  व्यय  3006

 करोड़  रुपए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वरंवार  व्यय  निम्नवत्‌  है  :

 वर्ष
 करोड़  रुपए  में

 1990-91  0,35

 1989-90  0.48

 1988.89  0,31

 राज्य  सरकार  द्वारा  सूचित  परियोजना  बी  अद्यतन  अनुमानित  लागत  36.4  करोड़  रुपए

 और  घिचाई  परियोजनाओं  की  वित्तपोषण  ओर  क़ियान्वयन  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  प्रदान  की

 जाती  जो  किसी  विशेष  विकास के
 क्षेत्र  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती

 टेलीफोन  उपकरणों  के  लिए  निर्यात  आर्डर

 श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ..  क्‍या  सरकार  को  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  बड़ा  आइंर  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  ऐसे  उपकरणों  के  लिए  और  अधिक  f
 प्रस्ताव  और

 नर्यात  आडर  प्राप्त  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  पी०  बी०  रंगय्या  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मौर  सरकार  ने  दूरसंचार  उपस्करों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  में  सहायता  करने  के

 लिए  दूर  संचार  इलेक्ट्रानिक्स  दूरसंचार  विनिर्माता  आई०  टी०  सी-ढाट
 वाणिज्य  मंत्रालय  आदि  से  सदस्य  चुनकर  एक  संचालन  समिति  का  गठन  किया

 उड़ीसा  में  इस्पात  संयंत्र

 ]
 1256,  श्रों  गोविन्द  चंद्र

 क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कुल  कितने  इस्पात  संयंत्र  हैं  तथा  ये  वहां-कहां  स्थित

 )  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उड़ोसा  में  नए  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्प्ंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  (१)  राउरकेला  में  एक  एकीकृत
 इस्पात  संयंत्र  तथा  धनकानल  गौर  टिटलागढ़  में  एक-एक  लघु  इस्पात  संयंत्र

 और  सरकार  का  उड़ीसा  में  देतारी  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 प्रा  परन्तु  संसाधन  की  अड़चनों  के  कारण  इस  दिशा  में  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाया  जा  सका  ।

 इस  स्थान  पर  गैर  सरकारी  उद्यमियों  के  सहयोग  से  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक
 लाइसेंस  हेतु  उड़ीसा  इन्डस्ट्रीयल  प्रोमोशन  एण्ड  इनवेस्टमेंट  जो  राज्य  सरकार  का
 क्रम  से एक  आवेदन  भी  प्राप्त  हुआ  तथापि  नई  ओऔद्योगिक  लाइसेपधिग  प्रावधानों  के  अनुसार
 हस  प्रकार  के  लाइसेंस  की  अब  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  सूखे  का  मुकाबला

 ]
 1257.  श्रीमती  महेन्द्रकमारी  :

 क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राजस्थान  को  सूखे  से  उत्पन्त  स्थिति  का  मुकाबला  करमे  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी
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 कज-+  कि  अचतज+-७-७---+-+++5++

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  1990-91  के  दौरान  अतिरिक्त  विशोय  सहायता  की  मांग
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बेन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  मुल्लापलली  :  सूखे  संबंधी  प्रथम्ध  पर
 खर्च  वहन  करने  के  लिए  1988-89  तथा  1989-90  के  दौरान  राजस्थान  सरकार  को  क्रमशः  216,
 26  करोड़  रुपए  तथा  31,82  करोड़  रुपए  का  अधिकतम  व्यय  अनुमोदित  किया  गया  पहले
 अ्प्रॉल  1990  से  सूखे  सहित  प्राकृतिक  आपदाओं  संबंध्री  प्रबन्ध  पर  खर्च  वहन  करने  के  लिए  प्रत्येक
 राज्य  के  वास्ते  एक  अपदा  राहत  कोष  बनाया  गया  राज्यीय  आपदा  राहुत  कोष  के  अन्तगंत
 राजस्थान  राज्य  को  124.00  करोड़  रुपए  बाधिक  आधार  पर  आबंटित  किए  गए  हैं  जिसमें  75
 शत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चार  तिमाही  किश्तों  में  नान-प्लान  अनुदान  के  रूप  में  दिया
 1990-9)  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यीप  आपदा  राहत  कोष  के  लिए  केन्द्र  के  अंशदान  के  रूप

 में  93,00  करोड़  रुपए  दिए  थे  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  एस०  टी०  डो०  ओर  टेलेक्स  सुविधा  वाले  दूर  संचार  केस

 1258,  श्री  के०  मुरलीघरन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्या  केरल  में  एस०टी  ०डी०  और  टेलेक्स  सुत्रिधा  वाले  दूर  संचार  केन्द्र  प्रारम्भ  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  उप  मन्त्री  पोः  बो०  रंगय्या  :  (१)  व  केरल  सकिस

 में  उपभोक्ता  ट्रक  डायलिंग  सुविधाओं  और  टेलेक्स  सुविधाओं  सहित  29  दूरसंघार  केन्द्र  पहले  ही  कार्य
 कर  रहे  हैं  और  वर्ष  1991-92  के  दौरान  उपभोक्ता  ट्रंक  डायल  ओर  टेलेक्स  सुविधाओं  सहित  ऐसे
 सात  भौर  दूरसंच्रार  केन्द्र  खोले  जाने  का  प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रामोण  डाकधरों  में  टलीफोन  सुविधा

 [

 1259,  श्री  रामबदन  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के आजमगढ़  और  मऊ  जिलों  में  ऐसे  कितने  डाकघर  हैं  जहां  टेलीफोन

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 सरकार  का  सभी  ग्रामीण  डाकघरों  में  तक  टेलीफोन  लगाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  बौ०  रंगय्या  नायडू  )  :
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 (i)  भाजमगढ़  --  276

 (ii)  मऊ  जिला  न  138

 सभी  ग्रामीण  डाकधरों  में  टेलीफोन  संस्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  झाठवों
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  प्रदान  करने  की  विभाग  ने  योजना
 बनाई  ये  टेलीफोन  निम्नलिखित  भें  लगाए  जा  सकते  हैं  :

 (1)  डाकधर

 (ii)  पंचायत  धर

 (४)  पंसारी  की  दुकान  या  अन्य  उपयुक्त  स्थान  जहां  लोग  आते-जाते  हो  ।

 कोटनाशक  विष  के  कारण  सत्य
 1260,  क्री  गिरधारीलाल  भागव  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  कीटनाशकों  से  विधाकत  होने  के  कारण  कितने
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और

 कीटनाशकों  के  प्रयोग  को  कम  करने  हेतु/!सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  कीटनाशी  दवाओं  की
 विषाक्तता  के  कारण  हुई  मौतों  की  संख्या  से  1987-1990  तक  के  वर्षों  के  लिए  उपलब्ध
 विवरण  संलग्न  वर्ष  1990-91  के  लिए  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 पौध  संरक्षण  अध्ययन  की  मुख्य  अभिवृद्धि  के  रूप  में  समेकित  कोट  प्रबन्ध
 नीक  को  शुरू  करने  का  समर्थन  कर  रही  समेकित  कीट  प्रबन्ध  दृष्टिकोण  कीट

 कोट  आक्रमण  के  आथिक  अवसीमा  स्तर  के  बाद  रासायनिक  कोटनाशकों  का  कीट  नियंत्रण
 के  लिए  रासायनिक  तथा  जीव-विज्ञान  संबंधी  पद्धतियों  पर  बल  दिया  गया  इस  प्रणाली
 को  अपनाने  से  कीटनाशी  दवाओं  के  केवल  न्याय  संगत  तथा  आवश्यकता  पर  आधारित  उपयोग  को

 बढ़ावा  मिलेगा  ।

 विवरण

 क्रम  स ं०  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  1987-88  1988-89  1989-90  टिप्पणी
 का  नाम

 1  2  3  4  5

 1,  भान्प्न  प्रदेश  श्न्य  न  34

 2.  अरूणा चल  प्रदेश  --  श्न्य
 —

 3.  असम  बन  शून्य
 न
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 2  3  4  5

 बिहार  ग्न्य
 --

 गोवा  न  ग्न्य  _

 गुजरात  _  गून्प

 हरियाणा  न  श्न्य
 —_—

 हिमाचल  प्रदेश  3  6  10

 जम्मू  और  कश्मीर  न  —  —

 कर्ताटक
 न  श्न्य

 न

 केरल  श्न्य
 न  237

 मध्य  प्रदेश  आँंचलिक  सम्मेलन  में  1986-88

 से  मौतों  की  संख्या  सहित
 नाशी  दवाओं  की  विषाक्तता  के

 272  मामलों  सूचना  दी  गई  ।
 89-90  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।

 महा  राष्ट्र
 न  ून्य

 न

 मणिपुर
 _  श्स्प

 ना

 मेघालय  हन्य
 न+

 मिजो  रम  न  ग्न्य
 न

 नागालेण्ड  —  श्न्य
 न

 उड़ीसा  2  शून्य
 ते

 पंजाब  126  श्न्य  149

 राजस्थान  ध्य्य  शून्य
 जा

 सिक्किम
 न  श्न्य

 ता

 तमिलनाडु  4  न  11

 त्रिपुरा  ना  शून्य
 गण

 उत्तर  प्रदेश  54  78  100

 पश्चिम  बंगाल  —  शून्य
 ना

 अण्डमान  और  --  शून्य
 चा

 निकोबार

 चण्डो  गढ़  -  शून्य
 पा

 लक्षद्वीप  श्न्प
 “5

 108  131
 पांडिचेरी  श्न्य

 लिखित  उत्तर
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 पाकिस्तान  के  साथ  परमाणु-अप्रसार  संधि  पर  बिचार-विसश्श

 ]

 1261,  क्री  शाजन्त्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मालदीव  में  हाल  ही  में  हुए  साक॑  सम्मेलन  के  दौरान  भारत  और  पाकिस्तान  के
 विदेश  सचिवों  ने  परमाणु-अप्रसार  संधि  पर  कोई  विचार-विमश्शे  किया  और

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निकला  ?

 बिदेश  मन्त्रो  माधव  सिह  :  ओर  जूलाई  के  शुरू  में  माले  में  संपन्‍न
 साके  मंत्रियों  की  परिषद्‌  की  बेठक  के  समय  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिवों  ने  अपनी  बंठक
 के  दौरान  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  रखे  गए  इस  प्रस्ताव  पर  सरसरी  तौर  पर  बात
 की  लेकिन  उन्होंने  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  की  कि  दक्षिण  एशिया  में  नाभिकीय  अप्रसार  के

 मुद्दे  पर  विचार-विमश्ल॑  करने  के  लिए  पांच  देशों  का  एक  सस्मेलन  बुलाया  जाए  ।

 सध्य  प्रदेश  की  सिचाई  परियोजनाएं

 1262,  भ्री  अरविन्द  नेताम  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  मध्य  प्रदेश  की  सिंचाई
 योजनाओं  के  नाम  क्या

 ये  कब  से  लम्बित  पड़ी  हैं  और  इनको  स्वीकृति  देने  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 इनको  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याथरण  :  और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परियोजनाओों  की  स्वीकृति  का  समय  मुख्यतया  केन्द्रीय  जल  आ्रायोग  की  टिप्पणियों  की
 तत्काल  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  को  हल  करना  तथा  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  पर्यावरण  एवं
 बन  मन्त्रालय  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  पर  निर्भर  करता

 विवरण

 क्र  परियोजना  प्राप्ति  की  तारीब  तकनीकी
 का  नाम  मूल्यांकन  पूरा

 करने  की  तारीख

 यू  2  3.  4  5

 1,  बुह॒द  परियोजनाएं
 1.  बारगी  बहुप्रयोजनी  6/83  9/89  राज्य  को  पर्यावणिक  स्वीकृति  का

 1/89  प्रबन्ध  करना  है  तथा  विस  विभाग
 की  सहमति  लेनी  है  ।
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 2

 Crt  as: 2.  पेंच
 व्यपवतंन

 3,  महान

 -4.  मान

 5.  ओंकेश्वर  बहुप्रयोजनी

 6.  थनवार  टेक

 2.  मध्यम  परियोजनाएं

 3,  बाहँ

 4,  बारचघार

 5.  सुतियापट  टैंक

 3

 8/85
 8/88

 7/82
 6/84

 11/82
 1/84

 4/86
 5/88

 12/85
 12/90

 6/84

 7/84
 2/91

 5/87

 10/84
 1/91

 6/89

 4

 लि  शित  उत्तर

 5

 10/88

 6/83

 12/86

 10/88

 3/91

 9/84

 9/84

 4/88

 11/85

 11/89

 निवेश  स्वीकृति  हेतु  योजना  आयोग
 को  2/91  को  भेज  दी  गयी  थी  ।

 राज्य  को  अनुमान  संशोधित  करने

 हैं  शोर  जलग्रहण  उपचार  योजना

 प्रस्तुत  करनी  है  ।

 राज्य  को  अपने  विश  विभाग  की

 सहमति  से  अद्यतन  लागत  अनुमान
 प्रस्तुत  करने

 केन्द्र  को  पर्यावरण  एवं  वन  स्वीकृति
 प्राप्त  न  होने  के कारण  आस्थगित  ।

 पुनर्वास  की  सामाजिक  आधिक  स्थिति
 के  मूल्यांकन  के  क्रध्यधीन  परामशं
 समिति  द्वारा  स्वीकायं  पाई  गई  ।

 राज्य  द्वारा  अद्यतन  लागत  अनुमान
 प्रस्तुत  किए  जाने  हैं  तथा  अपने  वित्त

 विभाग  की  सहमति  प्राप्त  करनी  है  ।

 भद्यतन  लागत  अनुमान  पर  राज्य
 सरकार  को  टिप्पणियों  की  अनुपालना
 करनी  है  तथा  वन  स्वीक्षति  प्राप्त

 करनी  है  ।

 राज्य  द्वारा  अद्यतन  लागत
 राज्य  वित्त  विभाग  को  सहमति  तशया
 वन  स्वीकृति  की  प्रति  प्रस्तुत  करना
 भपेक्षित  है  ।

 हाल  में  भद्यतन  लागत  बनुमान  प्राप्त

 हुए  हैं  तथा  टिप्पणियां  राज्य  को
 भेज  दो  गयी  हैं  ।

 विस्तुत  पुनर्वास  तथा  पुनसरथापना
 योजनाएं  संशोधित  लागत  लाभ
 पात  भादि  के  ब्यौरे  न  भेजने  के
 कारण  अआस्थगित  कर  दी  गयी  ।
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 केन्द्र  के पास  शेष  परियोजनाओं  की  स्थिति

 परियोजना  प्राप्ति  की  तारीख  स्थिति

 का  नाम

 1,  बुहद  परियोजनाएं

 1.  बाणसागर  7/88  संशोधित  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है

 यूनिदना  1/91  तथा  लागत  अनुमानों  ओर  संयंत्र  आयोजना
 पर  टिप्पणियों  को  अनुपालना  हेतु  राज्य
 प्रकार  को  भेजा  गया  है  ।

 2.  बारनी  4/85  परियोजना  मूल्यांकन  के  उन्नत  चरण  में

 दिक  परिवततेन  11/90  राज्य  द्वारा  पर्यावरण  एवं  वन

 कृति  की  व्यवस्था  की  जानी  भ्पेक्षित  है  ।

 3,  केलो  सियाई  5/88  राज्य  को  बांध  डिजाइन  का  हल  करना  है

 4/90  तथा  कोयला  खानों  की  जलमग्नता  के

 सम्बन्ध  में  कोयला  विभाग  से  स्वोकृति
 प्राप्त  करनी  है  तथा  पर्यावरण  एवं  बन

 स्वीकृति  भी  प्राप्त  करनी  है  ।

 4,  मोंगरा  सिंचाई  5/89  राज्य  को  तकनीकी  मुद्दों  को  हल  करना  है
 तथा  पर्यावरण  एवं  वन  की
 वस्था  करनी  है  ।

 5,  महानदी  10/83  राज्य  को  तकनीकी  मुद्दों  को  हल  करना  है

 2/90  तथा  पर्यावरण  एवं  बन  स्वीकृति  की
 वसस्‍्था  करनी  है  ।

 6.  सिह  सोपानना  6/79  संशोधित  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई
 ह

 12/90  राज्य  द्वारा  पर्यावरण  एवं  वन  स्वीकृति  की
 व्यवस्था  की  जानी  अपेक्षित  हैं  ।

 1.  राजघाट  नहर  1/89  राज्य  वित्त  विभाग  की  सहमति  तथा

 11/90  वरण  एवं  वन  दृष्टि  से  स्वीकृति  भी  प्राप्त
 फरनी  है  ।  शीर्ष  नियामक  के  निर्माण  के

 लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  को
 मति  प्राप्त  करना  अपेक्षित  है  ।

 2.  भध्यम  परियोजनाएं

 1.  परेन्च  परियोजना  3/91  संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  है  तथा
 राज्य  सरकार  को  टिप्पणियां  भेज  दी  गई

 हैं  ।
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 जमरानी  बांध  परियोजना

 ]

 1263,  क्री  बलराज  पासी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जमरानी  बांध  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्‍या  है  और  अब  तक  इस  पर  कितनी

 धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी

 (@)  क्या  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  स्थगित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  पुनः  शुरू  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याघरण  :  उत्तर  प्रदेश  की  जामरानी  बांध

 योजना  की  अनुमानित  लागत  1987  के  मूल्य  स्तर  पर  144.84  करोड़  रुपए  है  तथा  1991
 तक  परियोजना  पर  16,97  करोड़  रुपये  व्यय  आया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  परियोजना  को  नौवों  योजना  में  आगे  लाए  जाने  का  कायंक्रम

 चंडोगढ़  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  टली  फोन  कनेब्शनों  के  लिए  भावेदन

 1264.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  मी  कूपा  करेंगे  कि  :

 चंडीगढ़  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  कनेबशन  के  लिए  कितने  आवेदन  लम्बित  भौर

 इन  आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेबशन  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  की  सम्भावना

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  बो०  रंगयूया  :  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  लंबित  पड़े  आवेदनों  की  संख्या  459  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उत्तरोत्तर  रूप  से  ।

 प्ध्य  प्रदेश  के  बालाधाट  सें  तांब  के  भंडार

 1265.  श्री  विश्वेश्वर  भगत  :

 क्या  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  क ेबालाघाट  तांबे  के  प्रचुर  भंडार
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  बालाघाट  में  तांबा  प्रगालन  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  शोर

 कया  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  तथा  निथ्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 संत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  अलरास  सिह  :  और  जिला

 घाट  में  मलंजखंड  तांबा  निक्षेप  में  अब  तक  के  गवेषण  के  आधार  पर  1.12%,  तांबा

 अंश  वाले  306  मिलियन  टन  स्वस्थानिक  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 बालाघाट  में  तांबा  प्रगालन  संयंत्र  लगाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  मलंजखंढ  तांबा  निक्षेपों  के  इष्टतम  विदोहन  हेतु  साध्यता  अध्ययन  चल  रहा
 जिसमें  अन्य  के  प्रगालन  संयंत्र  लगाने  का  प्रश्न  भी  शामिल  है  ।

 किसानों  को  सहायता

 1266,  श्री  रतिल्लाल  कालिदास

 भरी  महेश  कुमार  कनोड़िया  :

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :

 क्या  कृषि  मनत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  किसानों  द्वारा  उत्पादन  में  वृद्धि  हेतु  उन्हें  वित्तीय/तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  वाली

 एजेंसियों  के  नाम  क्‍या  भौर

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  किसानों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ?

 कषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापहलो  :  भारत  सरकार  द्वारा

 राज्यों  शासित  प्रदेशों  की  कृषि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  और
 इसके  कषि  विज्ञाम  केन्द्रों  जसे  विस्तार  कृषि  मशीनरी  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण

 क्षि  सेवा  केत्व्रों  आदि  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  विभिरन  केन्द्रीय  तथा  केन्द्रीय
 जित  योजनाओं  के  माध्यम  से  किसानों  को  वित्तीय/तकनीकी  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 भारत  सरकार  किसानों  को  सीधे  बिश्तीय  सहायता  नहीं  देती  ।

 कीटनाशक  विशाक्तन

 ]
 श्री  रवि  राय  :

 क्या  कथजि  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  19  1991  के  ट्रिब्यूनਂ  में  पेस्टीसाइहडइस
 टेक  हैवी  रोल  इन  थड़ं  वਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  सप्राचार  को  ओर  बिलाया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  श्रतिक्रिया  और
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 सरकार  द्वारा  कीटनाशक  विशाक्तन  के  कारण  होने  बाली  मौतों  को  कम  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापस्‍ली  :  हां  ।

 (@)  और  सरकार  लेख  में  उठाए  गए  मसलों  के  प्रति  सजग  है  ।

 कीटनाशी  दवा  1968  के  तहत  पंजीकरण  समिति  कोटनाशो  दवाओं  का
 करण  पशुओं  और  पर्यावरण  को  हससे  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  अपने  को  आश्वस्त  कर  लेने
 के  पश्चात्‌  ही  करती  है  ।  सांविधिक  आवश्यकता  के  अनुसार  कीटन  शी  दवाओं  के  डिब्बों  पर  लगे  हुए
 लेबल  और  पत्रकों  पर  कोटनाशी  दवाओं  के  सुरक्षित  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  संदेश/निर्देश  लिखा

 है  क्योंकि  इन  जहरीली  कीटनाशी  दवाओं  के  दुरुपयोग  अथवा  गलत  उपयोग  से  जहर  फैल  सकता
 मौत  हो  सकती  इसके  जन  संचार  और  समय-समय  पर  विस्तार  कामिकों  के  माध्यम  से
 किसानों  को  कीटनाशी  दबाओं  का  सुरक्षित  उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  शिक्षित  कर  दिया  जाता  है  ।
 कीटनाशी  दवाओं  के  प्रभाव  से  बचने  के  लिए  किसानों  द्वारा  सुरक्षात्मक  कपड़े  के  उपयोग[([को  बढ़ावा
 दिया  जाता  है  ।

 सुरक्षात्मक  उपाय  के  तौर  पर  अधिकांश  अत्यधिक  विषाक्त  कीटनाशी  दवाओं  पर  रोक  लगा
 दी  गई  है  अथवा  उनका  पंजीकरण  अस्वीकत  कर  दिया  गया  है  अथवा  उनका  उपयोग  प्रतिबन्धित  कर

 दिया  गया  इसके  जब्र  अत्यधिक  बिषाकत  प्रकार  की  किसी  विशेष  कीटनाशक  की

 किता  पर  विचार  करते  हुए  इसका  उन्मूलन  नहीं  क्रिया  जा  सकता  तो  इसकी  सुरक्षित  कार्य

 प्रक्रिया  का  पंजीकरण  किया  जाता  है  ।

 कीटनाशी  दवाओं  के  गलत  उपयोग  तथा  अत्यधिक  उपयोग  से  बचने  के  लिए  खाद्य  अपमिश्रण

 निवारण  1954  के  तहत  खाद्य  वस्तुओं  के  लिए  अधिकतम  अवशेष  सीमा  निर्धारित  की

 गई  है  ।

 बीटनाशी  दवा  1968  की  धारा  26  के  प्रावधानों  के  अनुसार  कीटनाशी  दवाओं

 के  कारण  जहर  फैलने  की  घटता  की  रिपोर्ट  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  ह्वारा  विभिन्‍न  कार्यकर्ता

 संगठनों  को  मधिसूचित  किया  गया  इस  रचना  से  लोगों  द्वारा  सामना  किए  जा  रहे  विभिस्त

 कीटनाशी  दवाओं  के  खतरों  का  मानीटरिंग  करने  और  अत्यधिक  खतरनाक  कोटनाशकों  का  आवश्यक

 अध्ययन  करने  और  उस  पर  कार्यवाही  शूरू  करने  का  विचार

 कीटनाशी  दवाओं  के  उपयोग  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  समेकित  कीट  प्रबन्ध  उपागम

 अपनाने  का  समर्थन  कर  रही  यह  उपागम  कोट  आक्रमण  के  अर्थ-सीमा  कौट-नियंत्रण  के

 लिए  यांत्रिकी  और  जैव  पद्धतियों  के  पश्चात्‌  द्वी  कीट  निगरानी  और  रासायनिक  कोटनाशकों
 के  उपयोग  पर  जोर  देती  है  ।

 कषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  का  पुनर्गठन

 ]

 1268.  ओर  पांडरंग  पुंडलिक  फुंडकर  :

 नया  कबि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  भायोग  को  पुनगंठित  करने  का
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 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या '  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सनत्रालय  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  मुल्लापल्ली  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बर्ष  1989  में  पुनगंठित  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  की  मौजूदा  संरचना  बहुत
 व्यापक  है--इसमें  दोनों  व्यावसायिक  व्यक्ति  तथा  कृषक  समुदाय  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले
 गेर-सरक।री  व्यक्ति  शाबिल  हैं  ।

 छोट  मछआरों  को  समस्‍यायें

 1269.  प्रो०  रास  कापसे  :

 क्या  क्षि  मस्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  यांत्रिक  मत्स्य  नौकाओं  के  प्रयोग  से  छोटे  मछुआरों  को  किन-किन  समस्याओं  का
 सामना  करना  पड़  रहा  भौर

 इन  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापलली  :  यांत्रिक  नोौकाय्यें  रखने
 वाले  छोटे  मछआरों  द्वारा  सामना  की  जाने  वाली  मुख्य  समस्याएं  निम्न

 (1)  नोकाओं  के  संचालन  की  लागत  में  वृद्धि  और

 (II)  मात्स्यिकी  पत्तन  और  मत्स्य  अवतरण  केन्द्रों  आदि  जेसी  अपर्याप्त  बुनियादी  सुविधाएं  ।

 चूंकि  हाई  स्पीड  ढोजल  तेल  को  लागत  छोटी  यांत्रिक  नौकाओं  की  संचालनात्मक  लागत
 के  60  प्रतिशत  से  अधिक  सरकार  ने  यांतिक  नौकाओ  के  मालिकों  को  राहत  देने  के  प्रयास  में
 1990-91  के  दोरान  यांत्रिक  नौकाओं  में  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  पर

 केन्द्रीय  उत्पाद  श॒ल्क  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  योजना  शुरू  को  सरकार  यांत्रिक  मत्स्यन  नौकाओं
 के  उतरने  और  ठहरने  की  सुविधा  देने  के  लिए  प्रमुख  पोर्टों  पर  माहस्यकी  पत्तनों  के  अलावा  छोटे
 बन्दरगाढ़ों  पर  मात्स्यकी  पत्तन  और  मत्स्य  अवतरण  केन्द्रों  का  भी  निर्माण  बरती  रही  अब  तक
 चार  प्रमुख  मात्स्यिकी  23  छांटे  मात्स्यिकी  पत्तन  और  96  मत्स्य  अवतरण  केन्द्रों  को  शुरू  कर
 दिया  गया  है  ।

 तिलहन  के  मूल्यों  में  गिरावट

 1270.  श्री  बिजय  नवल  पाटिल  :

 क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिलहन  विशेषकर  सरसों  के  मूल्यों  मे ंकाफी  गिरावट  आई

 यदि  तो  किसानों  पर  मूल्य  में  आई  गिरावट  का  क्या  प्रभाव  पड़ा
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 कया  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोई  में  तिलहनों  के  फालतू  भण्डार  को  खरीद  नहीं  की  है
 जिससे  तिलहनों  के  मूल्यों  में  गिरावट  को  रोका  जा  सकता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  मुल्लापल्‍्ली  :  नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  डरी  विकास  बो्ड  की  ओर  से  कार्य  कर  रही  सम्बद्ध  सहकारी  एजेंसियों  ने  देश
 में  प्रमुख  उत्पादन  केन्द्रों  स ेमूंगफली  और  सरसों  के  बीज  की  खरीद  की  है  तथा  मूल्यों  को  लाभकारी
 स्तरों  पर  कायम  रखने  में  सहायता  की  है  ।

 उपयक्‍्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  के मराठवाड़ा  जिलों  में  नए  टेलीफोन

 1271,  श्री  अशोक  आनंदराब  देशमुख  :

 क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ;

 आठवीं  योजना  की  समाष्ति  तक  महाराष्ट्र  में  मराठवाड़ा  के  पहाड़ी
 और  जनजातीय  क्षेत्रों  विशेषकर  मिस  और  मनमाढ  जिलों  में  मांग  पर  कितने  नए
 टेलीफोन  दिए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजता  का  लक्ष्य  क्या  था  और  कया  इसे  पूरा  कर  लिया  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मनन्‍्त्री  पी०  रंगयया  :  आठवीं  योजना  प्रारूप

 इस  उद्देश्य  से  तैयार  किया  गया  है  ताकि  5000  लाइनों  से  कम  लाइनों  की  क्षमता  वाले  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  में  मांग  होने  पर  टेलीफोन  पचवर्षीय  योजना  के  अन्त  प्रदान  किए  जा  सकें
 तथा  5000  और  उससे  अधिक  लाइयों  की  क्षमता  वाले  एक्सचजों  में  प्रतीक्षा  अवधि  को  औसतन  एक

 ब्ष  तक  सीमित  किया  जा  सके  ।  परवाने  भिस  तथा  मनमाड  जिलों  के

 सम्बन्ध  में  यह  योजना  बनाई  गई  है  कि  31.3.1995  तक  व्यावहारिक  रूप  से  मांग  होने  पर  टेलीफोन

 प्रदान  कर  दिए  जाएं  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  मनमाह  में  पूर्ण  रूप  भौर  में  आंशिक
 रूप  से  तथा  परभणी  और  नानदेड़  में  प्राप्त  नहीं  किए  गए  सातवीं  योजना  के  दौरान  प्राप्त  की  गई
 उपलब्धियां  निम्नानुपतार  है  !--

 स्टेशन  निर्धारित  लक्ष्य  31.3.90  तक  उपलब्धियां  तारीख  जिस  तक
 ह

 सूची  का  निपटान  किया  जा
 प्रतीक्षा  सूची  की  किस्म  चुका

 परभणी  1.4, 19  8  तक्क  की  मांग  ओभओोवाईटी  23.7,1986
 पूरी  की  जानी  है  ।  गेर  ओ  वाई  टी  बिशेष  20.9.1985

 गेर  सामान्य  13.8,1985

 मनमाड  1,4.1988  तक  मांग  पूरी  31  3.90  को  कोई  313.90
 की  जानी  है  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  थो

 नाम्देड  1.4,  19:  :  8  तक  की  मांग  वाई  विशेष  2,4,198

 पूरी  की  जानी  दै  सामान्य  2,3, 198  2
 गेर  सामान्य  15.6,1979

 भीर  1.4, 1988  तक  की  मांग  12.10.198 9

 पूरी  की  जानी  है  ।  गैर  विशेष  24  2.1985
 गेर  टी  सामान्य  16.3,

 उपस्करों  को  कमी  होने  के  कारण  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  हो  गई  थी  ।

 वकौलों  को  टेलीफोन  कनेक्शन

 श्री  पी०  सी०  थामस  :

 क्रो  पथम  कुसार  बंसल  :

 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  सरकार  का  बिना  पारी  के
 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  हेतु  वकीलों  को  श्रेणीਂ  की  सूची  में  लाने  का  कोई  बिचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  पी०  वोਂ  रंगयया  :  जी  नहीं  |  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 सिचाई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  विश्य  बेंक  को  सहायता

 1273,  श्री  पी०  थामस  :

 बया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्यास्वयन  हेतु  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता
 प्राप्त  हुई  है  अथवा  प्राप्त  होने  की  आशा  और

 100



 10  1913  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  जिन  शर्तों  पर  सहायता  दी  गई  है  या  दी
 उतका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  ज्नन्त्रो  विद्याचरणम  :  और  जी  कलाना  सिंचाई
 तथा  पेड़  फ॒त्तल  विक्रास  परियोजना  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संध  से  60  मिलियन  डालर  को
 क्रेडिट  तथा  अग्पर्राष्ट्रीय  पुरत्त॑रचता  एवं  विकास  बेंक  से  203  मिलियन  डालर  का  ऋण  प्राप्त  हुमा

 सहायता  के  लिए  शर्ते  मानक  शर्तं  पर  जो  संलरत  इसके  अतिरिक्त  (1)  नय्यार
 योजना  (2)  मालामपुप्ना  (3)  पोथुण्ठी  (4)  मंगलम  (5)  वजाणी  (6)  पीछी  नामक  अन्य

 *«  परियोजनाएं  राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  परियोजना  के  अन्तगंत  विश्व  बेंक  को  सहायता  के  वास्ते  शामिल  की
 की  गई  हैं  जिनकी  इस  समय  लागत  9.15  करोड़  रुपए  है  ।

 विवरण

 अन्तर्राष्ट्रीय  विफास  संघ  के  क्रेडिट  करार  की  शर्ते  :

 (i)  समय-समय  पर  लिए  गए  क्रैंडिट  कौ  मूल  धनराशि  पर  प्रतिवर्ष  एक  प्रतिशत  के  आधे

 (1%  का  3)  की  दर  से  ववनबद्ध  प्रभार  का  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संध  को  छमाही

 भुगतान  किया  जाना

 (ii)  समय-समय  पर  लिए  गए  तथा  बकाया  क्रेडिट  की  मूल  धनराशि  पर  प्रतिवर्ष  एक
 प्रतिशत  के  तीन  चौथाई  (1%  का  1)  की  दर  से  सेवा  प्रभार  का  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 ५  संघ  को  छमाही  भुगतान  किया  जाना  है  ।

 (॥)  छमाही  विश्तों  में
 की  मूल  धनराशि  की  पुर्नअदायगी  प्रत्येक  |  मार्च  भौर

 ]  सितम्बर  को  है  जो  |  1992  से  शुरू  होगी  तथा  ।  2032  को

 समाप्त  2002  को  देय  किश्त  सहित  प्रत्येक  किश्त  ऐसे  मूल  घन  के  एक

 प्रतिशत  की  आधी  होगी  और  इसके  पश्चात  प्रत्येक  किश्त  ऐसे  मूल  धन  की  डेढ़  प्रतिशत

 होगी  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  ओर  विकास  बंक  ऋण  के  करार  को  शर्ते  :

 (i)  समय-समय  पर  न  लिए  ऋण  के  मूल  धन  पर  प्रतिवर्ष  एक  प्रतिशत  का  तीन  धोधथाई

 (1%  का  ३)  को  दर  पर  वचनवद्ध  प्रभार  का  इस  बंक  को  छमाही  भुगतान  किया

 (ii)  समय-समय  पर  लिए  गए  तथा  बकाया  ऋण  के  मूल  धन  पर  प्रतिवर्ष  118%  की  दर

 पर  बैंक  को  ब्याज  का  भुगतान  छमाही  किया  जायेगा  ।

 (iii)  छमाही  किश्तों  में  ऋण  के  मूल  धन  की  पूरे  अदायगी  प्रत्येक  |  मां  तथा  |  सितम्बर

 को  देय  है  जो  ।  1988  से  शुरू  होकर  ।  7002  को  समाप्त  होगो  ।

 मध्य  प्रदेश  में  तांबे  का  उत्पादन

 ]
 1274.  श्रो  सुशोल  चन्ध  वर्मा  :

 क्या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 मध्य  प्रदेश  में  मलाजखंड  तांबा  खान  से  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  अयस्क  निकाला

 याता

 कया  मध्य  प्रदेश  को  बजाए  खेतड़ी  में  तांबा  निकालने  की  प्रक्रिया
 जारी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  ही  तांबा  निकालने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (2)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  मलाजखंड  तांबा  श्वान  से  तीन
 बर्षों  में  अयस्क  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  :--

 °
 वर्ष  न  )

 कापर लि० के खेंतड़ी स्थित विद्यमान प्रगालक में  पर्याप्त

 200

 2,08

 हिंदुस्तान  कापर  लि०  के  खेंतड़ी  स्थित  विद्यमान  प्रगालक  में  पर्याप्त  प्रगालन  क्षमता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  तांबा  घातु  उत्पादन  के  लिए  प्रगालक  लग!ने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  हैं  ।

 (2)  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  फलों  भर  सब्जियों  को  उपज

 1275.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  ओर  अधिक  क्षेत्र  में  फलों  और  सब्जियों  की  खेती  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  आरम्भ  की  जाने  वाली  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कवि  मम्त्रालय  सें  राज्य  संत्री  सल्‍लापलली  :  और  बिहढ़र  में
 फलों  ओर  सब्जियों  की  खंती  के  तहत  भौर  अधिक  क्षेत्र  को  लाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने
 लिखित  परियोजनाएं  प्रस्तावित  की  हैं  :---

 (1)  बिहार  के  नसंरियों  का  विकारा  और  मजबूत  बनाता  ।

 (2)  बिहार  में  गोण  फलों  का  विकास  ।

 )  बिहार  में  पान  की  बेल  की  खेती  का  विकात  । (3

 (4)  बिहार  में  मखाना  की  खेती  और  परिसंस्करण  |
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 राजगीर  में  गंधक  खनिज  भंडरों  का  दोहन

 ]
 1276,  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजगोर  में  गर्म  पानी  के  बहुत  से  चश्मे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रोय  सरकार  ने  राजगीर  में  गन्धक  के  खान  भंडार  भी  खोज  निकाले  और

 यदि  तो  उनके  दोहन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  मन्त्रालय  के  शाज्य  मन्त्री  बलराम  सिह  :  भोर  भारतीय

 भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  राजगीर  क्षेत्र  में  17  गम  जल  स्रोत  होने  की  सूचना  दी  गई  है  |  गम  स्रोत
 प्री-कैस्ग्रियन  बवाटं-जाइट  के  अन्दर  भ्रृंश  दरारों  से  फूटते  हुए  बताए  गए  हैं  और  उनका  तापमान
 35  डिग्री  सेल्सियस  से  47  डिग्री  सेल्सियस  के  बीच  होता  पानी  में  निम्न  खनिज  तत्व  बताया
 जाता  है  ।

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फसलों  कौ  उत्पादन  लागत  प्रणालौ  की  समोक्षा  हेतु  विशवश  समिति

 1277.  श्री  सुधीर  गिरि  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्‍या  फसलों  की  उत्पादन  लागत  प्रणाली  की  समीक्षा  करने  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  कार्यवाई
 की

 कषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  मुह्लापलली  :  जी  हां  ।

 उस  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  फसलों  के  उत्पादन  की  लागत  के  अनुमान  लगाने
 कौ  कार्यविधि  की  समीक्षा  बी  और  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  को  और  अपनी

 अन्त  रिम  रिपोर्ट  में  उन्हें  दोहराया  ।

 (1)  भाड़े  पर  ली  गई  मजदूरी  का  मूल्यांकन  अदा  वी  गई  वास्तविक  मजदूरी  के  क्षाघार  पर
 करना  जारी  रखा  जाए  भले  ही  वे  मण्डी  की  मजदूरी  या  सांविधिक  न्यूनतम  मजदूरों
 कोई  भी  हो  ।

 (2)  पारिवारिक  श्रम  का  मूल्य  वास्तविक  करिमक  मजदूरी  की  दर  के  आधार  पर  आंका

 जाये  ।
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 (3)  किसानों  के  प्रवन्धकीय  आदान  को  हिसाब  में  रखने  के  लिए  चुकता  लागत  को
 10  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 (4)  कृषि  लागत  और  सूल्य  जायोग  को  चाहिए  कि  वे  फसलों  के  मन्डी  में  पहुंचने  से  पहले
 आदानों  की  लागत  में  हुए  परिवतंनों  की  दुबारा  जांच  करे  और  यदि  आदानों  की
 लागत  में  देवी  जाने  वाली  बुद्धि  पुवनिमानित  वृद्धि  से  अधिक  हो  तो  बुवाई  के

 मौसम  से  पहले  घोषित  ख़रीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  को  समायोजित  करे  ।

 भारत  सरकार  ने  सम्बन्धित  मन्त्रालथों  तथा  स्थायी  सलाहकार  समिति  के  विचारों  को  प्राप्त

 करने  के  बाद  श्रम  के  म्ृत्यांचन  और  आदान  लागत  के  रूप  में  प्रबन्धन  को  हिसाब  में  रखने  के  संबंध
 में  निम्नलिखित  संशोधनों  के साथ  उक्त  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  :--

 (1)  श्रम  के  मल्यांकन  का  आधार  सांविधिक  मजदूरी  दर  या  वास्तविक  मन्डी  जो  भी
 अधिक  होना  चाहिए  ।

 (2)  किसानों  के  प्रबन्धकीय  आदान  को  ट्रिसाब  में  रखने  के  लिए  कुल  लागत  को  10

 शत  बढ़ा  दिया  जाए  तथा  इस  घटक  को  जोड़कर  एक  अलग  लागत  सी  3)
 आकलित  की  जाए  ।

 कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ने  1990-91  की  खरीफ  को  फसलों  के  लिए  मूल्य
 नीति  संबंधी  अपनी  रिपोर्ट  में  इसके  विस्तृत  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  निर्णय  की  समीक्षा  का

 सुझाव  दिया  गया  था  |  सरकार  ने  इन  मामलों  पर  भारतीय  क्रुषि  भ्र्थ  समिति  के  व्यावसायिक

 विशेषज्ञों  क ेविचार  मांगे  थे  और  सभी  पहलुओं  की  जांच  के  पश्चात  अन्तिम  दृष्टिकोण  निर्धारित

 किया  जायेगा  ।

 उपरि  कठणा  परियोजना

 1278.  श्री  चोकका  राव  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपरि  कृष्णा  परियोजना  की  संग्रहण  कृष्णा  जल  न्यायाधिकरण  पंचाट

 द्वारा  किए  गए  आवंटन  से  अधिक

 क्या  कर्नाटक  केन्द्रीय  सरकार  की  रबीकृति  मिले  बिना  हो  निर्माण  काये  करा

 रही  भौर

 यदि  तो  केम्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  को  ऐसा  करने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 जल  संसाधन  सन्‍्त्री  विद्याचरण  :  से  अपर  क्ृष्णा  परियोजना  में  अपर
 कृष्णा  तथा  शामिल  हैं  ।  परियोजना  को  प्रारम्भ  में  2.424  लाख  हैक्टेयर
 क्षेत्र  की  सिंचाई  करने  के लिए  58.2  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  1963  में
 योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  तदुरपरांत  विभिन्‍न  तकनीकी-आधथिक  और
 अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  की  जांच  करने  के  बाद  4,5  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सिंचाई  प्रदान  करने  के
 लिए  संशोधित  परियोजना  1978  के  दौरान  283.65  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर
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 अनुमोदित  की  गई  अपर  कृष्णा  परियोजना  जिसमें  अब  कृष्णा  नदी  पर  नारायणपुर
 wo  और  अलमट्टी  नामक  दो  बांध  शामिल

 में  लगभग  60  हजार  मिलियन  क्यूबिक  फिट  संयुक्त  सक्रिय
 भण्डारण  इस  परियोजना  में  119  हजार  मिलियन  क्यूबिक  फिट  वाबिक  जल  उपयोग  की
 कल्पना  की  गयी  हाल  ही  अपर  कृष्णा  परियोजना  का  संशोधित  अनुमान  लगभग
 1215  करोड़  रुपए  को  लागत  पर  योजना  आयोग  द्वारा  किया  गया  कर्नाटक  सरकार  ने  अपर

 दा
 परियोजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  तथा  इसे  मूल्यांकन  हेतु  केन्द्र  को  नहीं

 जा

 स्मारक  डाक  टिकटें  जारो  करना

 1280.  प्रो०  राम  कापसे  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  स्मारक  डाक  टिक्टें  जारी
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  उपमन्त्रो  पी०  बी  रंगय्या  स्मारक  डाक  टिकट  जारी
 करने  और  अन्य  संबंधित  मामलों  पर  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  विभाग  में  एक  फिलटलि

 सलाहकार  समिति  है|  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्रोतों  से  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों
 की  फिलेटलिक  सलाहकार  समिति  के  परामर्श  से  और  निर्धारित  मार्गनिर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 जांच  की  जाती  है  |  फिलेटलिक  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  और  अन्य  विभिन्‍न

 -+  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  वर्ष  में  सीमित  संख्या  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  की

 अनुमति  दी  जाती  है  ।

 अगवाद  स्वरूप  मामलों  में  संचार  मन्‍्त्री  की  अमुमति  से  भी  निर्णय  लिए  जाते  हैं  ।

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  ओर  संथाल  परगना  के  गांवों  में  टेलोफोन  सुविधा

 1281,  श्री  कड़िया  मुण्डा  :

 क्या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  बिहार  के  छोटा  नागपुर  और  संधाल  परगना  के  सभी

 गांवों  में  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  पी०  बी०  रंगय्या  :  जी  हां  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  ग्राम  पंचायतों  में  तथा  नोवीं  योजना  में  शेष  प्रामों  में

 फोन  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है

 उल्फा  द्वारा  रूसी  तकनोशियन  को  हस्या

 ]

 1282,  भी  राजरद  अग्निहोत्री  :

 बण  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  असम  के  उल्फा  उप्रवादियों  द्वारा  रूसी  तकनीशियन  प्रिचेन्कों  के

 अपहरण  ओर  तत्पश्चात्‌  उसकी  हत्या  किए  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उसकी  रिहाई  के  लिए  पहले  कया  प्रयत्न  किए  और

 ऐसी  घटनाएं  फिर  से  न  होने  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  प्रस्तावित
 कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एम०
 :  असम  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1.7.91  को  उल्फा  उप्रवादियों  ने  प्रिचेन्को

 सरगेई  का  अपहरण  किया  तथा  बाद  में  उनकी  हत्या  कर  दी  ।

 दिनांक  3.7.91  को  उल्फा  ने  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  के  माध्यम  से  दिनांक  9.7.91  की

 शाम  को  6  बजे  तक  श्री  ग्रिचेन्को  तथा  एक  अन्य  अपहृत  अधिकारी  के  एवज  में  छः  कट्टर  उल्फा

 उग्रवादियों  को  रिहा  करने  की  मांग  की  8.7.91  को  असम  के  मुख्यमन्त्री  ने  आ।आशवाणी  और

 दूरदशंन  पर  छः  कट्टर  उल्फा  उप्रवादियों  को  छोड़ने  के  अपने  निर्णय  की  घोषणा  की  थी  तथा  उनको

 9-7.91  को  छोड़  दिया  गया  था  ।

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  पुतरावृत्ति  को  गोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  सुरक्षा
 प्रबन्धों  को  मजबत  किया  है  और  उनको  सभी  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 भारत  और  बंगलादेश  के  अधिकारियों  को  संयुक्त  बेठक

 1283.  3.  श्री  राजन्द्र  अग्निहोत्री  :

 बया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  भारत  और  बंगलादेश  के  अधिकारियों  की  एक  संयुक्त  बेठक  दक्षिण  त्रिपुरा  के

 उदयपुर  में  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  बातचीत  के  दोरान  सीमापार  से  हो  रही  निरन्तर  घुसपैठ  को  रोकने  के  उपायों  के
 बारे  में  भी  चर्चा  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  ओर  बंगलादेश  के  अधिकारियों  न ेसीमा  पर  खम्भों  की  मरम्मत  पर  भी
 बातचीत  को  भोर

 यदि  तो  सीमा  पर  खम्भों  की  मरम्मत  का  कार्य  कब  तक  शुरू  किया  जायेगा  ?

 विदेश  सन्त्री  माधव  सिह  :  भारत  क्रौर  बंगलादेश,के
 अधिकारियों  की  संयुवत  बंठक  दक्षिण  त्रिपुरा  में  उदयपुर  में  हुई  थी  ।

 उपरिलिखित  बंठक  बंगला  चकमा  शरणार्थियों  के  प्रत्यावासन  की  रूपरेखा  पर  चर्चा
 करने  के  लिए  जिला  दक्षिण  त्रिपुरा  भर  उप  आयुक्त  खगराचारी
 स्तर  पर  18  1991  को  हुई  थी  ।  इसमें  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  क्योंकि  चकमा  शरणाधथियों  के
 प्रतिनिधियों  ने  बंगलादेश  लौटने  में  यह  कहकर  अपनी  असमर्थता  व्यवत  व  कि  वहां  के  हालात  उनके
 लौटने  के  लायक  नहीं  हैं  तथा  उनकी  मांगे  पूरी  नहीं  की  गई  ।

 106



 10  1913  लिखित  उत्तर

 जी  नहीं  ।
 है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  का  उत्पादन

 1284.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश  में  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  कितना

 प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  इस्पात  आयात  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के लिए  कोई  योजना  बनाने  का
 विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  श्री  सस्तोष  मोहन  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान
 तैयार  इस्पात  का  उत्पादन  134  लाख  टन  था  ।

 प्रतिवर्ष  लगभग  15  लाख  टन  इरपात  का  आयात  किया  जा  रहा  है  ।

 भर  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित

 शामिल  हैं  ।

 उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  और  संयंत्रों  एवं
 उपस्करों  का  उन्‍नत  अनुरक्षण  ।

 संयंत्रों  को  विशेष  रूप  से  कोयले  और  बिजली  की  सप्लाई  का
 ताकि  बिना  व्यवधान  के  उत्पादन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 के  संयंत्रों  में  बहतर  प्रौद्योगिकी  और  जनशक्ति  व्यवस्था  को  अपनाना  ।

 मामलों  में  कुछ  शर्तों  पर  इस्पात  क्षेत्र  को  लाइसेंस  मुक्त  करना  जिनमें  अत्यधिक  विदेशी

 मुद्रा  अन्तग्रंस्त  हो  ताकि  निजी  क्षेत्र  में  नए  संयंत्रों  की  स्थापना  की  अनुमति  दी  जा  सके  ।

 तिलहनों  का  उत्पादन

 1286  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डय  :

 कया  कबि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  मध्य  राजस्थान  ओर  गुजरात  में  तिलहनों  का  कितना

 उत्पादन  हुआ  ;

 देश  की  तिलहनों  की  कुल  कितनी  आवश्यकता  को  ये  राज्य  पूरा  करते  हैं  ;
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 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इन  राज़्यों  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बनाई
 जाने  वाली  प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 कूषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  और  वर्ष  1990-91
 के  लिए  तिलहनों  के  अन्तिम  अनुमान  कुछ  राज्यों  से  अभी  नहीं  मिले  हैं  |  वर्तमान  मूल्यांकन  के

 अनुसा  मध्य  राजस्थान  तथा  गुजरात  में  1990-91  के  दौरान  9  तिलहनों  का  उत्पादन  क्रमशः
 लगभग  29.8,  25.0  तथा  20.8  लाख  मीटरी  टन  होने  की  सम्भावना  इन  राज्यों  का  उत्पादन

 देश  में  कुल  9  तिलहनों  के  लगभग  191  लाख  मोटरी  टन  के  समग्र  सम्भावित  उत्पादन  का  39,6
 प्रतिशत  है  ।

 औौर  1921-92  के  दौरान  तिलट्टन  उत्पादन  बढ़ाने  में  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों

 में  उनकी  मदद  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  भ्र्थात्‌  तिलहन  उत्पादन  कायंक्रम
 मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  राज्यों  में  पहले  ही  चल  रहा  है  ।

 उपयुक्त  योजना  के  अधीन  1991-92  के  दोरान  के  वित्तीय  आबंटन  इस  प्रकार  हैं  :--
 छाख्ों  में  )

 राज्य  बेन्द्रीय  अंश  राज्य  का  अश  कुल

 मध्य  प्रदेश  558.50  173.50  732.00

 राजस्थान  461.70  15',60  613.30

 गुजरात  601,75  177.25  779,00

 नमंदा  सागर  परियोजना  हेत्‌  गुजरात  को  सहायता

 1287,  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाप्डय  :

 बया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  नमंदा  सागर  परियोजना  के  कार्यान्वयन

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गुजरात  सरकार  को  कुल  कितनी  सहायता  धन-राशि  दी  और

 (a)  इस  परियोजना  पर  अब  तक  पूरे  हुए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  को  ब्लाक

 अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशवष  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  बषं॑  1989-90
 तथा  1990-91  के  दौरान  गुजरात  में  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  वास्ते  अनुमोदित  परिव्यय
 क्रमशः  154.75  करोड़  रुपए  तथा  229,93  करोड़  रुपए  हस  परियोजना  के  वास्ते  उपलब्ध

 बाहुय  सहायता  के  कारण  केन्द्रीय  सहायता  वर्ष  1989-90  के  लिए  17.58  करोड़  रुपए  तथा

 1990-9]  के  लिए  96.94  करोड़  रुपए  थी  ।

 1991  तक  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  मुख्य  बांध  की  खुदाई  का  90.61%
 कंक्रीट  का  20  27%  तथा  डिलिंग  कार्यों  का  63.12%  काय॑  पुरा  हो  गया  भूमिगत  नदी  तल
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 विद्यू,त  गृह  के  वास्ते  90%  खुलो  खुदाई  50%  भूमिगत  खुदाई  41%,  शार्ट  क्रिटिंग

 >  हा
 35%  राक  बोल्टिग  कार्य  पूरा  हो  गया  नहर  हेड  पावर  उपस्करों  की

 ट्रांपफो  रमर  याड़  आदि  कार्य  भी  चल  रहे  समंदा  मुख्य  नहर  तथा  वितरण  नेटवर्क  के  निर्माण  का
 कायें  0  से  144  कि०  मी०  को  पहुंच  में  चल  रहा  है  ।

 कषि  महाविद्यालय

 1288,  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डय  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  कृषि  राज्य-बार  चल  रहे

 कृषि  महाविद्यालयों  की  स्थापना  से  संबंधित  किसने  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 लम्बित  पड़  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  कृषि  महाविद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव

 कषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जसा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 (a)  शून्य  ।

 किया
 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विधाराधीन  नहीं  है  ।

 बिजरण

 राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  के  तहत  कृषि  भरह्मविद्यालयों  को  सूची

 1  2  3

 असम  1.  कब  जोरहाट  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  2.  इषि  विश्वनाथगढ़  ।

 3,  कृषि  हैदराबाद  ।

 4.  एस०  वी०  कृषि  तिरुपति  ।

 5,  कृषि  गुन्टूर  ।

 6,  कृषि  नोवरा  ।

 7.  कृषि  अस्वरीपेट  ।

 8

 9
 .  कषि  रांची  । बिहार

 .  कृषि  साबोर  ।

 10,  कृषि  धौलो  ।

 गुजरात
 11,  कृषि  जूनागढ़  ।

 12.  कृषि  नवसारी  ।
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 1

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 हे

 जम्मू  व  कश्मीर

 केरल

 कनटिक

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा
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 2

 13

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22,
 23.

 24.

 25,

 26,

 27.

 28.

 29,

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 3

 बो०  ए०  कृषि  आनन्द  ।

 14.  कृषि  दान्तोबाड़ा  ।

 कृषि  हिसार  ।

 कृषि  कोल  ।

 कृषि  पालमपुर  |

 कृषि  सोलन  ।

 कृषि  सपौर  ।

 कृषि  त्रिवेन्द्रम  ॥

 कृषि  बंगलौर  ।

 कृषि  शिमोगा  ।

 कृषि  बीजापुर  ।

 फृषि  धारवाड़  ।

 कृषि  रायचूर  |

 कृषि  जबलपुर  $

 कृषि  इन्दोर  ।

 कृषि  रीवा  |

 कृषि  ग्वालियर  ॥

 कृषि  खंडवा  ।

 कृषि  मंदसौर  ।

 कृषि  सीहोर  ।

 कृषि  रायपुर  ।

 कृषि  अकोला  ॥

 कृषि  नागपुर  ।

 कृषि  डपोली  ।

 .  कुंषि  पुणे  ।

 .  कषि  कोल्हापुर  +

 .  कंषि  धुले  ।

 .  कृषि  परभणी  ।

 .  कृषि  लाटर  ।

 कृषि  भुवनेश्वर  ।

 -  कुषि  चिपलिमा  ।

 1991
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 3

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 बिहार  56,

 .  कृषि  लुधियाना  ।

 «  राजस्थान  कृषि  छदयपुर  ।

 .  एस०  के०  एम०  कृषि

 «  डुगर  कृषि  बीकानेर  ।

 .  कृषि  कोयम्बदूर  ।

 .  कषि  मदुरई  ।

 .  कृषि  किललीकूलम  ।

 «  कषि  त्रिचर  ।

 .  कृषि  पनतगगर  ।

 .  उत्तर  प्रदेश  कृषि  विज्ञान  कानपुर  ।

 कृषि  कु  फैजाबाद  ।

 ,  कषि  नदिया  ।

 कृषि  कूच  बिहार  ।

 सामाम्य  विश्वविद्यालयों  के  तहत  संवद्ध  कृषि  महाविद्यालयों  की  राश्यबार  सूची

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 1.

 .  श्री  शिवाजी  कृषि  भ्मरावती  । 2

 3.

 4

 5

 n

 आनन्द  निकेतन  कृषि  बसोड़ा  चन्द्रपुर  ।

 मणिपुर  कृषि  इम्फाल  ।

 .  श्ालसा  अमृतसर  ।

 ,  बौ०  बी०  राजकीय  चिनिआनपुरा
 जयपुर  ।

 ,  दयानन्द  ब्यावर  अजमेर  ।

 7.  जी०  वी०  कृषि  कला  एवं  वाणिज्य  सांगारिया  ।

 8.  राजकीय  सवाई  माधोपुर  ।

 .  कृषि  अन्ना  मलाई  नगर  ।

 ,  कुषि  पांडियेरी  ।

 .  राजा  बलवंत  सिह  आगरा  ।

 «  इलाहाबाद  कृषि  इलाहाबाद  ।

 .  जनता  वंदिक  मेरठ  ।

 अमर  सिंह  बुलन्दशहूर  ।
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 2

 -  डी०  एन०  बो०  हमीरपुर  ।

 «  नारायण  मैनपुरी  ।

 »  उदय  प्रताप  वाराणसी  ।

 »  कुल  भास्कर  आश्रम  डिग्री  इलाहाबाद  ।

 »  तिलकधारी  जौनपुर  ।

 .  जनता  TAH,  इटावा  ।

 1  1991

 3

 .  टाउन  पोस्ट-प्रेजुएट  बलिया  ।

 .  नेशनल  डिग्री  बरहालगंज  गोरखपुर  ।

 .  आर०  के०  मुजफ्फरनगर  ।

 .  के०  वी०  डिग्री  मेरठ  ।

 .  भआर०  एम०  पी७०  पी०  डिग्री  नारसन

 सहारनपुर  ।

 Ot  श्रों  दुर्गा  डिग्री  भन्द्र  आजमगढ़  ।

 .  चो०  छोटू  राम  डिग्री  मुजफ्फरनगर  ।

 .  किसान  डिग्री  गाजियाबाद  ।

 डिग्री  गाजीपुर  ।

 »  बाबा  राघवदास  डिग्री  देवरिया  ।

 31.  आर०  एस०  एस०  डिग्री  बिजनौर  ।

 »  जनता  कृषि  इटावा  ।

 -  गोचर  कृषि  सहारनपुर  ।
 -  जनता  डिग्री  मुजफ्फरनगर  ।

 -  गवरनेमेंट  डिग्री  वाराणसी  ।

 पश्चिमी  बंगाल  36.  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  सकुलर
 कलकतसा  ।

 केखीय  विश्वविद्यालयों  के  कृषि  संकाय

 उत्तर  प्रदेश

 1,  कृषि  वाराथसो  एच०

 पश्चिम  बंगाल

 2.  विश्वभारतोी  कृषि  पश्चिमी  बंगाल  ।

 लसागालेंड

 3.  कृषि  नागालेंड  पू०  प०  वि०  9
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 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  तेलों  और  दालों  की  मांग  और  उत्पादन

 है  ।  1289.  श्री  राजबीर  सिंह  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  द्वाद्य  तेलों  और  दालों  की  वाधिक  मांग
 ओर  उत्पादन  कितना-कितना

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  तेलों  ओर  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की
 कोई  योजना  तेयार  की  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान

 उत्तर  प्रदेश  में  तिलहनों  के  कुन  उत्तादन  के  आधार  पर  खाद्य  तेलों  कौ आकलित  उपलब्धि  निम्न

 प्रकार  है  ।
 मीटरी  टन

 वर्ष  तिलहनों  का  उत्पादन  खाद्य  तेलों  का  उत्पादन

 1988-89  11.61  3,41
 1989-90  11.81  3.46

 1990-91  13.32  3.94

 )
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  दालों  का  कुल  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :--

 मीटरी  टन

 ब्ष  दालों  का  उत्पादन

 1988-89  26,58

 1989-90  24.16

 1990-91  25.55

 )

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  खाद्य  तेलों  भौर  दालों  की  वाविक
 मांग  के  मोटे  तौर  पर  क्रमशः  780  लाख  मीटरी  टन  और  15.60  लाख  मीटरी  ठन  होने  का

 अनुमान  है  ।

 भौर  हां  ।  भारत  सरकार  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  क्रियान्वित  कर  रही  दालों  के  लिए  चालू
 योजनाएं  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  तथा  बिश्येष  ख्ाद्यान्त  उत्पादन  कार्यक्रम

 113



 लिखित  उत्तर  1  1991

 तिलहन  तथा  दलहन  की  इन  योजनाभों  के  राज्यों  को  बीज  बीज  के  पोध
 रक्षण  तथा  उपस्करों  के  रिजोवियम  कल्चर  और  जैव  उब॑  उन्नत  कृषि  उपस्करों

 बृह॒दाकार  प्रदर्शनों  आदि  के  लिए  विश्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 भारतोय  उच्चायोगों  में  हिन्दो  अधिकारियों  को  नियुक्तित
 1290.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशों  में  स्थित  कई  उच्चायोगों  में  हिन्दी  अधिकारियों

 को  नियुक्त  किया

 यदि  तो  ऐसे  उच्चयोगों  के  नाम  क्‍या  और

 इन  अधिकारियों  को  क्‍या  काम  सौंपा  गया  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधर्वासह  :  हिन्गी  अधिकारियों  बी  अद्यतन  नियुक्तियां
 1988  में  की  गई

 भारत  का  हाई  मारीशस  में  29,4,1988  को  और  भारत  का  हाई  कमीशन
 जत्रिनिडाड  एवं  टोबागो  में  1.7.1988  को  हिन्दौ  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।

 हिन्दी  अधिकारी  पदनाम  को  अब  बदल  कर  द्वितीय  एवं
 कर  दिया  गया  के  पद  से  सम्बद्ध  कतंव्य  नीचे  दिए  अनुपतार  हैं  :--

 1.  हिन्दी  अध्यापन  और  इससे  सम्बद्ध  जैसे  कि  परीक्षा  के  लिए  कक्षाओं  का  संचालन

 पाठ्यचर्या  तेयार  अध्ययन  के  लिए  सामग्री  का  चयन  प्रतियोगिताएं
 वाद-वित्राद  प्रतियोगिताएं  आयोजित  छात्रबृत्ति  के  लिए  उम्मीदारों  का  चयन

 करना  आदि  ।

 2.  संगोष्ठियों  आदि  के  माध्यम  से  हिन्दी  का  प्रचार  ।

 3.  समाचार  हिन्दी  के  इण्डिया  न्‍यूज  के  माध्यम  से  और  शैक्षिक

 एसोसिएशनों  और  धघामिक  संस्थाओं  के  माध्यम  से  भारत  की  सास्क्ृतिक  परंपरा  का
 प्रचार  ।

 .  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  हाई  कमीशन  का  प्रतिनिधित्व  करना  और  भाषण  देना  ।

 स्थानीय  संचार  माध्यमों  से  सम्पर्क  रखना  ।

 ७5

 wn

 +

 -  राजभाषा  अधिनियम  ओर  उसके  अघीन  बनाए  गए  नियमों  के  प्रावधानों  का  क्रियान्वयन  ।

 -  हिन्दी  का्यंशालाएਂ  और  बाल  हिन्दी  कक्षाओं  का  आयोजन  ।

 0०0

 तय

 .  करारों  और  अन्य  सरकारी  दस्तावेजों  का  अनुवाद  ।

 विदेशों  द्वारा  बापस  भेज  गये  भारतोय  अभिक

 1291.  श्री  तेज  नाशयण  सिंह  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 114

 4



 10  1913  लिखित  उत्तर
 नज--+++त7त-तनतनल_त_तनलनन्नवतततत>न्‍+त__-+.त्ते++>े

 विदेशों  द्वारा  देश-बार  गत-तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  कितने  भारतीय  श्रमिक  वापस
 भेजे  गये

 क्या  इस  मामले  में  उन  देशों  के  सामने  कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया  और

 कया  हमारे  दूतावासों  ने  इन  मामलों  पर  उन  देशों  से  बातचीत  की  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधब्सिह  सोलंक़ो  )  :  से  सूचना  एकन्न  की  जा  रही  है  और  उसे
 सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 कश्मीर  घाटी  से  हिन्दू  परिवारों  का  पलायन

 ]

 1292,  श्रो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :

 भ्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वषं  1989  के  आरम्भ  में  कश्मीर  घाटी  में  कितने  हिन्दू  परिवार  रहते

 वर्ष  1989,  1990  के  दोरान  तथा  जनवरी  से  1991  तक  कितने  हिन्दू
 परिवार  कश्मीर  धाटी  छोड़कर  जम्मू  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  बस  गए  ;

 अब  कितने  हिन्दू  परिवार  कश्मौर  घाटी  में  रह  रहे  और

 इन  प्रवासी  परिवारों  का  घाटी  में  अपने  स्थायी  आवासों  में  लौटने  की  क्‍या  संभावनाएं
 है  और  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  का्यं-योजना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  रार्य  मम्त्री  :
 से  जम्मू  और  कश्मीर  में  पिछली  जनगणना  1981]  में  हुई  और  उसके  अनुसार  लद्ाल

 ओर  जम्मू  क्षेत्र  को  छोड़कर  राज्य  में  हिन्दुओं  की  जनसंद्या  1,21,898  थी  ।

 घाटी  सें  बाहर  जम्मू  और  दिल्‍ली  में  कश्मीरी  प्रवासियों  का  पंजीकरण  वर्ष  1990  सें  शुरू
 हुआ  ।  वर्ष  1990  के  दोरान  दिल्‍ली  और  जम्मू  में  69,000  से  अधिक  प्रवासी  परिवार  दर्ज  किए
 गए  थे  और  1991  तक  72,000  से  अधिक  परिवार  दर्ज  किए  जा  चुके  यद्यपि  स्थायी  रूप
 से  घाटी  को  वापस  जा  रहे  प्रवाभी  परिवारों  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  फिर  भी  कुछ  परिवार
 अन्य  राज्यों  को  चले  गए  है  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  वे  प्रवासियों  के  विभिन्‍न  चरणों  सें  घाटी  में

 लौटने  के  बारे  में  एक  योजना  तेयार  करें  ।

 त्रिवेन्रम  में  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  का  वर्जा  बढ़ाना

 1293,  श्री  एस०  विजयराघवन  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  में  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 भौर
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 (@)  यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  सम्त्रो  माधव  सिंह  :  और  (@)  इस  आश्य  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  है  कि  पासपोर्ट  सम्पर्क  कार्यालय  त्रिवेन्द्रम  का  दर्जा  बढ़ाकर  पासपोर्ट  कार्यलय  कर  दिया
 ताकि  वह  केरल  के  पत्तनमतीथ  क्विलोन  ओर  त्रिवेन्द्रम  जिलों  के  पासपोर्ट  आवेदकों  की  जरूरतों  की

 पूति  कर  सके  ।

 पाक्त  नागरिकों  का  निर्धारित  समयावधि  से  अधिक  ठहरना

 1294,  क्री  मदन  लाल  खुराना  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  स्मय  भारत  में  ऐसे  कितने  पाकिस्तानी  हैं  जो  अपने  बीसा  की  अवधि  समाप्त  होने
 के  बावजूद  अवैध  रूप  से  यहां  रह  रहे  हैं  ;

 देश  में  वर्ष  1990  और  1991  के  दौरान  सांप्रदायिक  दंगों  के  संबंध  में  ऐसे  कितने
 पाकिस्तानी  नागरिकों  को  गिरफ्तार  किया  और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  पाक  नागरिकों  का  पता  लगाने  और  उनके  प्रत्याबत्तन  हेतु  क्‍या
 कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  31  1991  को  बवीसा  की  अबधि  समाप्त  होने  के

 बावजूद  अवध  रूप  से  भारत  में  रह  रहे  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  की  संख्या  9,768  थी  ।

 ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  के  भारत  में  प्रवेश  ठहरने  और  वापस  जाने  के  लिए  विस्तृत
 प्रक्रिया  निर्धारित  को  गयी  जब  कभी  कोई  पाकिस्तानी  अधिक  समय  तक  भारत  में  ठहरता  है
 ओर  भवंध  रूप  से  भारत  में  ठहरता  हुआ  पाया  जाता  तो  राज्य  सरकारों/संघ  शाप्षित  क्षेत्र  प्रशासनों

 द्वारा  उन  पर  मुकदमा  चलाने  या  वापस  भेजने  के  लिए  विदेशी  अधिनियम  के  अन्तगंत  कारंवाई  को
 जाती  ऐसी  शक्तियां  राज्य  आदि  में  निहित

 कावेरी  जल  विवाद

 )

 1295.  श्री  यो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  एम०  वो०  चर्शेलर  म॒ति  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कावेरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  द्वारा  हाल  ही  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  दर्शाए  गए  तीव्र  असन्तोष  को
 देखते  हुए  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  की  समीक्षा  करने  का  ओर
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 यदि  तो  तत्सभ्यन्धी  ध्यौरा  क्या

 जल-संसाधन  मंत्री  विद्यालरंभ  :  (१)  से  एक  विवरण  संलंग्न

 विवरण

 कावेरी  जल  विवाद  अधिकरण  के  भ्रादेश  पर  विवरण  ।

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्देश  के  अनुसरण  काबेरी  मेल  विवाद  अधिकरण  से
 मामले  की  सुतवाई  की  भोर  25  1991  को  एक  अन्तरिम  आदेश  पारित  किया  |  कावेरी  जल

 -  विवाद  अधिकरण  के  आदेश  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  निम्नबत  है

 (1)  कर्नाटक  राज्य  को  कर्नाटक  में  अपने  जलाशयों  में  स ेजल  निर्मक्त  करना  है  ताकि  यह
 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  जून  से  मई  तक  एक  वर्ष  में  तमिलनाडु  के  मेसूर  जलाशय
 में  205  टी०  एम०  सी०  जल  उपलब्ध  यह  एक  1991  से  प्रभावी
 होगा  ।

 (2)  उनके  आदेश  में  दिए  गए  मैत्ूर  जलाशय  अपने  में  मासिक  प्रधाह  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  ब्ष  के  दोरान  कनाटक  राज्य  अपने  जलाशयों  से  निर्मुक्तियों  को
 मित  करेगा  ।

 (3)  प्रत्येक  माह  चार  समान  वि.श्तों  में  4  सप्ताहों  मे  निर्मुक्तियां  की  जानी  हैं  ।

 (4)  संघ  राज्य  क्षेत्र  पांडिचेरी  के  कराईकल  क्षेत्र  के  लिए  6  टी०  एम०  सीं०  जल
 मित  तरीके  से  तमिलनाइ  राज्य  द्वारा  निर्मुक्त  किया

 (5)  कर्नाटक  राज्य  विद्यमान  1',2  लाख  एवड़  से  अधिक  कावेरी  नदी  के  जल  द्वारा
 सिंचाई  के  अपने  क्षेत्र  को  नहों  बढ़ाएगा  ।

 अभधिकरण  को  भेजें  गए  विवाद  के  अन्तिम  सिर्णय॑  तक  उपबक्त  भ.देश  प्रभावी

 तमिलनाडु  और  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्रियों  से  प्राप्त  पत्रों  में  विविध  कानूनी  तथा  संवंधानिक

 मुद्दे  उठाए  गए  हैं  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  25,7.1991  को  कर्माटक  कावेरी  बेशिन  लिचाई  स्रक्षण
 अध्यादेश  जारी  किया  मामले  में  समी  पहलुओं  पर  ध्यानपूर्वकं  विचार  करने  के  पश्चात  सरंकार
 की  सलाह  पर  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  भारतीय  संविधान  के  भनुच्छेद  143  की  धारा  (i)  के  अभ्तगंत
 राय  जानने  के  वात्ते  उच्चतम  न्यायालय  को  पत्र  भेजा  जिसे  28  1991  को  उच्चतम
 न्यायालय  के  महापंजीयक  को  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 निम्नलिखित  प्रश्न  उच्चतम  न्यायालय  के  बिचारा्थ  तथा  उस  पर  रिपोर्ट  देने  द्वेतु  भेजे

 (1)  क्या  अध्यादेश  तथा  उसके  प्रावधान  संविधान  के  अनुसार

 (2)  (1)  क्‍या  अधिकरण  के  आदेश  रिपोर्ट  के  रूप  में  माने  जा  सकते  हैं  तथा  इस  निर्णय  को
 अधिनियम  की  धारा  5(2)  के  अन्तगंत  मान्यता  दी  जा  सकती  है  तथा

 (11)  क्‍या  अधिकरण  के  आदेश  को  प्रभावी  बनाने  के  उद्देश्य  से  इस  आंदेश  को  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  किया  जाना  भपेक्षित

 117

 लिखित  उत्तर



 लिखित  उत्तर  1  1991

 (3)  क्‍या  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गठित  जल  बिवाद  अधिकरण  को  यह  क्षमता  प्राप्त  है  कि

 बहू  विवाद  से  सम्बन्धित  पक्षों  को  कोई  अन्तरिम  राहुत  दे  सकता  है  ।

 दिल्‍लौ  में  पासपोर्ट  रंकेट

 1296,  श्री  बो०  भ्ोनिषास  प्रसाद  :

 क्री  एसम०  वी०  चंद्रशखर  मूति  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  पुलिस  ने  हाल  ही  में  एक  पासपोर्ट  रैकेट  का  पता  लगाकर  कई  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार  किया

 यदि  तो  गिरफ्तार  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 पकड़े  गए  अभियोगात्मक  दस्तावेजों  आदि  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  बारे  में  आगे  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  एम०  एस

 सेकव )  :  जी  श्रोमान्‌  ।  हस  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  तीन  आपराधिक  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं
 और  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 से  विवरण  सदत  के  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 तथा  (1)  भा०  दं०  की  धारा  419/420/468/471/472/473  के

 तहत  लाजपत  नगर  थाने  में  दर्ज  मामला  प्र०  सू०  रि०  सं०  85  दिनांक  4,3.1991  के

 अधीन  7  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  निम्नलिखित  आपत्तिजनक  दस्तावेज  बरामद  किए
 गए  :-.--

 ६3  भारतीय  30  यू«  एस०  नागरिकता  2  केनेडियन  नागरिकता
 75  न्यूयार्क  ड्राइविंग  100  डालर  मूल्य  के  10  100  रुपये  का  एक  करेन्‍्सी

 यू०  एस०  ए०  तथा  मिडिल  ईस्ट  के  दूतावासों  की  20  मुहरें/डाइज,  जाली  पासपोर्ट  पर  लगाई
 गई  फोटोग्राफ  की  16  160  यू०  एस०  ए०  ग्रीन  कार्ड  तथा  यू०  ए०  ई०  के  30
 मल्टीपल  इन्ट्री  वीजा  ।

 (11)  की  घारा  471/468/420  के  तहत  गोकुलपुरी  थाने  )  में  दर्ज
 मामला  198  तारीख  5  7.199]  के  अधीन  5  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 निम्नलिशित  आपत्तिजनक  दस्तावेज  बरामद  बिए  गए  :--

 4000  जाली  ड्राइविंग  लाइसेंस  ओर  बड़ी  मात्रा  में  मुद्रित  दस्तावेज  ।

 (TU)  की  घारा  के  तहत  मन्दिर  नई  दिल्‍ली

 थाने  में  दर्ज  110  दिनांक  8,3.1991  के  अधोन  4  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया
 गया  ।  निम्नलिखिल  भापत्तिजनक  दस्तावेज  बरामद  किए  गए  :
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 पश्चिम  जमेनौ  तथा  कनाडा  के  बिना  भरे  हुए  वोजा/वीजा-स्टीक्स  सहित १
 सिंगापुर  के  आठ  जाली  पासपोर्ट  ।

 हि

 भाखड़ा  नहर  को  कृत्रिम  जल-प्रणाली  को  क्षति

 1297,  क्री  श्रोनियास  प्रसाद  :

 श्री  बो०  चखशेखर  मूर्ति  :

 को  अशोक  आनंदराव  वेशमुख  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  के  उम्रवादियों  ने  मुख्य  भाखड़ा  नहर  की  क॒त्रिम  जल-प्रणाली  को  रॉकेटों  से
 क्षति  पहुंचायी

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या

 क्या  दोषियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और

 भाखड़ा  नहर  की  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  एस०
 :  ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  6  1991  को  कुछ  अज्ञात

 |  वादियों  ने  मुख्य  भाखडा  लाइन  पर  स्थित  ब॒ढ़क़ी  नदी  जनसेतु  पर  दो  रॉकेट  छोड़े  ।  परिणामस्वहृप

 वहां  पानी  का  हल्का  रिसाव  हुआ  ।

 और  अभी  तक  किसी  अकार  की  गिरफ्तारी  किए  जाने  की  सूचना  नहीं
 तथ  राज्य  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  वह  नहर  को  पर्याप्त  सुरक्षा  उपलब्ध  कराए  ।

 इस्पात  की  कीसत

 1298,  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :

 क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991  के  दौरान  परचून  बाजार  में  इस्पात  की  कीमत  असाधारण  रूप  से  बढ़
 गयी ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  ह

 इस्पात  की  कीमत  में  कमी  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 इस्पात  सम्त्रालय  के.राज्य  सन्‍्त्री  सम्तोष  मोहन  :  और  लोहे  और

 इस्पात  की  खले  बाजार  की  कीमों  मांग  और  पूति  की  परिस्थितियों  से  प्रभावित  होती  हैं  ।  कुछ  क्षेत्रों

 में  इस्पात  और  लोहे  की  अतेक  मदों  की  घुले  बाजार  की  कीमत  में  कुछ  वृद्धि  हुई  कीमतें  बढ़ने  के

 विभिन्‍न  कारण  हो  सकते  हैं  जिसमें  आयातित  सामग्री  अर्थात्‌  कच्चा  इस्पात  प्रगलन  स्त्रेप  आदि

 की  सीमित  उपलब्धता  भी  शामिल  हैं  ।

 इस्पात  की  कीमत  पर  कोई  औपचारिक  नियंत्रण  नहीं  हालांकि  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि
 होने  के  फलस्वरूप  24/25  1991  से  हुई  थोड़ी  वृद्धि  को  छोड़कर  प्रमुख  उत्पादकों  द्वारा
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 उत्पादित  और  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  प्रशासनाधीन  लोहे  भोर  इस्पात  की  कीमतों  में  फिलहाल  कोई
 वृद्धि  नहीं  हुई

 केन्द्रीय  बजट  में  इस्पात  प्रबलत  सक्रप  और  कण्चे  लोहे  पर  प्रत्येक  पर  10%  तक
 क्रायात  शुल्क  में  कमी  बिए  जाने  से  इस  उद्योग  को  कुछ  राहत  मिलेगी  ।

 लोहे  ओर  इस्पात  का  आयात

 1299.  क्री  भाग्ये  गोवर्धन  :

 क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  लोहे  और  इस्पात  का  क्रमशः  आयात  किया

 उनके  आयात  के  क्‍या  कारण  और

 इनकी  मांग  को  देशी  उत्पादन  द्वारा  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  सम्तोध  भोहन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 लोहे  और  इस्पात  के  आयात  की  मात्रा  तथा  मूल्य  क्रमशः  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 मात्रा  :  लाख  टन

 पल्य  :  करोड़  रुपये

 वर्ष  लोहा  कच्चा  स्पंज  विक्रेय  इस्पात

 लोहा  तथा  हॉट  ब्रिकिवटेड  आयरन
 शामिल

 मात्रा  ूल्य  मात्रा  मुल्य

 1988-89  3.2  76  17.2  1420

 1989-90  5.2  161  14,7  1572

 1990-91  2.3  74  12,8  1397

 टिप्पणी  चार  बड़े  भारतीय  पत्तनों  से  आयात  किए  गए  वाणिज्यिक  आसूचना  तथा
 सांदियकी  महानिदेशालय  से  अभी  तक  प्रमाणिक  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 स्वदेशी  उत्पादम  करे  पूरा  कश्ते  के  लिए  विदेशी  मुद्रश  की  उपलब्धात॥  को  समत  अक्षयतों
 को  महेकजर  रखते  हुए  ययासम्भव  आयात  करना  पड़ा  |

 लोहे  ओर  इस्पात  के  स्वदेशों  उत्पादन  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्न  उपायों  से

 बढ़ाया  जाना

 --.  वध्चित  उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  दस्पात  संयंत्रों  का  भाधुनिकीकरण  और
 संयंत्र  एवं  उपस्करों  का  उन्नत  अनुरक्षण  ।
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 न  इस्पात  संयंत्रों  को  विशेष  रूप  से  कोयले  भोर  बिजली  की  सप्लाई  का
 .  ताकि  बिना  व्यवधान  के  उत्पादन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 --.  निजी  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि
 न  के  संयंत्रों  में  बेहतर  प्रौद्योगिकी  और  जनशक्ति  व्यवस्था  को  अपनाना  ।

 —  उन  मामलों  में  कुछ  शर्तों  पर  इस्पात  क्षेत्र  को  लाइसेंस  मुक्त  करना  जिनमें  अत्यधिक

 विदेशी  मुद्रा  अन्तंस्त  हो  ताकि  निजी  क्षेत्र  में  नए  संयंत्रों  की  स्थापना  को  अनुमति
 .  दी  जा  सके  ।

 द्रसंचार  उपकरणों  का  निर्माण

 1300.  श्री  भाग्य  गोवर्धन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व  1990-91  के  अन्त  में  देश  में  दूरसंचार  उपकरणों  के  निर्माण  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  उपकरणों  के  निर्यात  की  कितनी  गुंजाइश  और

 क्या  देश  में  ध्वति  उपकरण  मूल्य-बार  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की  प्रतिस्पर्धा  में

 अपना  स्थान  बनाए  हुए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगयया  :  1990-91  के  दौरान  देश

 में  बड़  दू?संचार  उपस्कर  के  उत्पादन  सम्बन्धी  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 उपस्कर  कगे  किस्म  1990-91  के  दौरान  उत्पादन

 मात्रा  मूल्य

 रुपये

 1,  दूरसंचार  स्विचत  उपस्कर  12,5  लाख  लाइनें  825

 2,  दूरसंच।र  संचारण  उपस्कर  4450  टमिनल  373

 3,  टेलीफोन  उपकरण  18,80  लाख  171

 और  टेलीफोन  उपकरणों  जंसे  दूरसंचार  उपस्फर  के  निर्यात  की  सम्भावना  इतकी

 गुणवत्ता  तथा  कौमतों  को  प्रतिस्पर्धा  में  आगे  सुधार  होने  के
 आशाजनक  दिल्वाई  देती  है  ।

 मानसून  के  विलस्व  से  आने  के  क्षि  पर  प्रभाव

 1301  ,  भरी  भाग्ये  गोवधंत  :

 क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 मानसून  क॑  विलम्ब  से  आने  के  कारण  खरीफ  विशेष  रूप  से  धान  और  अन्य

 महत्वपूर्ण  खाद्याननों  पर  क्‍या  प्रभाव

 मानसून  विलम्ब  से  आने  के  कारण  जिन  क्षेत्रों  की  फसलें  प्रभावित  हुई  हैं  वहां  के  कृषकों

 को  आवश्यक  आदानों  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  8;
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 क्या  इस  वर्ष  मानसून  सामान्य  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कषि  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  सुल्लापललो  :  मानसून  में  होने  वाले
 विलम्ब  का  खरीफ  की  फसलों  पर  पड़ने  वाले  समग्र  प्रभाव  का  मूल्यांकन  इस  समय  नहीं  किया  जा
 सकता  क्योंकि  पौध-रोपण  का  काय  अभी  भी  चल  रहा  उत्तर  पश्चिम  भारत  और  गुजरात
 में  मानसून  के  देर  से  पहुंचने  और  देश  के  कुछ  भागों  में  अपर्याप्त  वर्षा  होने  से  भी  खरीफ  की  फसलों
 में  विशेषकर  धान  के  पौध  रोपण  में  देरी  हो  गई  खरीफ  कौ  फसलों  के  पौध  रोपण  में  देरी  होने  से

 इसके  उत्बादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  राकता  है  ।

 केन्द्रीय  कृषि  मन्त्रालय  के  परामर्श  के  आकस्मिक  फसल  योजनाएं  तैयार  की

 जा  चुकी  हैं  और  प्रभावित  क्षेत्रों  में  इन्हें  राज्यों  द्वारा  क्रियान्चित  किया  जा  रहा  किसानों  को
 वेकल्पिक  फसलों/फसल  वी  विभिन्‍न  किस्मों  की  पौध  रोपण  सामग्री  की  आपूर्ति  करने  और  सिंचाई  के

 लिए  डोजल  और  बिजली  की  आपूर्ति  करने  की  भो  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 तथा  दीर्घावधिक  पूर्वानुमान  के  अनुसार  समूचे  देश  में  मानसून  के  कुल
 सामान्य  परास  के  अन्दर  रहने  की  सम्भावना  है  किन्तु  यह  सामान्य  परास  के  निम्न  रुतर  में  रहेगा  ।

 सामान्य  से  कम  मानसून  (90,98%  )  होने  के  इस  वर्ष  मानसून  का  मौसम  विगत  तीन
 वर्षों  की  अपेक्षा  अच्छा  नहीं  होने  की  सम्भावना  जलवाय  विज्ञान  सम्बन्धी  विश्लेषण  के  आधार
 पर  यह  प्रत्याशित  है  कि  लगभग  75  प्र  तशत  वायपंडलीय  उप  प्रभागों  में  वर्षा  सामान्य  और  सामान्य
 से  अधिक  होगी  ।

 बिहार  में  टलीफोन  एक्सचज

 1302.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमो  :

 श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  बिहार  में  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के उपकरण  पुराने  तथा  घिसे-पिटे  हैं  जिन्हें
 बदलने  की  भ्रावश्यकता

 क्‍या  सरकार  का  इस  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेजों  में  बदलने  का  विचार
 और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौख  कया

 किन-किन  शहरों  में  पुराने  एक्सचेंज  चल  रहे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  किए  गए  प्रयासों  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या  और

 (४)  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  !

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  रंगयया  :  जी  हां  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पुराने/घिसे-पिटे  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  चरणबद्ध
 तरीके  से  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  जायेंगे  ।  एक्सचेंजों  की  सखी  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई  है  ।
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 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  सूची  के  अनुसार  ।

 बे
 बिहार  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभाग  ने  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान

 नम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :-

 (')  पुराने/घिसे-पिटे  एक्सचेंजों  तथा  साथ  ही  साथ  नए  ए  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  101
 इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  चालू  किए  हैं  ।

 (ii)  घिसे-पिटे  टेलीफोन  उपकरणों  को  बदला

 पु  (॥)  दोष  प्रवण  केबलें  बदली  हैं  ।

 (५)  भूमिगत  केबलों|ड्राप  वायरों  द्वारा  भारी  ओवरहेड  एलाइनमेंट  को  बदला  है  ।

 (५)  अधिक  सार्वजनिक  टेलीफोन  खोले

 (=)  वर्ष  1991-92  के  आरा
 ),  डालमिया  नगर  के  टेलीफोत  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 वर्ष  1992-93  के  जमशेदपुर  और
 डाल्टनगंज  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बिवरण
 4  बज उन  एक्सचेंगों  की  सुची  जो आज  तक  बदले  जाने  योग्य  हो  गए  हैं

 शहर  का  नाम  एक्सचेंज  को  किस्म  मौजूदा  क्षमता

 2  3

 1,  छपरा  एम  ए  एक्स  1  1000  लाइनें

 2.  मुजफ्फरपुर  एम  ए  एक्स  1  5100  लाहईनें

 3,  मोतिहारी  एम  ए  एक्स  वा  800  लाइनें

 4,  दरभंगा/लहरिया  सराय  एम  ए  900/800  लाइनें

 5.  समस्तीपुर  एम  ए  एक्स  वा  600  लाहइनें

 6.  कटिहार  एम  ए  एक्स  वा  800  लाहइनें

 हु  7,  किशनगंज  एम  ए  एक्स  II  470  लाहनें

 8,  मंगेर  एम  ए  एक्त  II  900  लाईनें

 9.  देवधर  एम  ए  एक्स  Il  900  लाइनें

 10.  राजेन्द्र  नगर  क्रासबार
 10000  लाइनें

 11,  भारा  एमए  एक्स  वा  600  लाहनें

 12.  बक्सर  सो  बी  एम  360  लाइईयनें
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 2  3

 13.  सासाराम  एम  ए  एबस  500  लाइनें

 14,  डालमिया  नगर  एम  ए  400  लाहइनें

 15,  घनबाद  एम  ए  एक्स  IT  4200  लाइनें

 16.  बोकारो  एम  ए  एक्स  वा  2000  लाईनें

 17,  डाल्टनगंज  एम  ए  एक्स  11  1100  लाहइनें

 18,  हजारीबाग  एम  ए  एक्स  वा  1400  लाहइनें

 19,  गिरिडी ह  एम  ए  एक्स  वा  1000  लाइनें

 20.  रांची  क्रासबार  9000  लाहनें

 टिप्पणी  :  स्ट्रोजर  बड़ा  एक्सचेंन

 स्ट्रोजर  छोटा  एक्सचेंज

 डिजिटल  टेलोफोन  उपकरण

 1303,  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  टेलोफोन  प्रयोक्‍ताओं  को  दिए  जा  रहे  डिजिटल  टेनीफोन  उपकरण  की  निम्न

 वत्ता  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  शिकायत  मिली  और

 यदि  तो  इसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  भमत्रालय  सें  उप  मन्‍्त्री  पी०  रंगयया  :  जी  हां  ।  इस  बारे  में

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कड़ा  गुणवत्ता  नियम  लागू  किया  गया  वहां  कहीं  भी  कमियां  देखने
 में  आयी  थीं  वहां  विनिर्माता  को  उपकरण  के  डिजाइन  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  सूचित  कर  दिया

 ये  संशोधन  कर  दिए  गए  हैं  ।  टेलीफोनों  की  गुणवत्ता  को  लगातार  मॉनीटर  किया  जाता  है  ।

 बिना  बारी  के  आधार  पर  टलौफोन  कनेक्शन  देना

 1304,  श्री  शाजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  करने  के  मामले  में  पूर्व  संचार
 मन्त्री  के  जाली  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  मामले  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  या  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  भगत्रालय  में  उप  सन्‍त्रो  पो०  बो०  रंगयया  :  से  बिना  बारी  के
 टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  नकली  संस्वीकृति  आदेशों  के  कुछ  मामले  दूरसंचार  क्षेत्र  यूनिटों
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 द्वारा  सूचित  किले  धबे  थे  जिन्हें  दूरसंचार  निदेशालय  हारा  जारी  किया  गया  बताया  गया  इस

 हक

 में  सतकंसा  शाला  द्वारा  जांच  किये  जाने  के  आदेश  1991  में  जारी  किये  गये  ये  ।  जांच
 का  प्रगति  पर  है  और  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  होनी  है  ।

 विशाखापतनम्र  इस्पात  संयंत्र  को  चूना-पत्यर  पोषण  इकाई  में  रोजगार  देना
 1305.  श्री  बी०  शोभानद्रीश्वर  राव  :

 क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  जग्गंय्थापेटा  में  स्थित  विशाखापतनम  इस्पात  संयंत्र  को  चूना-पत्थर  पेषण  इकाई  में
 कर्मचारियों  की  वगंवार  संख्या  क्‍या

 वहां  पर  नियुक्‍र  स्थानीय  लोगों  की  संख्या  कया  है  और  उन्हें  उक्त  इकाई  में  रोजगार
 उपलब्ध  कराने  हेतु  दी  जाने  वाली  छूटें/वरीयता  यदि  कोई  दी  जाती  का  ब्यौरा  क्‍या

 जिन  लोगों  की  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  क्‍या  उनके  क्राश्चितों  को  रोजगार
 दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौ  ।  क्या  है  ?

 सव्पान
 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  विशाखापट्टणम  इस्पात

 परियोजना  की  जग्गैय्यापेट्टा  चता-पत्थर  खान  में  20.7-9।  की  स्थिति  के  अनुसार  139  करमंचारी

 कु
 यंरत  ये  जिसमें  !|  का्यंगालक  और  128  गेर  कार्पालक  हैं  ।

 कार्यपालकों  की  भर्ती  अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  है  जबकि  गैर  कार्यपालकों

 की  भर्ती  रोजगार  कार्यालय्र  के  माध्यम  से  की  जाती  यदि  रोजगार  कार्यालय  से  उपयुक्त
 वार  नहीं  मिल  पाते  हैं  तो  विज्ञापन  के  जरिए  भर्ती  की  जाती  जग्गंय्यापेटा  में  का्यंरत  128  गैर

 कार्यपालक  कमंचारियों  में  से  70  की  जग्गैय्यापेटा  स्थित  स्थानीय  रोजगार  कार्यलिय  के  जरिए  और

 48  की  विज्ञापनों  के  जरिए  भर्ती  की  गई  थी  और  10  कमंच  री  वी.एस०पी०  से  स्थानान्तरित  किए

 गए  थे  ।

 और  मुआवजे  का  भुगतान  उन  व्यक्तियों  को  किया  है  जिनकी  भूमि  का

 अधि  ग्रहण  राज्य  सरकार  के  नियमों  के  अनसार  किया  जाता  रोजगार  देने  के  मामले  में  उन

 पित  ष्यक्तियों  को  तरजीह  दी  जाती  है  जिनकी  भूमि  और  घरों  का  अधिग्रहण  किया  जाता है  बरतें

 उपयकत  व्यक्ति  उपलब्ध  जग्गैय्यापेटा  चूना  पत्थर  खान  में  ऐसा  कोई  विश्यापित  व्यवित  नहीं  है

 जिसे  रोजगार  के  मामले  में  तरजीह  दी  जा  सकती

 झोराध  सामर  परियोजना  चरण-दो

 1306.  श्री  बी०  शोभनाद्रोश्वर  राव  वाडड  :

 बया  जल  संसाधन  मस्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीराम  सागर  परियोजना  चरण-दो  के'द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  इसे  कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 *  जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  (१)  और
 जौ  नहीं  ।

 लगभग  450  करोड़

 रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  श्रीरामसागर  1998  में  केन्द्र  में  प्राप्त  हुई
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 थो  |  जांच  के  बाद  यह  पाया  गया  कि  परियोजना  के  निर्माणाधीन  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  बाद  इस  परियोजना  के  लिए  जल  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  प्रस्ताव  को

 1989  में  राज्य  सरकार  को  लौटा  दिदा  गया

 आंध्र  प्रदेश  में  पाइंट  दु  पाइंट  कान्टक्ट  डायलिग  फेसिलिटी

 1307.  श्री  शोभानाद्रौश्वर  राब  वाडड  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आंध्र  प्रदेश  में  विभिन्‍त  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  पाइनट  ट  पाइनट
 कम्टेक्ट  डार्यलग  फेसिलिटी  उपलब्ध  कराने  का  ओर

 यदि  तो  एक्सचें  ज-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  एक्सचेंजों  में  टेलीफोन

 प्रयोकताओं  को  उक्त  सुविधा  व.ब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 संचार  मन्‍त्रालय  में  उपमन्‍्त्रो  पी०  रंगय्या  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दासनजोड़ी  एल्पूसिनियम  संयंत्र  का  विस्तार

 1308.  श्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  ख्वान  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  दामनजोड़ी  में  एल्यूमिनियम  संयंत्र  के  विस्तार  के  प्रस्ताव  को

 मंजूरी  प्रदान  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 उक्त  संयंत्र  के
 विस्तार  के  लिए  आवश्यक  अतिरिक्त  कमंचारियों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 खान  मम्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  बलरास  सिंह  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि  द्वारा  तैयार  बिस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  के  अनुसार

 दामनजोड़ी  स्थित  एल्यूमिनियम  संयंत्र  के  विस्तार  के  लिए  लगभग  650  अतिरिक्त  कामिकों  को

 आवए्यकता  है  ।

 बिहार  में  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  गठन

 1309.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  शिह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिह्दार  में  टेलाफोन  सलाहकार  समिति  के  गठन  में  विलम्ब  के  कया  कारण  और

 उक्त  समिति  कब  तक  गठित  किए  जाने  की  सम्भावना  है

 ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  थो०  रंगय्या  :  और  बिहार  टूरसंचार '
 सलाहकार  समिति  और  पटना  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  गठन  28-29/3/1991  को  हुआ  था

 भौर  इनकी  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 पान  के  पत्तों  का  उत्पादन

 ]

 1310,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  देश  में  पिछले  तीन  वर्षो  के  वर्ष  कुल  कितने  मूल्य  के  पान  के  पत्तों  की

 पंदावार

 क्‍या  सरकार  का  पान  के  पत्ते  की  खेती  करने  वालों  को  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  देने  का

 प्रस्ताव  और  यदि  तो  उसके  ग्या  कारण  और

 पान  के  पत्ते  की  खती  करने  वालों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  कया  उपाय

 किए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुह्लापल्ली  :  पिठले  तीन  वर्शो  के  दोरान

 पान  के  पत्तरें  के  वापिक  उत्पादन  का  आकलित  औसत  मूल्य  700  करोड़  रुपए

 नहीं  ।  पान  के  पत्ते  कृषि  जिन्‍्मों  के  लिए  मूल्य  समर्थन  नीति  के  तहत  शामिल

 नहीं

 निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  कल्थाणकारी  उपाय  गए  विए

 (1)  महत्वपूर्ण  कृषि  तकनीक्षों  का  प्रदर्शन  ।

 (2)  अच्छी  पौध  रोपण  सामग्री  के  लिए  जम  प्लाजूम  में  सुधार  ।

 (3)  इमदादी  दरों  पर  भादानों  की  आपूर्ति  ।

 बिहार  में  डाकघर  खोलना

 |...
 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  इस  समय  कार्यरत  डाकघरों  ओर  उपडाक  घरों  क ेजिलावार  नाम  क्‍या  है  और

 ये  कितने

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  नए  डाकधरों  ओर  उपडाकधरों  की  संझया

 किसनी  और

 इस  काय॑  हेतु  कितनी  धनराशि  का  भाव॑टन  किया  गया  है  ?

 संचार  सरत्रालय  में  उप  भन्त्रो  पो०  बो०  रंगय्या  :  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 बिद्दार  में  1991-92  के  दोदान  10  उपडाकशर  ओर  250  शाक्वा  हाकधर  खोलने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 पूरे  देश  में  डाक  नेटअर्क  का  विस्तार  करने  के  लिए  3  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए
 राज्यवार  कोई  पृथक  वित्तीय  आबंटन  नहीं  किया  गया  डाक  सकिलों  को  उनकी

 कताओं  के  अनुसार  उचित  आबंटन  किया  जाता

 आतंकवाद  पर  दक्षेस  सम्मेलन

 1312.  डा  सो०  सिलवेरा  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  बी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  आतंकवाद  पर  शीघ्र  दक्ष स  सम्मेलन  बुलाने  की  मौग  की  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्रो  माधवर्सिह  :  (7)  ओर  साक  के  सभी  सदस्य  राज्यों  ने  इस
 भा  माधवासह

 अभिसमय  का  अनुसमर्थन  पहले  ही  कर  दिया  इसलिए  अब  हमारा  यह  कहने  का  कोई  सवाल  नहीं

 उठता  कि  इसका  शीघ्र  अनुसमर्थन  किया

 के  रल  के  दुग्ध  उत्पावन  बढ़ाने  के  लिए  सहायता

 1313,  श्री  कोडडोकनील  सुरेश  :

 क्या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  दुग्ध  विपणन  सम्रिति  ने  केरल  में  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यबि  तो  वर्ष  1991  के  दौरान  कितनी  सहायता  मांगी  गई  ओर  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कितनी  सहायता  दी  भोौर

 सरकार  ने  केरल  में  डेरी  फार्मों  के  विकास  के  लिए  बया  बदम  उठाए

 कि  सस्त्रालय  में  राक्य  स्त्री  सुल्लापलली  :  ओर  केरल  दुग्ध

 विपणन  सोसायटी  ने  1991  के  दौरान  केरल  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ने  के  लिए  भारत  सरकार  से

 किसी  भी  प्रकारको  वित्तीय  सहायता  की  मांग  नहीं  को  है  ।

 केरल  में  डेंरी  उद्योग  का  विकास  आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  तहत  किया  जा  रहा  है  तथा

 उत्त री  केरल  डेरी  परियोजना  के  लिए  स्विस  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  ली  था  रही  है  ।

 केरल  में  मछुआरों  के  गांवों  को  सहायता

 4.  भ्रो  अन्गलोज  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  केरल  में  मछुआरों  के  उन  गांवों  के  नाम  क्‍या  जिन्हें  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 बद  ने  सहायता  के  लिए  चुना
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 क्या  राज्य  में  सभी  अन्य  मछुआरों  के  गांवों  को  भी  यह  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सरत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बुल्ल/पल्लो  :  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  द्वारा  सहायता  के  लिए  चुनी  गई  परियोजना  समितियों  की  सूची  ।

 जिला

 त्रिवेद्रम

 *  क्विलोत

 एलप्पी

 सं०  परियोजना  समिति  का  नाम

 2  3

 1,  पृवर-क  रन्नूकूलम
 2.  कोच्रधूरा-पोलाम
 3.  पूलूविला

 4,  भदी  मल्चू  रा-चोव रा
 5.  पुनथ्रा

 6,  रीयाथ्रा

 7,  वाली  थूरा
 8.  कोचु  रथोप-शांगुममुषम
 9,  पालिदुरा-वेडियाथुरा

 10.  मरियांडु-पेरुम थुरा
 याप्षामपल्ली-अंजे गो

 12.  मामपलली-नेडमगनाडा

 13.  वेट्टू  र-इडा  वा

 14,  विज्निजम

 15.  विक्षिजम

 16,  पल्लिथोट्टा-मुडा का  हा
 17.  वाडी-थांकासेरी

 18.  बेलांतथुरुथ,-पंडा राथु  रुथु
 19.  एलापड-प  रायाकोडाव्‌

 20.  भारुथू  रकुलागाडा-कुलसेखरापुरम

 21,  वालियाझ्ीकल-अराटट्पुप्ना

 22,  थोट्टापल्ली-पुरावका ड
 23,  अम्बलापुप्ना-पुननापरा

 24,  वेडाबकाल-कांजिरामजिरा
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 एनकुलम

 जालापुरम

 कालीकट

 1  1991

 3

 थुमपरोली

 चेथिकाड-कट्टूर

 पोलाथाई-चेथी

 आधथिकल-शरोट्र म  से  री
 एसिकल  पालियोडे

 चेललानम-कन्डकडव्‌

 कन्नमली-चे  रियाकडव्‌

 कन्नासरी-कोचीन  पत्तन

 अप्लीकोड़ें विलेगू

 वेम्बल्ल्र-परिनजनम

 कौपमनगलम-चंपललीपुरम

 नट्टिका-एनगंडियूर

 ब्लेगाड-कडुपुरम

 एडकक्षियू  र-मन्नलयकुन्नु

 कलपेट्टी-बे  लियमू डे

 पुडपोन्नानी-येक्के  कड  पुरम

 मुक्कडो-मरकक्‍्कढव्‌

 मीश्येरवु-अझीकल

 पल्लिवल्लपु-पुराथ र

 कोटटेय-पारवन्ना

 थेवरकडुपुरम-ची  रनकहुपुरम

 ओभओोसानकड्डुपुरम-एलरनकडुपुरम

 परापननगडी-कडलनडी  तट

 चलियमन्बेयपोर बेलईल-बेयपोर पथियनगडी कनककडवु-एश्लकुडिकल बलियमनगडु-किलान्डी कोलम-मुडडी-इरीनगल
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 कम्नानोर

 कासारगोड

 60.

 कुर्राचोईल-पल्लीसरी
 एडाक्कड-कन्ननोर  शहर

 लिखित  उत्तर

 एडीकोडे  कु  पुरम-पथियनगढी  कह  पुरम

 थैकडपुरम-पु जवी  कहुपु  रम
 होसडगे-पल्लिक्‌क रो

 कोटिकुल्लम-कासवा

 कब्रगाली-बेंगा  रा-मांजे  श्ग्र  र

 भौर  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित  मछआरा
 विकास  कल्याण  सहकारी  समितियों  की  सूची  ।

 जिला  मछआरा  विकास  कल्याण  सहकारी  समितियों  के  नाम क्रम  सं  ०

 2  3

 1.  कोलें  गोडे-परूधियू  र

 2.  पौवर  करीमकुलम

 3.  कोचधरा-पुल्लम

 4.  पुल्लुविला

 5,  अदीमलथ  रा-चोवारा

 6.  विज्हिन्जम  )

 7.  विज्हिन्जम

 8.  पुनथुरा

 9.  बीमापल्‍लो-चे  रियाथुरा
 लियाथुरा

 13.  कोच्युथाप्पु-शंगुम्‌ृगधम

 14,  कस्नगयथूरा-बलियावल्ली

 कोवलम-पणथुरा

 15,  पल्‍्ली  थुरा-वेट्टि याथु  रा

 मेरियानाइु-पेरुमाथुरा

 थाझमपल्ली-एन्गेजो

 मम्पल्ली-नेदु  गन्डा
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 क्विलोन

 अललपी

 अल्लेपूपी

 हर्नाकुलम

 21.

 3

 1  1991

 बेटटूर-ऐदबा

 परवूर

 मेयानाडु-एरविपुरम

 पल्लियोडु-मुदाका रा
 पारी

 कन्नीमेल-शक्तिकुलंगारा

 नीन्दाका  रा-पुथनंथुरा

 करोथरा

 बेल्लानाथुरूथु-पन्दा राधु  रूथु

 चेरियाशीकल

 एल्लयड-परायाकादायू

 मदुथुकु  लंगारा-कुलासीला रापुरम
 सरायकाड-अशज्लीकल

 वेलियाझीकल-अराक् रपुशा
 पेथियाकारा-पल्लाना

 थोटटापल्लो-पुः

 अम्बालापुझा-पुन्नापरा

 वडक्‍्कल-कांजी रामची  रा

 थम्पोली

 चेटटोकड-कटूर

 पौलनथई-चाथि

 अधिकाल-ओोटटामसेरी

 एल्लोकाल-पल्ली
 घोर

 चलनम-कण्डका
 ती-चे

 रियाकादव्‌

 मनासे री-फो  रटकोचीन

 एक्लीकाल-एलमकुन्नवुझा

 माराककल-ना  रायम्बइ  मं



 10  श्रावण
 ४).

 ७ ४ ४ >  +३+_

 लिबित  उत्तर

 2  3

 rr
 है

 46.  इडावेनाकाड-अय्यबपसली  |

 47.  बे  राई-मुनाम्बस
 48.  कोचीन  निग

 49  एक्षोकाल-इडाविलंगु

 त्रिषुर
 50.  बेम्बल्लूर-पेरिप्  नम

 51,  कईममंगलत-चपल्लीपुरम

 52.  नत्तिका-इ  गेण्डियू  र
 53.  केडापु  रम-मनाथला

 54,  इडाकझियु  र-मन्नलकभक्न्तु

 55.  चलाप्पेटटी-वेलियानकोड

 56,  पुन्तुपोन्नई-तिक्केक डापुरम
 57,  मुफ्कडी-मरकाडव॒

 58.  मेंथेर॒वु-एल्ली कल

 59.  पल्ली  वलप्पु-परुतियूर

 60.  कत्ताई-परवन्ता

 61.  थिवरकडापुरम-ची  रनकडापुरम

 62.  ओसनकडडापुरम-इला  रमकड़ापुरव

 63.  परप्पननगड़ी  लण्डी

 कालोक्ट
 64.  खलियम-बीपौर

 65.  सरड-थिकके का  इपुरम

 |
 66.  वेल्लाइल-काम  पुरम

 67,  पूत्ती  यनगड़ी-इलातुर

 68,  कनन्‍्ननकडव्‌-इझुकु  डक्कल

 69,  बलियाबंगद-वियलांडी

 70.  कोललम-मूडाडो-इरिगल

 बादागारा-मुटु गल

 72.  सडापल्ली-एप्चियूर

 कन्तूर
 73.  कुरिचिईल-पालिसरी

 74.  इदाककाह-कन्नूर  सिटी
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 75.  पश्चिकसेढेशसढ़्सवुम-पुथियांगडी-कडापुरम

 76,  पालाकोढ-हवाई

 कसा  रागोडे  77.  शििकारिपुरकाडायपुरम-पडन्ना  फाडाप्पुरम

 78.  घिकाडाप्पुरम-पूजविका डापुरम

 79,  हासडगं-पाल्लिकारा  ।

 80,  कावगोली-बेंगाररामेजेश्वरम
 81.  कोट्टिकुलम-कासाबा

 केश्ल  के  अलेप्पी  जिले  में  टलोफोन  के  कनेक्शन  दिया  जाना

 1315.  भरी  टो०  के०  अं  जलोज  :

 क्या  संदाश  मन्त्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  अल्लेप्पी  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  -।  प्रतीक्षा  सूची  में  30  1991  को

 दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  और

 हत  लोगों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  बी०  रंगय्या  30.6  9।  की  स्थिति

 के  अलेपी  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  9651  आवेदकों  के  नाम  दर्ज

 (a)  योजना  के  अन्त  तक  इन  व्यक्षितयों  को  उत्त  रोत्तर  रूप  से  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान

 किए  जाने  को  सम्भावना  है  |

 केरल  में  नये  डाकूधर  खोलना

 1316,  आओ  सुरेशकोडडोकुनौल  :

 बया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1991-92  के  दौरान  केरल  में  नये  शाश्रा  डाकधर  खोलने  का

 विचार  भौर

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कोक्‍्लम  और  पदटानमबिट्टा  जिलों  में  कितने

 तए  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  भौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संच:र  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  पी०बी  रंगय्या  :  जी  हां  ।

 1991.92  में  कोल्लम  और  पट्टनमघिट्टा  जिलों  में  क्रमश  एक  और  तीन  डाक  घर

 खोले  जाने  का  प्रस्ताब  इनके  नाम|दिए  गए  हैं  :  -

 कोल्लम  जिला
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 ह  पट  टनभधिट टा  जिला

 ्छऊ  (1)  मनमपुझा

 (2)  पललीसेरीकल

 (3)  मनारकुलंजी

 रिमोट  लाइन  पूनिटों  का  आयात

 1317.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  कितने  रिमोट  लाइन  यूनिटों  यू  एक्सों
 का  आयात  किया

 इमका  आयात  किन  देशों  से  किया  और

 देश  में  उनमें  से  अब  तक  कितने  टेलीफोन  सकिल/जिला।वार  स्थापित  किए  गए  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  पी०  घो०  रंगयूया  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  किसी  रिमोट  लाइन  यूनिट  यू./आर  ए  का  विदेशों  से  आयात  नहीं  किया
 गया  ।

 ह  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  कमला  नहर  का  आधुनिकोकरण

 1318.  श्री  भोगख  झा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कमला  नहर  के  आधुनिकीकरण  के  बारे  में
 संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  भेजी  और

 यदि  हां  तो  परियोजना  की  मुझ्य  बातें  क्या  हैं  और  परियोजना  को  मंजूरी  देने  के  कार्य
 में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  राज्य  सरकार  से  कमला  नहर
 के  आधुनिकीकरण  पर  संशोधित  परियोजना  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  वापिस  प्राप्त  नहीं  हुई '
 पहले  1982  में  एक  आधुतिकीकरण  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  जिसमें  नहर  .

 वितरण  प्रणाली  को  ऊपर  सुदृढ़  करने  और  उनका  प्रतिर्पषण  करने  तथा  अन्य  संबंधित

 कार्य  करने  की  परिकल्पना  की  गयौ  है  |  परियोजना  में  45910  हेक्टेयर  को  वाधिक  सिंचाई  प्रदान

 करने  हेतु  11.49  करोड़  रुपये  की  लागत  का  अनुमान  लगाया  गया  जांच  करते  के  बाद

 निकीकरण  परियोजनाओं  को  तैयार  करने  के  लिए  विद्यमान  दिशाानिर्देश  को  अपनाए  बिना  ही

 योजना  को  तैयार  किया  हुआ  पाया  गया  |  इसलिए  परियोजना  1986  में  संशोधन  हेतु  राज्य

 सरकार  को  लौटा  दी  गयी  |
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 ।  1991
 |>मननक+>-++मम«नकाक

 लिखित  उत्तर

 भारत  में  नेपालो  नागरिक

 1319.  श्री  संपद  शाहबुद्दीन  :

 क्या  गह  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  प्रत्येक  राज्य  में  1  1991  को  लगभग  कितने  नेपाली  जों

 नेपाल  मूल  के  भारतीय  राष्ट्रिकों  से  भिन्‍न  रह  रहे

 क्‍या  सरकार  को  नेपाल  से  इन  व्यक्तियों  को  निरन्तर  भारत  में  आने  की  जानकारी

 यदि  तो  इस  घुसपंठ  को  रोकने  द्ेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  विधिपृवंक  रह  रहे  भारतीय  नागरिकों  ओर  मेपाली  रष्ट्रिकों  को

 नए  आप्रवासियों  स ेअलग  पहचान  करने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  (9)  भारत-नेपाल  संधि  के  अन्तगंत  संरक्षित/प्रतिबंधित  क्षेत्रों  के भलावा  नेपाली

 राष्ट्रिकों  को  भारत  के  किसी  भी  भाग  में  स्वच्छन्दता  से  आने-जाने  की  अनुमति  यदि  नेपाली

 राष्ट्रिक  नेपाल  से  भारत  में  जमीन  के  रास्ते  अथवा  वायुयान  से  प्रवेश  करते  हैं  तो  पारपत्र  में
 1950  उन  पर  लागू  नहों  होते  हैं  इसी  विदेशियों  के  पंजीकरण  )

 1957  के  नेपाली  राष्ट्रिकों  को  पंजीकरण  कराने  की  भी  छूट  दी  गई  है  ।  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  नेपाली  राष्ट्रिकों  के  भारत  में  आाने-जाने  अथवा  ठहरने  के  बारे  में  कोई  रिकार्ड  नहीं
 रखा  जाता

 डाक  सेवाओं  में  ह्वास

 1320,  श्री  सेपद  शाहबुब्‌दीन  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  के  छोटे  कस्बों  और  गांवों  में  डाक  सेवाओं  में  हो  रहे  कास  की
 जानकारी

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  डाक  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 1  1991  को  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  डाकघरों  की  अलग-अलग
 राज्यवार  संख्या  क्या  है  तथा  प्रत्येक  ड!कधर  द्वाशा  राज्यबयार  औसत  कितनी  जनसख्या  की  सेवा  को

 जा  रही  भर

 ।  1991  को  विभागेत्तर  ग्रामीण  डाकपालों  तथा  डढाकियों  के  कितने  पद  रिक्त
 थे  और  उन्हें  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  सन्‍्त्रालय  में  उप  भअन्‍्त्रो  पोौ०  बो०  रंगयया  :  देश  के  छोटे  कस्बों
 ओर  गांवों  में  डाक  घितरण  में  विलम्ब  की  कुछ  शिकायतें  हैं  ।
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 10  1913
 लिश्षित  उत्तर

 इन  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  जिन  जपायों  के  बारे  में  विचार  किया  गया  है  वे प्रकार

 (1)  प्रामीण  क्षेत्रों  में  वितरण  प्रणाली  को  मानीटर

 (77)  शहरी  क्षेत्रों  में  लेखा-योग्य  डाक  मदों  का  वितरण  दिन  में  एक  बार  की  बजाय  दो  बार

 (111)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाकघरों  में  रखो  जाने  बाली  धनराशि  को  बढ़ाना  और  ग्रामीण  क्षेत्रों *  में  मनीआहंरों  का  तुरन्त  भुगतान  करने  के  लिए  पोस्टमेन  को  साँपी  जाने  बाली
 राशि  में  वृद्धि

 (IV)  डाक  मदों  पर  तारीख-मोहर  की  छाप  में  सुधार

 (४५)  छाक  कमंचारियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  देश  के  प्रत्येक  डाक  डिवीजन  में  तिमाही
 आधार

 पर  श्रेष्ठ  पोस्टमेत  पुरस्कार  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पोस्टमैन  और  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  के  रिक्त  पदों  की  संख्या  के  संबंध  में
 कारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 हर  ।  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  डाक  नेटवर्क
 ः

 राज्य/संघ  क्षेत्र  शहरो  क्षेत्रों  में  1981  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  1981  की
 डाकघरों  की  जनगणना  के  में  डाकघरों  जनगणना  के

 अनुसार  प्रति  की  अनुसार  प्रति
 डाकघर  औौप्तत  टाकघर  औसत

 जनसंख्या  जनसंख्या

 1  2  3  4  5
 ह  6

 1,  भध्रप्रदेश  1404  8894  14848  2765
 !

 2,  असम  280  7311  3483  5124

 3,  श्रुणाचल  प्रदेश  9  4603  245  2409

 4,  बिहार  582  14981  10694  5722
 ह

 5,  गोवा  56  5764  182  3763

 6.  गुजरात  819  12944  7873  2982

 7.  हरियाणा  308  9178  2214  4559

 8.  हिमाचल  प्रदेश  101  3227  2475  1598

 9,  जम्मू  और  कश्मीर  195  6463  1359  3478

 10.  कर्नाटक  1323  8110  8342  3165
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 लिशित  उत्तर  .

 राज्य/संष्र  क्षेत्र  .....  शहरी  क्षेत्रों  -  प्रामीण
 डाकघरों  की  जनगणना  के  में  ढाकषरों

 की  सं०

 ु  डाकघर  औसत

 है
 ह

 ह॒
 *  जनसंख्या

 1  2  ््ि  3.  4...  5,

 नजननानादजफझऊ्ईशा  ा।य।।/णएख/यण/णण  णपएप/”ैएैै,)ए"एए/ण//ः
 11.  केरल  686  6955  4205

 12.  मध्य  प्रदेश  1071  9884  9802

 13,  महाराष्ट्र  1443  15241  10463 roo  के  ण््‌  ग्  हु
 14.  मणिपुर  ।  35  107.7  570

 15.  मेघालय  30  8044  426

 16.  मिजोरस  393123  299

 17.  19  6328  249

 18,  उड़ीसा  590  5271  7210

 19,  पंजाब  458  10147  3321

 20.  राजस्थान  822  8771  9048

 1,  सिक्के  13  3929  142

 23,  बा  4799  9942

 24.  उत्तर  प्रदेशः  2088  9530  619

 25,  पश्चिम  बंगाल  ५.
 2088  9530  7:64

 संघ  राज्य  कोत्र

 दिल्‍ली  423  13181  7:64

 2.  अष्डसान  और  13635  85

 कोवार  द्वीप  समूह
 4136

 3,  चण्डीगढ़  43  '  6

 4,  दांदर  और  नागर  हवेली  43 .  9833  32

 5.  दमन  द्वीव  4  7255  32

 6.  लक्षदीप  न
 न+

 14

 7.  पॉडिबेरी  —  7708  58

 सम्पूर्ण  भारत  26073  9937  58

 1  1993)

 1981  की

 जनगणना  के  ,
 -  अनुसार  प्रतित
 डाकधर  औसत
 जनसंख्या

 काजू पप््््््््ज्ज््््ण्जणज्जजा अपर



 10  1913  )  लिखित  रात्तर  '

 ५.  Se  ७  ,-  ;  दिल्‍लो  में  बंक  डकंतियां

 1321,  श्री
 केसशो  लाल  :

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  के  :

 वर्ष  1991  के  दोरान  दिल्‍ली  में  कितनी  बेंक  डकेतियां  हुई  ओर  इस  सम्बन्ध  में
 ह

 प्रयास  किए  ।
 ह

 इन  घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए/घायल  हुए  और  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  लूटी

 उनमें  से  अब  तक  कितने  मामलों  को  सुलझा  लिया  गया  भौर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  न  होने  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदप  उठाए
 गए

 हैं
 ?

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  एम०  एम०
 :  वर्ष  1991  के  दोरान  (15.7.1991  राजधानी  में  दो  बेंक  डकंतियां  पड़ी  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  डकंती  डालने  के  प्रयास  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  दी  गई

 पांच  व्यक्ति  मारे  गए  और  लगभग  10,54,500  रु०  की  राशि  लूटो  गई  ।

 अब  तक  एक  मामला  हल  कर  लिया  गया  है  ।

 सभी  संवेदनशील  वबेंबों  को  चन्नती-फिरती/पंक्ल  गस्ती  टुकड़ियों  भर  पुलिस
 नियंत्रण  कक्ष  वाहनों  की  सेवाएं  पहुंचाई  जा  रही  है  |  पुलिसद्वारा  बेंक  प्रवंधकों  के  साथ  तिकट  संपर्क

 स्थापित  किया  जा  रहा  है  |  बेंक-गार्हों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  अलाम॑  पद्धति  की  व्यवस्था  की

 जा  रही  ;

 |  देश  में  विदेशी  नागरिक  j

 ]
 श्री  सेयद  शाहबुददीन  :

 क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 देश  में  1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  नागरिक्ता-वार  कितने  विदेशों

 रिक

 कितने  पाकिस्तानी  तथा  बंगलादेशी  नागरिक  बषं  1990-91  के  दौरान  भारत  में  आए

 और  ;

 ।  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  वीसा  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भी

 कितने  पाकिरतानी  और  बंगलादेशी  नागरिक  यहां  पर  २ह  रहे  ओर

 4  वर्ष  1990-91  के  दौरान  उनमें  से  कितने  लोग  वापस  चले  गए  तथा  1  1990

 को  ऐसे  व्यक्तियों'की  अनुमानित  संख्या  कितनी  थी  ?
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 लिखित  उत्तर  1  1991

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राश्य  मंत्रों  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  एस«०
 :  दिनांक  1.1.90  तक  उपलब्ध  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्त  इसमें  पाकिस्तानी

 ओर  बंगलादेशी  नागरिकों  के  बारे  में  सूचना  शामिल  नहीं  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1990  से  1991  तक  2,35,161
 पाकिस्तानी  यात्रा  दस्तावेजों  भारत  इसी  अवधि  के  दौरान  2,25,791
 पाकिस्तानी  नागरिक  भारत  से  गए  ।  इसी  अवधि  के  दौरान  3,50,385  बंगलादेशी  यात्रा
 दस्तावेजों  पर  भारत  आए  तथा  3,25,690  भारत  छोड़कर  गए  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1.1,89  को  6757  पाकिस्तानी  नागरिक  समयावधि  से

 अधिक  समय  तक  भारत  में  ठहरे  हुए  जहां  तक  बंगलादेशी  नागरिकों  का  प्रश्न  यदि  वे  भारत

 में  180  दिन  से  कम  समय  तक  रहते  हैं  तो  उनका  पंजीकरण  नहीं  किया  जाता  है  ।  इसके
 भारत  में  बंगलादेशी  नागरिकों  का  समयावधि  से  अधिफ  रामय  तक  ठहरने  के  बारे  में  प्रामाणिक  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जब  कभी  भी  किसी  विदेशी  नागरिक  को  भारत  में  समयावधि  से  अधिक  समय  तक

 ठहरता  हुआ  पाया  जाता  है  तो  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  द्वारा  विदेशी  अधिनियम

 के  तहत  उस  पर  अभियोजन  चलाते  अथवा  उसे  स्वदेश  वापस  भेजने  की  कारंबाई  को  जातो  उन्हें

 इस  आशय  की  शक्तयां  प्रदत्त  की  गई  1.4.1990  को  7446  पाकिस्तानी  नागरिक  भारत  में

 समयावधि  से  अधिक  समय  तक  ठहरे  हुए  थे  ।

 विवरण

 1  1.90  को  भारत  में  पंजीकृत  विदेशी

 देश
 जोड़

 फ्७्रऊल8ल  ््ाप"पपद  पपफमआ
 अफगानिस्तान

 4962

 एलजीरिया
 37

 अंगोला  *:  37

 अरजनटीना  940

 आस्ट्रेलिया
 940

 आस्ट्रीया
 205

 बहरीन
 205

 बारबादोस
 8

 बेल्जियम
 265

 बोलीबिया

 बोत्स्वाना
 8

 ब्राजील
 43

 ब्रिटिश भोवरसीज सिटी
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 देश  जोड़

 हि  ब्रिटिश  प्रोटेक्टेड
 रा

 9

 बिटिश  नागरिक  और  कोलो  163

 है  बरुनो  2

 बुलगारिया  13

 बर्मा  292

 हि  फम्बोडिया  6

 कनाडा  ||  2341

 चाद  2

 चाईल
 2

 चीन  2720

 ता  वान
 6

 कोलम्बिया
 16

 कोमो  रोस  3

 कोस्टारिका  2

 है  क्यूबा
 3

 साईप्रस

 चोकोस्लोबाकिया
 24

 डेनमार्क
 214

 डोमिनौजिन  रिपब्लिक  6

 इक्‍्वाडोर
 3

 इजीप्ट
 112

 एल  सल्वाडोर  2

 इथोषिया
 389

 फौजो
 96

 फिनलेंड
 29

 क्रॉस
 4207

 जास्विया
 13

 जमंन
 1845

 बाना
 23

 ग्रीक
 25

 न्‍्कै  19
 गुनिया
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 गुयाना-बिसाऊ

 गुयाना

 हंंगरी

 अईसलेड

 इंडोनेशिया

 ईरान

 ईराक

 आयरलेडਂ

 इसरायल

 इटली

 जामिका

 जापान

 जौड्डन

 केन्मा

 उत्तरी  कोरिया  पी  आर
 दक्षिणी  कोरिया

 कुक्त
 लाओस

 लेबनान

 लेसोथो

 लिबरिया

 लीबिया

 लक्ष्मनवर्गं

 मालाधोसी

 मलावी

 मलेशिया

 मालदीव

 माली

 माल्टा

 मुस्तानियाਂ

 ः

 1  1991

 जोड़
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 देश

 मारीसस

 मेकिसको

 मंगोलिया

 मोरको

 मोजाम्बी  क

 नामीबियान

 नेपाल

 नीदरलेंड

 न्यूजीलेंड
 निका  रगुआ

 नाईजर

 नाईजीरिया

 नो्ें

 ओमान

 न्‍य

 पलेसतीनियन

 पानामा

 पारागुए

 पेरू

 फिलीपा  हन्स
 पोलेंड

 पुतंगएल
 जिम्बाब्वे

 रोमानिया

 शआन्दा

 सउदी  अरबिया

 सेनेगल

 सिशल्स

 सिंगापुर

 जोड़

 1081
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 भारत में  बिख्मान  पंजीकृत  विदेशियों  की  !.1.1990  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रवार
 रिपोर्ट

 देश  जोड़

 सोमासिया  394

 द०  अफ्रीका  12

 स्पेस  129

 श्रीलंका  8293

 सूडानਂ  1348

 सूरीनामਂ  4

 स्‍्वाजीलेंड  1

 स्वीडन  247

 स्विटज  रलेंड  386

 सीरिया  59

 हनजाभिया  382

 थाईलेंड  504

 तिब्बत  45866

 5

 जिनाड  और  टोकगो  46

 तुनी  शिग्रा  18

 ठरकी  10

 संयुक्त  अरब  अमीराकत  17

 यूगास्डा  32

 3571

 यूनाईटेड  किगडम  5800

 3203

 वेटोकन  9

 बेतोजूला  13

 वियतनाम  72

 पश्चिमी  5
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 देश  जोड़

 र्झ  मत  िि

 हि  यूगोसलाविया  36

 जेरे  13

 जाम्बिया  27

 ढ  दक्षिणो  यमन  14

 केरल  के  इद्क्‍्की  जिले  में  कृषि  विश्वविद्यालय

 1323.  श्री  पाला  के०  एस०  संध्य  :

 ;
 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  केरल  के  जिले  इदुक्क्रो  में  एक  नया  कृषि  विश्वविद्यालय  खोलने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्संगंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना
 और

 ह़  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  सो  -  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  पहले  से  ही  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  है  ।

 दिल्‍लो  में  पुलिस  हिरासत  में  मोत

 )

 1324.  श्री  मृत्यु जय  नायक  :

 क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  पुलिस  हिरासत  में  कितने  व्यक्तियों  की  मोत

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 संसदीय  फार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  भत्रों  एम०  एम०
 :  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  पुलिस  हिरासत  में  एक  व्यक्ति  मारा  गया  ।

 और  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  176  के  अन्तर्गत  मरणोपरान्त  जांच  शूरू  की

 गयी  है  |  एक  कान्स्टेबल  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ।
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 सन्धाल  छोटा  बिहार  में  डाकधर

 1325.  क्री  साईमन  सरान्डो  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 बिहार  को  सनन्‍्धाल  परगना-छोटा  नागपुर  कमिशनरी  में  कितने  डा|कथर  किराये  के  भवनों
 में  काम  कर  रहे  भोर

 किराये  पर  किए  जा  रहे  व  बिक  व्यय  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मनन्‍त्री  बोी०  रंगयया  :  बिहार  में  संधाल
 छोटा  नागपुर  कमिशनरी  में  किराए  के  भवनों  में  कायं  कर  रहे  डाकघरों  की  संख्या  334

 इन  भवनों  का  कुल  वाधिक  किराया  खबं॑  11,22,904/-  रुपये  बाईस
 नौ  सौ  चार  है  ।

 पटसन  के  किसानों  को  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  योजना

 1326,  ओर  हरि  पाठक  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पटसन  के  किसानों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  योजता  सरकार
 के  पास  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  से  भ।रत  सरबार

 पहले  से  ही  विशेष  जूट  विकास  कायंक्रम  से  सम्बद्ध  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  देश  के  प्रमुख  जूट।/मेस्‍्ता
 उत्पादक  राज्यों  में  क्रियान्वित  कर  रही  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  किसानों  के  लिए  गुणवत्ता  वाले

 फामं  पादप  संरक्षक  रसायनों  और  मुदा  आवश्यक  पोषक

 किटों  मौर  फफूंद  कल्चर के  वितरण  के  लिए  राज्यों  को  रियायती  दर  पर  केन्द्रीय  सहायता  की  जाती

 है  |  रंटिंग  टेक  का  निर्माण  करने  और  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  किसानों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  *

 इसके  अलावा  जूट  उत्पादन  की  नई  प्रौद्योगिको  को  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  प्रेरित  करने  के

 लिए  उनके  खेंतों  में  प्रदर्शन  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।

 भारत  में  अध्ययन  के  लिए  विदेशों  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 ]

 1327,  थ्रो  भोगन्द्र  झा  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 सरकार  द्वारा  भारत  में  अध्ययन  के  लिए  देश-वार  कितने  विदेशी  छात्रों  को  नामांकित
 किया  जा  रहा  है  और  उन्हें  छात्रवृत्षियां  स्वीकृत  की  जा  रही  और
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  श्रीलंका  और  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  कितने  छात्रों  को
 छात्रवृत्तियां  स्वीकृत  की  गई  हैं  ?

 विदेश  मस्त्रो  साधवर्सिह  और  विभिन्‍न  मन्‍्त्रालयों/विभागों  से
 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पाकिस्तान  में  हिन्दू  लड़कियों  का  धर्म  परिव्तंत  कराना

 1328,  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पाकिस्तान  में  हिन्दू  लडकियों  का  वलपूर्वक  धमं  परिवतंन  कराने  के
 बारे  में  शिकायतों  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  वर्ष  1990  में  पाकिस्तान  में  मानव  अधिकार  प्रयासों  के  संबंध
 में  अमरीकी  विदेश  विभाग  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  वी  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मन्त्री  माधव  सिह  :  (+)  और  जी  हां  ।

 यह  दायित्व  पाकिस्तान  की  सरकार  का  है  कि  वह  अपने  सभी  नागरिकों  जिनमें

 अल्पसंख्यक  समुदाय  के  नागरिक  भो  शामिल  अधि१।रों  की  रक्षा  करें  ओर  यह  देखें  कि  उन्हें  हैरान

 परेशान  न  किया

 घेलम  इस्पात  संयंत्र  को लाभ

 ]
 1329.  29.  डा०  पो०  वल्लल  पेरूसान  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  सेलम  इस्पात  संयंत्र  को  कितना  लाभ

 कया  इस  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  में  गत  धीन  वर्षों  के  दोरान  वृद्धि  हो  गई हा

 क्‍या  इस  संयंत्र  में  उत्पादित  इस्पात  का  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  क्षौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  भम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  सस्तोध  मोहन  :  (१)  1989-90  के  दौरान  सेलम

 इस्पात  संयंत्र  को  25.63  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई  |  वर्ष  1920-91  में  संयत्र  को  20,05  करोड़

 शपए  का  लाभ  हुआ  ।  यह  लेखा  को  अन्तिम  रूप  देने  तक  अनन्तिम  है  ।

 1991  में  एक  नई  शील  बेल्लित  मिल  चालू  करने  से  संयंत्र
 की

 शीत  बेल्लित

 बेदाग  हस्पात  क्वायल/चादर  बनाने  की  संस्थापित  क्षमता  32,000  टन  वाबिक  से  बढ़कर  65,000

 टन  वाषिक  हो  गई  है  ।
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 और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  सेलम  इस्पात  संयंत्र  ह्वारा  8,000  टन  शीत

 बेल्लित  बेदाग  इस्पात  चादरों/क्वायतों  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  है  जबकि  वर्ष  1990-91  के

 दौरान  3628  टन  शीत  बेल्लित  बंदाग  इस्पात  क्वायलों  का  निर्यात  किया  गया

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाकिये  तथा  शाखा  डाकपाल  के  पदों  के  लिए  आरक्षण

 1330.  श्री  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ;

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाकिये  और  शाखा  डाकपाल  के  पदों  पर  भर्ती  हेतु  अनुसूचित
 जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  आरक्षण  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्प्रा  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  पदों  हेतु  आरक्षण  लागू  करने  और  आरक्षण  कोटे  को  पूरा  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगयया  :  से  विभागीय
 पोस्टमैंनों  के  मामले  में  आरक्षण  के  सामान्य  नियम  लागू  होते  तथापि  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा
 पोस्टमास्टर  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  अनुसूचित  जातियों,जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए
 आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  अतिरिक्त  विभागीय  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  उन्हें
 अन्य  उम्मीदवारों  को  तुलना  में  वरीयता  दी  जातो  है  बशतें  कि  वे  इस  संबंध  में  विभाग  द्वारा  निर्धारित

 पात्रता  की  न्यूनतम  शर्तों  को  पूरा  करते  हों  ।

 बिहार  के  रोहतास  जिले  में  डाकघर  खोलना

 1231,  थ्लो  छंदो  पासवान  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  बिहार  में  विशेष  रूप  से  रोहतास  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअतिरियत
 डाकघर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  यी०  रंगयया  :  जी  चालू  वर्ष

 1991-92  के  दोरान  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  250  शाखा  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव  है|  जिनमें
 से  5  रोहतास  जिले  में  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बिहार  में  रोहतास  जिले  के  सराय  नरायनपुर  और

 बोदरही  में  शाखा  डाकबर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बिहार  में  टेलीफोन  एक्सचें  तों  का  विस्तार

 1332,  श्री  छेदी  पासवान  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्व  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  बिहार  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेजों  का
 क्स्तार  किया  गया  श्र

 (@)  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कितने  टैलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पोਂ  यो०  रंगयया  :  1989-90  तथा
 1990-91  के  दोरान  106  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1991-92  के  दौरान  106  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 बिहार  को  पासो  जसा  होने  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1333.  क्षी  छेदी  पासवान  :

 हो  राम  लखन  सिंह  यावव  :

 मोहम्भद  अलो  अशरफ  फातलो  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  को  उत्तर-बिहार  में

 पानी  जमा  होने  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  व्ष-वार  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय

 सहायता  का  ब्योरा  कया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  उत्तर  बिहार  में  जल  जमाव  के  नियन्त्रण  के

 लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  कोसी  और  गण्डक  परियोजनाओं  के  कमान  में  42.39

 करोड़  रुपए  की  लागत  की  छः  जल  निकास॑  स्कीमें  राज्य  सरकार  द्वारा  उनकी  योजना  निियों  से

 कार्यान्वित  करने  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  |  वर्तमान  नीति  के  केन्द्रीय

 सहायता  ब्लाक  अनुदानों  तथा  कऋ्रणों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  विकास  अथवा  परियोजना  के  किसी

 क्षेत्र  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।

 कश्मोर  से  विस्थापित  लोगों  को  थुविधाएं

 ]
 1334,  श्री  हरित  पाठक  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कश्मीर  से  विस्थापित  लोगों  को  मुहैधा  कराई  गई  सुविधभों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 कया  धामिक  स्थलों  को  अपवित्र  नष्ट  करने  की  कुछ  धटनाएं  सरकार  की
 जानकारी  में  आई  और

 धामिक  स्थलों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कथा  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मस्त्रालय  में  शाज्य  मस्त्री  तथा  गृह  मंस्त्रालेय  में  राज्य  मसत्री  एम०  एस०
 :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 बिवरण

 सरकार  प्रवासियों  के  दिन  प्रतिदिन  की  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  अनेक  राहत

 डपाए  किए  जो  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--
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 जम्मू  में  प्रवासियों  को  प्रति  ब्यक्ति  10-९०  प्रतिदिन  की  दर  से  नकद  सहायता  दी  जा

 रही  है  बशरतें  कि  यह  राशि  4  या  इससे  अधिक  व्यक्तियों  वाले  प्रति  परिवार  के  हिसाब  से  प्रति  माह
 से  अधिक  न  इसके  प्रति  व्यक्ति  को  प्रतिमाह  9  किलो  2  किलो

 आटा  और  1  किलोग्राम  मुफ्त  राशन  और  उपलब्धता  के  आधार  पर  सरकारी  भवनों/टेन्टों
 में  दिया  जा  रहे  है  ।  मुफ्त  चिकित्सा  कम्बल  इत्यादि  भी  दिए  गए

 दिल्‍ली  शिविरों  से  बाहर  रह  रहे  प्रवासियों  को  प्रति  व्यक्षित  प्रतिमाह  200  रु०  की  नकद

 राहत  दो  जा  रहो  है  बशतें  यह  राशि  4  ग्रा  इससे  अधिक  सदस्यों  वाले  प्रति  परिवार  को  806  रु०  से

 अधिक  न  हो  ।  जो  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  स्थापित  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  उन्हें  प्रति  ब्यक्ति  प्रति  माह
 की  दर  से  125  रु०  दिए  जा  रहे  बशनें  कि  यह  राशि  4  या  इससे  अधिक  सदस्यों  बाले  प्रति

 परिवार  को  प्रति  माह  500  रु०  से  अधिक  न  हो  '  इसके  अलावा  एक  समय  खाना  पकाने  के  बुत
 और  बिस्तर  और  500  रु०  कौ  कीमत  का  महोने  भर  का  राशन  भी  दिया  जाता  शिविरों  में

 लिकित्सा  दलों  के  नियमित  दोरों.की  व्यवस्था  भी  की  गयी

 कालेज़ों  और  व्यवसायिक  संस्थानों  में  बच्चों  के  द  बेंक  और  डाक  बचत  खातों;के
 छुट्टियों  के  पेंशन  के  भुगतान  और  जीवन  बीमा  निगम  के  दावों  इत्यादि  के  त्वरित

 निपटान  के  निदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  ।

 घाटी  में  कुछ  धामिक,स्थान  आतंकवादी  हमलों  से  प्रभावित  हुए  है  ।

 स्थानों  की  प्रशासन  द्वारा  आतंकवाद  को  रोकने  भौर  घाटी  में  सामान्य  हालात
 बहाल  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  समग्र  उपायों  का  एक  अंग  संवेदनशील  धार्मिक  स्थानों
 के  मामले  में  अतिरिक्त  सुरक्षा  बल  उपलब्ध  कराएं  गए  हैं  ।

 राजस्थान  में  टलौफोन  सलाहकार  ससिति  का  गठन

 ]
 1335  श्री  राम  नाशायण  बरवा  :

 ...  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  राजस्थान  के  लिए  कोई  टेलीफोत़  सलाहकार  समिति  का  गठन  बरने
 का  विचार  और

 ह
 है

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  वो०  रंगपथा  :  और  राजस्थान
 सकिल  एवं  जयपुर  जिले  के  लिए  दूरसंचार  सलाहकार  समितियों  का  गठन  संलग्न
 में  दिये  ब्योरे  के अनुसार  दिनांक  29,3.1991  को  किया  गग्मा  इनकी  समीक्षा  की  जा  हही

 ..._  विवरण-नो

 दूरसबार  सलाहकार  समिति  राजस्थान  29.3.91  को

 टेलीफोन/दरसंचार  सलाहकार  समिति  राजस्थान  के  लिए  नामित  सदस्यों  की  सूची  ।

 ji,  संसद  सदस्य-बाद  में  नामित  किए  जायेंगे  ।  ्््ि

 ii,  राज्य  विधान  मण्डल  .  ,  ,
 1,  श्री  देवी  सिह  कोलायत  ।
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 2.  श्री  राजेन्द्र  चुरू  ।

 3.  श्रो  भवर  लाल  सरदार  शहर  ।

 4.  श्री  गंगा  राम  बाड़मेर  ।

 iii,  राज्य  प्रशासन  हि  .

 बाद  में  नामित  किये  जायेंगे  ।

 iv.  प्रेन्न

 1,  श्री  राकेश

 मुख्य
 जयपुर  ।

 ,  श्री  पदम

 मुख्य
 खोध्त्र
 बा  थे  है

 3.  श्री  श्याम  सुन्दर
 मुख्य  नव  भारत  जयपुर  ।

 4.  श्री  विजय

 राजस्थान  जयपुर  ।

 ७,  लिकित्सा  व्यवसाय

 1,  करण  सिंह
 जयपुर  ;

 2.
 |  उमेद  जोधपुर  ।

 3,  मोहम्मदਂ

 जयपुर
 री  ।

 कानूनों  ब्यवसाय

 1.  श्री  रतन
 पोख्ध  जिला  जैसलमेर  ।

 2.  श्री  सुनील
 ,  75,  मोती  उदयपुर  ।

 3,  श्री
 पौटा  जोधपुर  ।

 अस्य  ब्यवसाय  जैसे  बास्तुशिल्प  आद

 1.  श्री  विमल
 मारबाड़  टेन्ट  हेवी  इन्डस्ट्रीयल

 जोधपुर  ।.
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 2.  श्री

 घार्टर्ड  सरदार  पटेल  जयबुर  ।

 ix,  बाणिल्य  और  उद्योग

 1.  भ्री  भोपाल
 राज  फेस  11,  इन्हस्ट्रोज

 जोघपुर  ।

 2.  श्री  किशोरी  लाल

 दिग्विजय  जयपुर  +

 3,  श्री

 /203,  कमल  बाणो  जयपुर  $

 बी  .  श्री  कमल

 जसुसार  गेट  के  बिकानेर  ।

 $,  श्री  पारस  मल
 शास्त्री  जयपुर  ।

 6,  श्री  रामचन्द्र
 मामा  भानजा  स्वरशष  उदयकबुर  #

 7,  श्री  गुू्चरण  सिंह
 एयर  पोर्ट  के  कोटा  ।

 8.  श्री  वेदभूषण
 गोविन्द  आदर्श  जयपुर  8

 9.  श्री  बिशन

 वाया  गंगानगर  ।

 10.  श्री  तेजफरण

 चुरु

 X  सम्राज  सेचो  और  अन्य

 1,  श्री  प्रहलाद  सिंह
 भादर्श  जजमेर  ।

 2.  श्री  सिकन्दर
 पालौ  ।

 3.  श्री  राजेन्द्र  सिह

 14/6,  दुर्गादास  जोधपुर  |
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 4.

 पे

 10,

 11,

 12.

 13.

 19,
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 श्री

 बेतु  पंचायत  बाडमेर  ॥

 श्री  नारायण  सिंह
 जतारन  पंचायत  पाली  ।

 »  त्री  सुरेश
 सिरोही  ॥

 «  श्री  डूगर
 जासोल  जोधपुर  ।

 .  श्री  आश्रम  चार  धानी  की
 विजय  गुलाब  अजमेर  ।

 श्री  उमेद  सरपंच  ।
 जैसलमेर  ।

 श्री  सुमेर
 राजपूत  सभा  जोधपुर  ॥

 श्री  भीमराज  1-3,  हाथरोई

 जयपुर

 धरम

 मकान  स्कौम  5,  मोती  ड्‌  गसी  अलबर  )

 श्री  रामदस
 जयनारायण  थ्यास  के  वीर  कानज  की

 फुला  के  जोधपुर  ।

 ,  झी  महिर  आजाद  गांधी  जयपुर  ।

 ,  श्री  शामफरन  भेहता  राजस्थान  ।

 .  श्री  इन्द्र  चन्द

 श्री  ड  जिला  राजस्थान  ।

 ,  श्री  पन्‍ना  लाल
 अद्याया  साकन्स  सरदार  शहर  ।

 .  हरिक्ृष्ण
 गांधी  सरदार
 जिला  राजस्थान  |

 श्री  राजेश
 नगीना
 अजमेर  ।
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 20,  जसवम्त

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  जयपुर
 29.3.9]  को

 1  संसद  सबस्य

 बाद  में  नामित  किये  जायेंगे  ।

 ii  राज्य  विधान  मण्डल

 1.  औमतौ  सुचित्रा
 जयपुर  ।

 2,

 3,

 मां  राज्य  प्रशासन

 1.

 iv  निगम/नागरिक  निकाय

 1,

 $  ग्रे

 1.  श्री  सत्यनारायण

 जयपुर  ।

 2.  श्री  अजय

 धहा  जौहरी

 जयपुर  ।

 ४  चिकित्सा  प्यवसाय

 1.  बिरेन्द्र

 सुधा  गोबिन्द  जयपुर  ।

 2.
 साकेत  आद्श  नगर  पुलिस  स्टेशन  के  जयपुर  ।

 शा  कानूनों  व्यवसाय

 1.  श्री  साहिब  दयाल
 उच्च  जयपुर  ।
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 2,  श्री  सज्जन
 सेठी  बयपुर  ।

 3.  श्री  रामकुमार  29  माधाराम  बैश  कालोनी
 राजस्थान  ।

 अस्य  ब्यवसाय  जसे  बास्तुशिल्प  आदि

 1,  श्री
 शर्मा

 ०सीਂ  जयपुर  ।

 2.  श्री  प्रमोद

 शाह  पटनी  एण्ड  जोहरी  जयपुर

 ix  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 1.  श्री  श्रीकान्त
 सरोजिनी  स्कीम  जयपुर  ।

 2.  श्री  भीम

 6  जवाहर

 जयपुर  ॥

 3.  श्री  अशोक

 वल्द  श्री  जगजी  वन  पोलो  विश्टरी  के

 जयपुर  ।

 4.  श्री  मंगल
 श्री  सरवगी  लिक  जयपुर  ।

 5,  श्री  नरोयम

 श्री  जोहरी

 जयपुर

 6.  श्री  रंनदीप

 47,  संप्राम

 जयपुर  ।

 xX  सभाज  सेवक  एवं  अम्य

 1.  भी  ललित

 नाहर  धाट  जयपुर  ।

 2.  श्री  बिमल
 उच्च  जयपुर

 155:
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 3.  क्री  गिरिवर  सिंह

 होटल  श्री  राधे
 रेलवे  स्टेशन  के

 जयपुर  ।

 श्रीमती  सुधा  रेना
 टोंक

 जयपुर  ।

 जयपुर

 मारफत  श्री  तिफम  चन्द

 सुजानगढ़  ।

 7,  श्री  अगध  कुमार

 00

 गांधी  ध्याऊ

 जोधपुर

 »  जी  प्रवीस

 13,  चेतन

 जयपुर  मेडिकल  सेन्टर  के  जयपुर  +
 -  श्री  सुनाम

 जिपोलिया

 जयपुर  ।

 वि  श्री  तिवारी
 4  ।  464,  जबाहर

 जयपुर  ।

 .  जसवन्त  सिह
 जयपुर  ।

 .  श्री  राजन्दर

 जयपुर  ।

 श्री  अशोक

 जयपुर  ।

 मोबाइल  टलोफोन  सिस्टमਂ  को  संयुक्त  रूप  से  विकसित  करने  के  लिए  सबझोता

 ]
 1336.  श्रो  संयद  शाहबुद्दोण  :
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 क्‍या  सरकार  एक  विदेशी  फर्म  के  साथ  मोबाइल  टेलीफोन  सिस्टमਂ  को  संयुक्त
 से  विकसित  करने  के  लिए  कोई  समझोता  करने  पर  बिचार  कर  रही

 क्या  महानगरों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रारम्भ  में  25,000  लाइनों  का
 आयात  करने  का  बिचार

 यदि  तो  उस  पर  पूंजी  निवेश  तथा  आवर्ती  खर्च  कितना

 1  1991  को  देश  के  औसतन  कितनी  शहरी  और  कितनी  ग्रामीण  जनसंख्या  के

 ,  लिए  एक  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध

 1  1991  5000  और  उससे  अधिक  जनसंख्या  वाली  उन  प्राम  पंचायतों  की
 संख्या  कितनी  थी  जिनके  पास  कोई  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 कया  सरकार  का  देश  में  सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  प्रणाली  का  संचालन  स्थापित  करने
 का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  वो  रंगयया  :  सेल्पूलर  अनुपयोग  के

 प्लेटफार्म  के  विकास  और  आपूर्ति  क ेलिए  अमेरिका  की  एक  फर्म  में०  मोटोरोला  द्वारा  मांगी  गई  एक
 निविदा  के  जवाब  में  सी-डॉट  ने  एक  बिड  प्रस्तुत  किया  है  और  संविदा  संबंध  स्थापित  करने  के  लिए
 मैससे  मोटोरोला  के  साथ  एक  आशय  पत्र  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिधसे  मोटोरोला  सेल्यलर  प्रणालियां

 उपयकत  इन्टरफेस  के  माध्यम  से  सी-डाट  स्विच  के  स/थ  कार्य  कर  सकेंगी  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  1.4.91  की  स्थिति  के  अनुसार  एक  टेलीफोन  कनेक्शन  द्वारा  देश  में  शहरी  ग्रामीण

 जनता  को  सेवा  प्रदान  करने  का  औसत  5]  और  1154  है  ।

 5000  और  इससे  अधिक  की  आबादी  वाले  4503  गांवों  में
 से  1.4.91  की  स्थिति  के

 अनुसार  केवल  133  गांवों  में  कोई  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 (2)  जी  नहीं  ।  प्रस्ताव  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 राजस्थान  को  सिध  मुख  भोर  नोहर  परियोजनाएं

 े
 क्रो  गिरधारी  लाल  भागव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  श्रीगंगानगर  जिले  में  सिंध  मुख  ओर  नोहर  परियोजनाओं  की  वतंमान

 स्थिति  क्‍या

 परियोजनाओं  को  वतंमान  लागत  कितनी  है  तथा  इससे  कितने  क्षेत्र  में  सिंचाई  को

 और

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मस्त्री  विद्याचरण  :  राजस्थान  की  सिध  मुल्ध  भोर  नोहर
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 परियोजनाओं  की  1990  में  योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  स्थीक्वृति  प्रदान  को  गयी  राज्य
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  परियोजनाओं  पर  काये  वर्ष  1990-91  में  शुरू  किया  गया  है
 तथा  उस  ब्ष  में  कुल  1,46  करोड़  रुपये  व्यय  हुआ  ।  वर्ष  1991-92  के  लिए  4.75  करोड़  रुपये  का

 क्लाबंटन  किया  गया  इन  दोनों  परियोजनाओं  को  बाह्य  सहायता  हेतु  प्रस्तुत  किया  गया

 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  तथा  सिंचाई  प्रदान  किए  जाने  वाला  क्षेत्र
 निम्नोक्‍्त  है  :--

 परियोजना  लागत  वाबिक  सलिचाई  लाभ  प्राप्त  तहसील
 रुपए

 सिधमुख  103  33620  श्रीगंगानगर  जिले  में  नोहर  और
 भादरा  तथा  घूरू  जिले  में  राजगढ़
 ओर  तारानगर  ।

 नोहर  40,59  59  13665  नोहर

 इन  परियोजनाओं  को  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनी  राज्य  योजना  के  अन्तर्गत  क्रियान््रित

 किया  जा  रहा  इन  परियोजनाओं  का  पूरा  होना  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  बजट  आबंटन  तथा

 बाह्य  सहायता  की  राशि  जो  उपलब्ध  हो  सकती  पर  निर्भर  करेगा  ।

 अकाल  से  प्रभावित  राज्य

 1338,  श्री  गिरघारों  लाल  भागंव  :

 क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  अकाल  से  प्रभावित  रःज्यों  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  राशि

 मंजूर  की

 (@)  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  घनराशि  जारी  की  गई  ओर  राज्यों  द्वारा
 ०  ये कितनी  धनराशि  को  उपयोग  में  लाया

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  रोजगार  के  कितने  अवसर  पंदा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 और

 अब  तक  हुई  वास्तविक  उपलब्धि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लौ  :  से  नर्बे  वित्त  आयोग
 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  राहत  व्यय  के  लिए  घन  देने  की  योजना  में  पहली  1990  से
 परिवतंन  आया  संशोधित  योजना  के  तहत  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  भाबंटित  राशि  के  साथ  आपदा

 राहत  निधि  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  आबंटित  राशि  के  75  प्रतिशत  का  अंशदान  4  त्रैमासिक
 किश्तों  में  गेर  योजना  अनुदान  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिया  जाता  है  तथा  शेष  राशि  की
 व्यवस्था  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  निजी  स्रोतों  से  की  जाती  विभिन्‍न  राज्यों  के लिए
 आपदा  राहत  निधि  के  तहत  वाषिक  आधार  पर  804  करोड़  रुपये  कौ  राशि  आगबंटित  की  गई  है
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 जिसमें  603  करोड़  रुपये  का  अंशदान  तथा  शेष  201  करोड़  रुपये  का  अंशदान  राज्य  द्वारा  दिया

 2  जाता  है  ।  राज्य  आपदा  राहत  निधि  के  तहत  राज्यवार  आवंटन  उसके  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  के
 "  अंशदान  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 राज्य  के  मुख्य  सचिव  को  अध्यक्षता  में  राज्य  स्तरीय  समिति  को  यह  अधिकार  दिया  बया  है
 कि  वह  सहायता  के  प्रतिमानों  सहित  राहुत  व्यय  »  वित्त  पोषण  से  सम्बद्ध  सभी  मामलों  पर  निर्णय
 ले  i  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  क्षेत्रवार  जिसमें  सूखे  की  हालत  में  रोजगार  सृजन
 शामिल  है  का  निर्धारण  राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य  आपदा  राहत  निधि  से  किया  जाता  संघ
 सरकार  के  लिए  बिभिनत  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  तथा  विभिन्न  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  लक्ष्य  मिर्धारित
 करना  भ्रपेक्षित  नहीं  आपदा  राहत  निधि  का  सृजन  किए  जाने  से  राज्य  सरकारों  को  प्राकृतिक
 आपदा  के  प्रबंध  से  सम्बद्ध  समस्त  व्यय  बहन  करना  पड़ता  है  ।

 भारत  सरकार  ने  1990-91  के  दौरान  सभी  राज्यों  को  603  करोड़  रुपबे  का  अपना  समृषा
 बेन्द्रीय  अंश  जारो  कर  दिया  था  ।

 के  दौरान  प्राकृतिक  आपदाओं  के  प्रबन्ध  पर  बहन  किए  गए  व्यय  का  राज्यधार
 ब्यौरा  संबंधी  ब्यौरा  संलग्न  में  है  ।

 पहुली  1990  से  प्रारम्भ  होने  वाले  पांच  वर्षों  में  से  प्रत्येक  में  राज्यों  को
 आपदा

 राहुत  निधि  का  योगवान  केन्द्र  का  योगदान  तथा  राज्यों  का  हिस्सा
 रुपए

 राज्य

 a
 प्रत्येक  राज्य  का  आपदा  केन्द्रीय  अंशदान  राज्य  का  हिस्सा

 राहत  निधि  में  वाधिक
 अशदान

 1  2  का  3  4
 ह

 5

 1,  आंध्र  प्रदेश  86.00  64.50  21,50

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2.00  1,50  0.50

 3.  असम  30.00  22.50  7,50

 4,  बिहार  35.00  25.25  8.75

 5.  गोवा  1.00  90.75  0.25

 6,  गुजरात  85.00  63,75  21.25

 7,  हरियाणा  17.00  12.75  4,25

 8.  हिमाचल  प्रदेश  18.00  13.50  4.50

 9,  जम्मू  व  कश्मीर  12.00  9.00  ३,00

 10,  कनटिक  27,00  20.25  6,75
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 2  3  4  5

 11.  केरल  31.00  23  25  7.75

 12.  मध्य  प्रदेश  37.00  27.75  925

 13.  महाराष्ट्र  44  (0  33.00  11.00

 14  शविपुर  1,00  0,75  0.25

 15.  मेघालय  2.00  1.50  0.50

 16,  मिजोरम  1.00  0.75  0.25

 17,  नामालेंड  1.00  0.75  0.25

 18.  उड़ीसा  47.00  35.25  11,75

 18,  एंजाब  28.00  21.00  7.00

 20.  राजस्थात  124.00  93.50  31,00

 21.  सिक्किम  3.00  2.25  0.75

 22.  तमिलनाडु  39.00  29.25  9.75

 23,  त्रिपुरा  3.00  2.25  0.75

 24.  उतर  प्रदेश  90.00  67,50  22.50

 25,  पश्चिम  बंगाल  40,00  30.00  10.00

 कुल  804.00  603.00  201.00

 1990-91  के  बोरान  प्राकृतिक  आपदा  राहुत  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  अब  तक  दो
 जानकारी  के  अनुसार  व्यय  का  व्योरा

 संहया/राज्य  का  नाम

 रुपए

 2

 1...  भरांध्र  प्रदेश

 2,  असम

 3.  बिहार
 4,  गुजरात
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 1  2  3

 कै  5.  हरियाणा

 6,  कर्नाटक  7.49

 7.  केरल  28  46

 8.  मध्य  प्रदेश  73.43  43

 9.  महाराष्ट्र  2,88

 10,  मेघालय  0.14

 11.  मिजोरभ  0.13

 12.  नागालेंड  0.0099

 13.  उड़ीसा  51.75

 14.  पंजाब  18.42

 15.  राजध्यान  41.75

 16,  सिक्किम  ३:68

 ञ  17,  तमिलनाडु
 42.73

 18,  उत्तर  प्रदेश  28.92

 19.  पश्चिम  बंगाल  9.01

 कुल  536.2139

 लम्बल  कमान  दोन्र  विकास  परियोजना  चरण

 1339.  झो  गिरधारों  लाल  भायंव  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमा  चम्बल  कमाने  क्षेत्र  विकास  परियोजना  को  विश्व  बेंक  को  भेजा

 जया

 पदि  वो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विदाचरण  :  जो

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिस्तृत  छान-बीन  पूरी  होने  इस  परियोजना  के  बेहि  स्वापता  हेंगु  विभएर  किया

 जायेगा  ।
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 लाटरी  व्यवसाय  के  लिए  आचार  संहिता

 1340,  श्री  गिरघारी  लाल  भागंब  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  ने  लाटरी  व्यवसाय  खोज-खबर  रखने  के  लिए  27  1984  को  एक
 आचार  रांहिता  की  धोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबधो  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  आचार  संहिता  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  आचार  संहिता  का  अनुसरण  न  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्‍या

 कायबाही  की  गई  ?

 संसदीय  कार्य  मरत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  तथा  गृह  मन्त्रालय  सें  राज्य  भन्‍त्री  एम०  एम०
 :  और  राज्य  लाटरियों  और  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा

 अनुमति  प्राप्त  लाटरियों  को  चलाने  के  लिए  सरकार  ने  सभी  राज्य  स7कारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को
 27.6.1984  को  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  मार्ग-निर्देशों  में  प्रथम  पुरस्कार  का  अधिकतम

 एक  टिकट  का  तथा  साप्ताहिक  लाटरी  के  एक  टिकट  का  मूल्य  और  बम्पर  ड्रा  के  बारे  में  दिशा
 निर्देश  दिए  गए  एक  वर्ष  में  बम्पर  डा  निकालने  और  लांटरी से  प्राप्त  होने  वाले  न्यूनतम  राजस्व
 तथा  प्रत्येक  डा  के  लिए  जाने  वाले  पुरस्कार  के  कुल  मूल्य  पर  अधिकतम  सीमा  लगाई  गई  पुरस्त
 फी  राशि  का  भुगतान  डा  निकालने  के  |  महीने  के  अन्दर  किया  जाना  है  ।

 तथा  संबंधित  राज्यों  द्वारा  मार्ग-तिदेशों  का  अनुपालत्  किया  जा  रहा  है  ।

 यदि  किसी  प्रकार  के  कदाचार  के  बारे  में  शिकायतें  अथवा  रिपोर्ट  मिलती  है  तो  समुचित
 कारंवाई  करने  के  लिए  उन्हें  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  यान  में  लाया  जाता  है  ।

 देश  के  कानून  ओर  व्यवस्था

 जिनुवाद  ]
 .  श्रो  राजन  कुमार  शर्मा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  विभार  विम्ञ  करने  हेतु
 मुख्य  मन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  भायोजित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  शाज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  भसन्‍्त्रासय  में  राज्य  भस्त्री
 एम०  :  ओर  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बायताड  जिले  के  किसानों  को  राहुत
 1343  ओर  सुरलीधरन  :
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 _
 क्या  केरल  में

 भारी
 वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  वहां  के  वायनाड  जिले  में  काली

 पत्र  और  अदरक  के  उत्पादकों  को  भारी  नुकसान  हुआ  और
 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  किसानों  को  राहत  देने  के  बारे  में  क्या  ब.दम  उठाए
 गए  हैं  ?

 हि
 क्षि

 समन्त्रालय  में  राज्य  अन्त्री  मुह्लापल्लो  :  केरल  राज्य  सरकार  से
 प्राप्त  रिपोर्ट  के  चालू  दक्षिण-पश्चिम  म।नसून  अवधि  के  दौरान  भारी  वर्षा  भौर  बाढ़ों  के
 कारण  वायनाड  जिलों  में  काली  मिच्  और  अदरक  की  फसलों  को  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  निम्न
 प्रकार  है

 क्रम  संख्या  फसल  का  नाम  क्षति  की  सीमा
 क्षेत्र  मूल्य  रुपए

 1.  काली  मिच्  24.92  12.77
 2.  अदरक  1,00  0.20

 3.  काफी  04  0.60

 प्राकृतिक  आपदाओं  व्यवस्था  पर  होने  वाले  क्षच्  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य
 आपदा  राहुत  निधि  के  तहत  केरल  र'ज्य  सरकार  का  वाधिक  आबंटन  31.00  करोड़  रुपए  जिसमें

 +  से  75  प्रतिशत  (23.75  करोड़  राशि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गर-योजता  अनुदान  के  रूप
 में  दी  जाती  1991-92  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  आपदा  राहत  निधि  में  केन्द्रीय
 शेयर  की  दो  तिमाही  किश्तों  के  लिए  [।  625  करोड़  रुहुए  निमुक्‍्त  किए  जा  चुके  ताकि  राज्य
 सरकार  प्राकृतिक  आपदओं  से  प्रभावित  इलाकों  में  विभिन्‍न  राहत  कार्य  करने  में  समर्थ  हो  सके  ।  केरल
 सरकार  प्रभावित  किसानों  को  राहत  सहायता  मुहैया  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रही

 चंडीगढ़  में  भूमि  के  अधिप्रहण  के  कारण  प्रभावित  किसानों  को  प्रोत्साहन

 1344,  भ्रो  पबन  कुमार  बन्सल  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  चंडीगढ़  के  विकास  के  लिए  भारी  पंमाने  पर  कृषि  भूमि  के  अधिग्रहण  को  ध्याग

 में  रखते  हुए  कृषकों  को  डेरे  मुर्गी  पालन  जंसे  अन्य  व्यवसाथों  को  अपनाना  पड़  रहा
 ओर

 यदि  तो  इन  व्यक्तियों  को  प्रकार  द्वारा  क्या  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  अथवा  देने

 का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  भसत्रालय  में  शाज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हारा  अपहरण

 1345,  झी  सोहन  सिंह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  विनाक  !  1991  को  असम  में  उद्रवादियों  द्वारा  12  वरिष्ठ
 अधिकारियों  का  अपहरण  किया  गया

 यदि  तो  क्या  उम्रवादियों  द्वारा  अपहरण  किए  गए  इन  सरकारी

 मधिकारियों  में  से  9  1991  को  एक  सोवियत  रूसी  खनन  इंजीनियर  की  हत्या  कर  दी

 ओर

 असम  में  आतंफवाद  को  समाप्त  फरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  णा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  एम०  एम०
 :  असम  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  संदिग्ध  उल्फा  उद्रवादियों  द्वारा  दिनांक

 1.7,1991  को  एक  रूसी  छनन  अभियन्ता  राज्य  केन्द्र  केन्द्रीय  सावंजनिक
 उपक्रमों  के  14  अधिकारियों  का  राज्य  के  विभिन्‍न  स्थानों  से  अपहरण  किया  गया  ।

 उल्फा  ते  7.7,1991  को  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  द्वारा  सूचित  किया  कि  6.7.91  को  हुई
 एक  मुठभेड़  में  रूसी  अभियन्ता  की  उन्होंने  हत्या  कर  दी  ।

 असम  के  मुख्यमंत्री  उल्फा  को  बातचीत  के  लिए  तैथार  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तथा

 उन्होंने  उनसे  बातचीत  करने  की  पेशकश  की  है  ।

 श्री  राजाोब  गांधी  कौ  हत्या  को  जिम्मेदारी  लेना

 1346.  प्रो०  के०  वो०  थासस  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कोलम्बों  के  आबजवंरਂ  में  लिट्टू  को  केन्द्रीय  समिति  के  सदस्य
 के  श्री  राजीव  गांप्वी  को  दृत्या  और  भारत  +  अति  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  की  संबंधी  पत्र
 के  प्रकाशित  होने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदोय  कक्‍तय॑  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एसਂ  एम०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 पत्र  में  लिखो  हुई  बातों  के  बारे  में  संबंधित  सुरक्षा  प्राधिकारियों  को  बता  दिया  गया  है
 ओर  लिस्ट  में  उल्लिखित  भारत  के  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  लिए  आवश्यक  सुरक्षा
 प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 पाक  प्रशिक्षित  आतंकवादियों  हारा  धसपेठ

 |

 1347,  थी  यशवंतराब  पाटिल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।2  1991  के  देनिक  में  12  हुजार
 उग्रवादियों  को  पाक  सेना  का  प्रशिक्षणਂ  शीर्षक  से  प्रफाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
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 कया  कुछ  महिला  आतंकवादियों  ने  भी  प्रशिक्षर  ।  प्राप्ठ  किया  ओर

 है  यदि  तो  सीमावर्ती  राज्यों  में  आतंकवाद  से  निपटने  और  पाक  प्रशिक्षित

 जम

 दियों  को  घुसपैठ  को  प्रभावी  ढग  से  रोकने  क़े  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमन्‌  ।

 महिला  आतंकवादियों  द्वारा  प्रशिक्षण  प्राप्त  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  पक्की  सूचना

 नहीं

 सीमा  पर  सतकंता  बढ़ाने  के  प्तीमा  के  साथ-साथ  5  कि०  मी०  पट्टी  पर  ज्ञाम

 से  सवेरे  तक  का  कपयूਂ  लगाया  गया  आसूचना  ढांचे  को  सुदृढ़  कर  दिया  गया  जम्मू  ओर  कश्मौर

 के  सीमावर्ती  जिलों  में  विक्षब्ध  क्षेत्र  अधिनियम  और  शस्त्र  बल  अधिनियम  लागू  कर

 दिए  गए  और  वहां  पर  अधंसैनिक  बलों  तथा  राज्य  पुलिस  के  मध्य  बेहतर  समन्वय  है  ।

 जम्म  तथा  कश्मोर  में  भातंकवादी  गतिविधियों  को  यूरोपीय  संसद  द्वारा  निन्‍मा

 ]

 1348  श्री  रवि

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  संसद  ने  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  आतंकवाद  की  सभी  गतिविधियों  की

 स्पष्ट  रूप  से  निन्‍्दा  की  और

 यह  हां  तो  इम्से  बंधकों  को  मुक्त  कराने  तथा  घाटी  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने

 में  कितनी  सहायता  मिलो  है  ?

 विदेश  मन्‍्त्रो  साधव  सिंह  :  हां  ।

 यरोपीय  संसद  ने  11  1991  से  एक  संकल्प  पारित  करके  स्पष्ट  झूप  से  कतिपय

 काश्मीर  उम्रवादी  दलों  की  आतंकवादी  और  अपहरण  की  कारंवाईयों  की  निन्दा  की  है  ।

 इस  संकल्प  के  पारित  होने  से  पहले  ही  विदेशी  बंधकों  को  रिहा  कर  दिया  गया

 इस  संकह्प  से  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  यूरोप  में  अपहरण  भोर  आतंकवादियों  की  अन्य

 आतंकवादी  कारंबाइयों  के  प्रति  जा4रूकता  बढ़  रही  और  उसशी  अधिकाधिफ  निन्‍्दा  की  जा  रही

 जम्मू  और  कामीर  में  बाकी  बंधकों  की  रिहाई  अथवा  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  ।

 बांधों  एवं  तालाबओं  से  गाद  निकालने  को  पोजनाएं

 1549.  झो  बिश्वनाथ  शर्मा  :

 बया  जस  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  भौर  मध्य  प्रदेश  में  गादयुक्त  बांधों  भोर  बढ़े-बढ़े  पुराने  तालाबों  से

 माद  निकालने  की  कुछ  योजनाएं  संघ  सरक्षार  के  पास  लम्बित  पड़ी
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इनको  कब  तक  मंजूर  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याचरण  :  ऐसी  कोई  स्कीम  कंस्द्रीय  सरकार  के  पास
 लंबित  नहों  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं

 गोवा  स्वतन्त्रता  संनानी  समिति  का  गठन

 ]  प्रो*  राम  कापसे  :

 क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोवा  स्वतन्त्रता  सतानियों  की  ओर  से  केन्द्रीय  सरकार  को  समिति  का  गठन  करने
 के  बारे  में  कोई  समिति  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  उसकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  जिसमें

 गोवाइ  जाने  माने  स्वतन्त्रता  संनानी  शामिल  और

 यदि  तो  तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 बी  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  एस०
 :  और  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  ने  गोवा  मे  दिनांक  27.4.1991  को  अखिल

 भारतीय  गोवा  सत्याग्रहियों  के  सम्मेलन  का  उद्वाटन  करते  समय  कहा  था  कि  गोवा  के  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  की  शिकायतों  की  सुनवाई  करने  के  लिए  श्री  एन०  जी०  गोरे  के  नेतृत्व  में  एक  नौ  सदस्यीय
 समिति  गठित  की  जा  सकती  है  |  जिसके  अन्प  सदस्य  सर्वश्री  मोहन  घारिया  और  श्री  श्रीभाऊ  लिमये
 तथा  पांच  अन्य  सदस्य  जिनका  चुनाव  श्री  गोरे  द्वारा  अन्त  राज्यों  से  किया  जाएगा  ।  इस  बारे
 में  अखिल  भारतोय  गोवा  स्वतन्त्रता  संग्राम  सेनिक  संघ  ने  हाल  ही  में  एक  पत्र  लिखा  मामला
 सरकार  के  विचाराधीन

 कृषि  पर  आधारित  उद्योग

 1351,  श्री  बिजब  नवल  पाटिल  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  कृषि  पर
 आधारित  कितने  उद्योग  चल  रहे

 यदि  तो  इस  समय  कितने  उद्योग  चल  रहे  और

 सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  मल्लापललो  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 मछली  उत्पादन
 1352.  के०  बी०  थाम्स  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 अरब  हिन्द  महासागर  और  बंगाल  की  खाड़ी  अलग-अलग  कितनी
 मात्रा  में  मछली  उपलब्ध  और

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  मछलियां  पकड़ी  गई  ?

 कृषि  सरत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  मुल्लापल्लो  :  भारतीय  एकांतिक  भाधिक
 क्षेत्र  जिसमें  अरब  हिन्द  महासागर  तथा  बंगाल  की  खाड़ी  शामिल  का  आकलित  मात्स्यकी
 उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :

 अरब  सागर  2.587  मिलियन  मीटरी  टन
 बंगाल  की  खाड़ी  1.014  मिलियन  मीटरी  टन

 हिन्द  महासागर  0,299  मिलियन  मौटरी  टन

 3.900  मिलियन  मीटरी  टन

 1990-91  के  दौरान  देश  में  पकड़ी  गई  समुद्री  मछली  की  मात्रा  लगभग  2,3  मिलियन
 मोटरी  टन  है  ।

 सिकन्दरपुर  में  गुलाब  की  खेती

 |
 1353,  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्‍या  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  सिकन्दरपुर  में  बढ़िया  किस्म  का  गुलाब
 पैदा  करने  के  लिए  गुताब  उत्तादक  किसानों  को  विशेष  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  विवार

 यदि  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  :  हां  ।

 1990-91  से  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  11.65  लाख  रुपए  की  सहायता  प्रस्तावित

 की  गई  है  जिसे  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  50  :  50  अःधार  पर  समान  रूप  से  शेयर  किया

 जाएगा  ।  प्रत्येक  वर्ष  नये  वन  रोपण  के  तहत  25  एकड़  भूमि  को  शामिल  किया  जाएगा  तथा  पुराने
 बन  रोपणों  का  नवीकरण  करने  के  तहत  1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  25  एकड़  भूमि  को

 शामिल  किया  जाएगा  ।  राज्य  सरकार  तथा  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  द्वारा  तकनीकों  सहायता  दी

 जाती  है  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हाराष्ट्र  मे ंअकोला  जिले  में  इलेक्ट्रोनिक  टजोफोन  एक्सबैंल

 1354.  श्री  पांडुरंग  पु  डलिक  फू  डकर  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मड़ाराष्ट्र  के
 अकोला  जिले  में  वर्षा  1991-92  के  दौरान  कितने  हल॑क्ट्रोनिक

 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए

 क्या  ऐसे  एक्सचेंजों  को  स्थापना  के  लिए  कोई  समयावाधि  निश्चित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पी०  बो०  रंगय्या  :  नो  ।

 एवं  इन  एक्सचेंजों  को  1992  तक  प्रदान  किए  जाने  को

 योजना

 दिल्‍लो  प्रशासन  द्वारा  कार्यका  )  ओर  लिपिक  संवर्गो  का  विलय

 ]

 13:5,  धोमती  बिल  कुमारी  भंडारी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  कार्यकारी  और  लिपिकोय  नाम  के  दो  संवर्गों  के विलय  के  संबंध  में  यथास्थिति

 बनाए  रखने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  पंचाट  के  आदेशों  को  दिल्‍ली  प्रश,सन  ने  लागू  कर  दिया
 भौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  और  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  भोर  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  अधीनस्थ  सेवा

 केडर  के  कायंकारी  और  लिपिकीय  सेवाओं  के  विलय  पर  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  ने

 पथास्थिति  का  कोई  आदेश  पारित  नहीं  किया  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  ने

 भूतपूर्व  का्यंकारों  केंडर  से  लिपिकोय  कंडर  में  ओर  लिपिकीय  कंढर  से  कार्यकारी  कंडर  में

 तरण/तेंनातो  के  कई  अन्तरिम  आदेश  पारित  किये  जिन्हें  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  कार्यान्वित  किया
 गया  है  |

 बुनाव  के  दोरान  सारे  गये/घधायल  हुए  व्यक्तियों  को  मुआवजा  राशि  का  भुगतान
 1356.  भरी  गोविन्द  राब  निकम  :

 क्या  गहु  मन्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 चुनाव  के  दौरान  हुई  हिसा  में  घायल  हुए  व्यक्तियों  तथा  मारे  गये  व्यक्तियाँ  के  निकट
 संबंधियों  को  भुगतान  की  गई  मुआवजा  राशि  राज्यवार  ब्यौरा  कया
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 इत  घटनाओं  के  दौरान  सम्पत्ति  की  लूट  एवं  हानि  ब्यौरा  क्‍या
 ओर

 भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  से  लिपटने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव

 संतोष  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मस्त्रायल  में  राज्य  मग्त्रो  एम०  एसम०
 जंकब )  :  ओर  राज्य  सरकारों/संघ  शातित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 संविधान  के  आठवें  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  व्यवस्थाਂ  ओर  पुलिस  राज्य  का  विषय
 है  |  इस  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  की  जिम्मेवारी  प्रत्यक्ष  रूप  से  राज्य  सरकारों  की

 तथापि  क-द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  सम्पकं  बनाए  रखती  है  भौर  स्थिति  का  निरस्तर
 प्रबोधन  और  समीक्षा  करती  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  राज्य  सरकारों  फो  उपयुक्त  सहायता
 भी  दी  जाती

 सछआररा  समृदाय  का  उत्थान

 1357,  श्रो  के०  मरलोधरन  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  मछआरा  समुदाय  के  उत्थान  हेतु  किन-किन  कार्यक्रमों  को  कार्यानिवित
 किया  गया  और

 क्या  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  नुकसान  उठाने  की  स्थिति  में  इन  व्यक्तितयों  के
 आऋणों  को  तथा  अन्य  देनदारी  को  माफ  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापत्लो  :  (5)  मछआरों  के  उद्धार  के
 लिए  सरकार  द्वारा  कियान्वित  महस्वपूर्ण  कल्याण  कायंक्रम  निम्नलिबित  है  :

 (1)  सक्रिय  मछुआरों  के  लिए  सामूहिक  दुघंटता  बीमा  योजना  ।

 (2)  आदर्श  मछआरा  ग्राम  का  विकास  जिसमें  पेयजल  ओर  सामुदायिक  भवन
 और

 (3)  समुद्री  मछुआरों  के  लिए  बत्त-सह-राहत  ।

 नहीं  ।

 मध्यान्ह्‌

 कुमारों  उमा  भारतो  :  धन्यवाद  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन

 में  उपस्थित  सभी  माननीय  सदस्यों  का  खासकर  के  सांसद  बहनों  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहती  हूं  ।  आज  पूरे  भारतवर्ष  में  और  विशेषकर  दिल्‍ली  में  इस  तरह  के  केन्द्र  खुले  हुए  हैं  भोर

 भाम  इस  तरह  के  परीक्षण  होते  हैं  कि  गर्भ  में  लड़का  है  या  लड़की  माता  के  गर्भ  को  बच्चे  के

 जन्म  से  पहले  जांच  कर  ली  जाती  है  और  यदि  लड़की  हो  तो  गर्भपात  किया  जाता  है  ।
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 उम्रा

 अध्यक्ष  उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  रोहतक  में  एक  ऐसी  घटना
 धटी  अभी  कुछ  दिन  पहले  चाय  के  एक  दुकानदार  ने  पुलिस  स्टेशन  पर  जाकर  शिकायत  की  कि

 एक  नवजात  शिशु  के  शव  को  एक  कुत्ता  मुह  में  लेकर  भाग  रहा  था  ।  बाद  में  पता  लगा  कि  इस  तरह
 की  घटनाएं  वहां  पर  घटती  रहती  एक  पत्रकार  वहां  पर  गए  उनकी  एक  पत्रिका  भी  छपती
 उसमें  जो  विवरण  दिया  गया  उसमें  बड़ा  आश्चयंजनक  तथ्य  यह  है  कि  भारत  में  जहां  1000

 पुरुषों  पर  929  महिलाएं  बदां  रोहतक  और  उसके  आसपास  के  जिलों  में  1000  पुरुषों  पर  866

 लड़कियों  की  संछच्या  हो  गई  इतफा  मतलब  है  कि  यह  सन्तुलन  बहुत  बिगड़  रहा  )

 इसको  मजाक  में  मत  यह  बहुत  गम्भीर  बात  खासकर  भारत  जंसे

 देश  में  ऐसा  हो  रहा  है  |  अध्यक्ष  मुझे  टोकना  नहीं  चाहिए  लेकिन  मैंने  इसलिए  टोका
 क्योंकि  जब  भी  यहां  पर  महिलाभों  की  बात  होती  है  तो  सदन  में  उपस्थित  पुरुष  सदस्यों  को  लगता  है
 कि  ज॑से  कोई  मजेदार  बात  हो  रही  हो  |

 अध्यक्ष  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देती  हूं  जो  मेरी  बात  का  समर्थन  क

 रहे  हैं  और  इस  मामले  में  वे  सब  मेरे  साथ

 अध्यक्ष  दिल्‍ली  में  यह  हो  रहा  है  और  भारत  ज॑से  देश  में  यह  हो  रहः  है  जहां  साल

 में  दो  बार  नवरात्रि  बनाई  जाती  है  और  नारी  का  अत्यधिक  सम्मान  होता  है  ओर  दूसरी  तरफ  लड़की

 को  बोझ  समझा  जाता  है|  इसमें  मैं  महिलाओं  को  कम  दोष  क्योंकि  अगर  महिलाए  लगातार

 लड़कियों  को  जन्म  देती  हैं  तो  उस  परिवार  में  उसके  लिए  तकलोफें  बढ़  जाती  हैं  ।

 इस  बारे  में  अध्यक्ष  मैं  यहू  कहना  चाहती  हूं  कि  जिस  तरह  से  शारदा  एक्ट

 हालांकि  शारदा  एक्ट  बनने  के  बाद  भी  बाल-विवाह  लगातार  दो  रहे  लेकिन  अगर  शिकायत  होती

 है  तो  बाल-विवाह  रोक  दिया  जाता  यदि  इसी  प्रकार  से  इसके  सम्जन्ध  में  भी  कोई  कानून  बनाया

 जाए  तो  निश्चित  रूप  से  इसके  ऊपर  भी  रोक  लगेगी  और  लोग  लड़कियों  को  इज्जत  करना  सीखेंगे

 और  उनको  बोझ  नहीं  समझेंगे  ।

 मानव  संसाधन  मन्त्री  का  एक  पत्र  लगभग  सभी  सांसदों  के  पास  पहुचा  जिसमें  इस  संवध
 में  भी  जिक्र  मेरा  निवेदन  है  कि  सदन  में  उपस्थित  सभी  सदस्य  वंधु  और  सभी  सदस्य  बहनें  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  से  आग्रह  करें  कि  इस  प्रकार  का  कानून  बनाया  इसको  कानूनन
 माना  जाए  और  जो  डाक्टर  इस  प्रकार  के  परीक्षण  करते  उनको  दंडित  किया  अगर  कानन

 नहीं  बनाया  गया  तो  यह  समस्या  बहुत  गम्भीर  बन  जा)गी  ।  हर

 मैं  आप  सबका  धन्यवाद  करती  हूं  कि  आप  सबका  समर्थन  मुझे  मिल  रहा  )

 [
 अध्यक्ष  महोदथ  :  मेरे  विचार  से  हइस  सदन  में  महिला  सदस्यों  की  संख्या  कम  है  हालांकि  बाहर

 ऐसा  नहीं  हैं  ।  मेरे  विचार  से  सभा  उन्हें  आज  पूर्ण  सुरक्षा  देगी  ।

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजश  :  भाष  उन्हें  एक  पंकित  में
 बिठा  सकते  हैं  ।
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 थो  सोमनाथ  चटर्जी  :  इस  सभा  में  तो  सुरक्षा  दूसरे  सदन  में  क्‍या  होगा  ?
 )

 श्रीमतो  बसुन्धरा  राज  )  :  कांच  की  सफेद  प्लास्टिक  की  बोतलों
 और  जो  भी  वस्तु  कागज  आधारित  पैकेज  की  इस  समय  उस  पर  कोई  उत्पादन  शुल्क  नहीं  है
 लेकिन  अब  उस  पर  40%  से  अधिक  उत्पादन  शुल्क  दिया  गया  है  ।  यह  व्यव€था  अनवीकरण  ऊर्जा
 मर्थात  प्लास्टिक  जिसका  दुबारा  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  के  लिए  उपयुक्त  यहू

 तेल  पर  आधारित  है  और  इसका  आयात  किया  जाता  है  तथा  वनों  के  विनाश  का  कारण  है
 जिनसे  बढ़िया  कागज  बनाया  जाता  दूसरी  ओर  शत-प्रतिशत  स्थानीय  कच्चे  माल  से  उत्पादित

 100%  पुनः  उपयुक्त  होने  वाले  कांच  उद्योग  को  धक्का  पहुंचा  पूरे  विश्व  में  कर  आदि  लगाकर
 प्लास्टिक  पैकेजिंग  को  हतोत्साहिः  किया  जा  रहा  है  |  हमें  इमे  और  किसी  तरीके  से  करना  चाहिए  ।
 इस  स्थिति  के  कारण  हमारा  कांच  उद्योग  बित्कुल  अस्त  वपस्त  थाईलेंड  से  भी  कम  कांच
 उत्पादित  करता  है  जो  कि  शर्मनाक  ब।त  मालदीव  जंसे  बड़े  निर्यात  बाजारों  में
 थाहइलेंड  मौर  मलेशिया  का  माल  जा  रहा  है  न  कि  भारत  यह  उत्पादन  शुल्क  न  केवल
 असंगत  है  बल्कि  गलत  भी  इसे  सम  प्त  करने  से  जो  राजस्व  की  हानि  होगी  वह  उत्पादन  बढ़ाकर
 पूरी  की  जा  सकती  है  |  सरकार  को  अपनी  नीति  पर  पुतविचार  करना  चाहिए  ताकि  हमारा  कांच
 उद्योग  केवल  यूं  ही  न  चलता  रहे  बल्कि  समृद्ध  हो  |  मैं  आपको  आभा।री  होऊंगी  यदि  आपके  माध्यम  से

 यह  विशिष्ट  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  सरकार  तक  पहुं  ॥  दिया  जाए  और  शायद  सरकार  वह  सब  काये
 करेगी  जिससे  कांच  उद्योग  समद्ध  हो

 प्रो०  सावित्री  लक्ष्मणन्‌  :  अधिलम्ब्रनीय  लोक  महत्व  का  बिषय  उठाने
 के  लिए  मुझे  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपकी  आभारी  हूं  ।

 रेलवे  के  माल  डिब्बे  पुराने  उनकी  हालत  खस्ता  होने  और  लोक  करने  के  कारण  केरल

 को  भेजे  जा  रहे  खाद्य  पदार्थ  खराब  हो  जाते  है  जिससे  काफी  नुकसान  होता  माल  डिब्बों  की

 संख्या  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।  चूंकि  यह  राज्य  अन्य  राज्यों  द्वारा  भेजे  गए  खाद्य  पदार्थों  पर  निभर  करता

 है  इमलिए  उपर्युक्त  कारणों  से  होने  वाली  परेशानियां  बिल्कुन  स्पष्ट  अतः  भापके  माध्यम

 से  मैं  सरकार  को  अपना  गरीब  राज्य  बचाने  के  लिए  आवश्यक  आदेश  जारी  करने  का  अनुरोध
 करतो  हूं  ।

 श्रीमती  मालिनी  भटटाचाय  :  पूरे  देश  में  युवक  आज  इस  दिन  को

 लोकतांत्रिक  आंदोलन  को  बलपूर्वक  त्रिपुरा  में  गरीब  महिलाओं  और

 विद्याथियों  पर  हमले  के  विरोध  में  बचाओ  के  रूप  में  मना  रहे  मैं  सरकार  का

 ध्यान  त्रिपुरा  में  अत्यधिक  अभाव  की  स्थिति  की
 ओर  दिलाना  चाहती  हूं  ।

 राज्य
 में  लोकतांतजिक

 संस्थानों  को  नष्ट  करने के  परिणामस्वरूप  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।
 विशेष

 रूप
 से

 उत्त  1  त्रिपुरा
 के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे  स्वेय्स  जिला  परिषदों  के  माध्यम  से  कार्य  करने  वाली  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  एकदम  विफल  हो  गई  है  और  ग्रामीण  रोजगार  वी  असफलता  ने
 ग्रामीण

 भोर

 बासी  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बिल्कुल  समाप्त  कर  दी  गरीब  लोग  अपना  राशन  नहीं  ले  पाते  हैं  ।

 साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  जो  भी  प्राप्त  हो  रहा  है  उसे  राशन  की  दुकानों  के  मालिक

 काले  ब'जार  सें  बेच  रहे  चावल  12  २०  प्रति  किलो  की  दर  पर  बता  जाता  खाने  और  काम

 की  खोज  में  आदिवासी  क्षेत्रों  से लोगों  के  बाहर  जाने  की  सूचना  मिली  लोग  न  केवल  कुपोषण  से
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 मर  रहे  हैं  वल्कि  भुखमरी  से  भी  मर  रहे  इस  स्थिति  में  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह
 तत्काल  त्रिपुरा  में  खाद्य  पदार्थों  की  आपूर्ति  करे  ।  इस  बात  को  भी  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि
 जब  त्रिपुरा  में  खाद्य-सामग्री  भेजी  जाए  तब  सट्टं  बाजों और  काला-बाजारियों  द्वारा  उसमें  बाधा  न
 डाली  गरीबों  के  लाभ  के  लिए  त्रिपुरा  में  ग्रामीण  रोजगार  योजनाएं  पूरी  तरह  से  क्रियान्वित
 की  जानी  चाहिए  ।

 लोगों  को  यह  जानकारी  मिलनी  चाहिए  कि  लोकतांत्रिक  संस्थानों  को  नष्ट  करने  से  त्रिपुरा
 में  किस  प्रकार  की  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  |  हम  चाहते  हैं  कि  रघुनाथ  रेड्डी  की  रिपोर्ट  को
 सावंजनिक  तौर  पर  जारी  किया

 भरी  एस०  बी०  सिदनाल  :  आज  के  समाचार  पत्रों  में  यह  खबर  छपी  है  कि

 बंगलादेश  की  भोर  से  हमारे  देश  में  कुछ  आतंकथादी  घृस  आए  हैं  जो  श्री  आडवाणी  की  हत्या  करना

 चाहते  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  के  सचिव  ने  एक  वकक्‍त-य  दिया  भारत  सरकार  को  यह  सब  बातें  रोकने
 के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  ने  बहुत  अधिक  कष्ट

 सहा  इस  सम्बन्ध  में  समुचित  जांच  करके  कार्यवाही  की  मैं  इसे  सरकार  के  ध्यान  में  ला

 रहा  हूं  ।

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  शाज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एम०  एम०
 :  जी  हां  ।  महोदय  ।

 थी  सत्यपाल  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  भौर  सरकार  का  ध्यान

 एक  गम्भीर  समस्या  को  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  के  अन्दर  कुछ
 संगठन  खुले  रूप  से  तलबारें  बांट  रहे  हैं  और  हजारों  की  संख्या  में  तलवारें  प्रत्येक  जिले  के  अन्दर  अपने
 सदस्यों  से  नाममात्र  की  फीस  लेकर  दी  जा  रही  है  और  उन  तलवारों  को  उस  परिस्थिति  में  दिया  जा

 रहा  है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  ही  नहीं  सारे  देश  के  अन्दर  आमम्म  एक्ट  के  तहत  किसी  को  तलवार
 गौर  बिना  लाइसेस  के  रखना  मना  है  और  कोई  रखता  है  तो  दफा  25  के  अन्दर  चालान  होता
 है  ।  लेकिन  उन  तलवारों  का  नंगा  प्रदर्शन  हो  रहा  जब  भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  मन्त्री  जिलों  में

 जाते  हैं  तो  वहां  पर  नंगी  तलवारें  लेकर  हजारों  की  संख्या  में  आगे-आगे  चलते  हैं  )
 जन-सभाओं  में  नंगी  तलवारें  लेकर  ये  सदस्य  खड़े  रहते  उत्तर  प्रदेश  पुलिप्त  और
 जिलाधिकारी  चुप-चाप  देख्षते  रहते  इससे  संक्युलर  हिन्दुओं  से  और  अकलियत  में  दहशत  भोर  भय
 का  वातावरण  व्याप्त  हो  गया  जिला  प्रशासन  की  मौजूदगी  के  अन्दर  कोई  रोक-टोक  नहीं  है  ।
 मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  नंगी  तलवारों  पर  रोक  लगाई  जाए  और  जोतिलवारें  दी  जा  च॒की  हैं
 उनको  सरकार  प्रभावी  तोर  से  जब्त  करे  ताकि  हिसा  के  वातावरण  से  समाज  को  मुक्ति  मिल  सके  ।
 जब  कोई  व्यनित  छह  इंच  का  चाक्‌  लेकर  चलता  है  तो  पुलिस  का  सिपाही  उसे  आरम्स  एक्ट  की  दफा
 25  के  अन्दर  बन्द  कर  देता  है  ।  विश्व  हिन्दू  परिषद  ओर  बजरंग  दल  के  लोग  एक-एक  मीटर  लम्बी
 तलवारें  शाहजहांपुर  में  बिना  लाइसेंस  के  खुले-आम  प्रदशंन  कर  रहे  हैं  भौर  फिर  भी  कोई  जुमं  नहीं
 बनता  है  |  )

 172



 10  1913

 क्री  मदत  लाल  खुराना  :  हम  प्रोटेस्ट  करना  चाहते  हैं. : हम प्रोटेस्ट करना चाहते Be-----  )

 श्री  राजेर  अग्मिहोत्री  भध्यक्ष  यह  सरासर  मलत  ****'  पे

 बिल्कुल  गलत  कहते  *-***

 भरी  सत्यपाल  सिंह  यावव  :  मैं  इनसे  कहता  चाहता  हूं  कि  अगर  तथ्य  सही  निकला  तो  ये
 इस्तीफा  देंगे  और  सही  नहीं  निकला  तो  में  इस्तीफा  दूंगा  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  ली  है  |  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 क्री  मुरली  घरन  :  केरन  में  सभो  धर्मों  के  लोग  अगस्त  के  तीसरे  सप्ताह  में
 ओणम  पर्व  मनायेंगे  ।  जो  केरलवासी  केरल  से  बाहर  रहते  है  वह  अगस्त  के  पहले  सप्ताह  मैं  वहां

 मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हु  कि  वे  उनकी  धुविधा  के  लिए  विशेष  गाड़ियां
 चलाएं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दा रकानाथ  दास  ।

 ]

 थ्री  मदन  लाल  खुराना  :  बिहार  के  मुख्य  मन्त्रो  मोहरंम  के  जुलूस  में  सबसे  आगे  नंगी  तलबार
 लेकर  चल  रहे  यह  फोटो  भी  छपा  है  ।  इस  पर  आप  नहीं  बोलेंगे  ।  यू०  पी०  के  बारे  में  रोज  कुछ
 न  कुछ  बातें  करते

 |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इपया  आप  बैठ  जाइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  कि  सदस्य  इस  समय  क्‍या  पूछमा  याहते  हैं  ।

 ]

 श्री  मदन  लाल  खराना  :  पूछना  चाहिए  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सम्भव  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  खुराना  कृपया  भाप  अपने  स्थान  स्ले  मुझे  निर्देश  नहीं  दें  ।

 मै  महीं  जानता  कि  मानसीय  सदस्थ  इस  समय  क्‍या  पूछना  चाहते  बदि  मैं  जानता  होता

 तो  उन्हें  अनुमति  नहीं  देता  और  तब  भी  आष  और  अन्य  सदस्य  खड़े  हो  जाते  ।  में  कया  कर  सकता

 हू  ।

 )
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 1  1991

 थओ  राजन  अग्निहोत्री  मैं  चुनौती  देता  हूं  अगर  एक  बात  भी  साबित  कर  दें:**  ४

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 )
 *

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हो  गया  इसको  लम्बा  न  करें  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 |

 सोनकर  जी  आप  भी  बंठ  जायें  ।

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समझने  की  कोशिश  करें  कि  यदि  एक  विषय  का  सभा  में  एक  बार
 उल्लेख  कर  दिया  गया  है  और  दस  सदस्य  उसे  दुहरा  रहे  हैं  तब  यह  दस  बार  कायंबाही  वृतान्त  में

 शामिल  होता  है  ।  कृपया  आप  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दीजिए  ।  कुछ  ऐसे  विषय  हैं  जिनके  बारे  में

 इतनी  गहनता  से  हर  सदस्य  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  आवश्यक  नहों  होता  ।

 थरो  द्ाश्कानाथ  दास  :  असम  की  बरक  घाटी  में  बड़ी  संख्या  में

 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  युवक  बेरोजगार  जबकि  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  को
 सेवाओं  में  उनके  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  है  किन्तु  व्यवहायंतः  उन्हें  तदनुसार  लाभ  नहीं  मिल  रहा

 भधिकांश  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवार  आधिक  रूप  से  दलित  हैं  और
 उनके  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  नौकरी  देने  से  उनको  सहायता  हो  सफेगी  ओर  वे  बेहतर  जीवन
 बिता  सकेंगे  मेरे  विचार  से  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  युवकों  की  बेरोजगारी
 संबंधी  स्थिति  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 क्या  माननीय  महोदय  इस  संबंध  में  तुरन्त  कदम

 असम  की  बराक  घाटी  में  बेरोजगार  की  समस्या  बहुत  गम्भीर  प्रतिबषं
 विद्यालयों  से  सेकड़ों  विद्यार्थी  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  की  डिग्री  लेकर  निकल  रहे  हैं  जिससे  यह
 समस्या  बढ़कर  अप्रत्याशित  स्थिति  पैदा  कर  रही  है  ।  मेरे  विचार  में  यदि  ऐसी  ही  स्थिति  रही  तो  वह
 समाज  के  लिए  अहितकर  होगी  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  करीमगंज  जिले  में  एक
 ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  जिससे  इन  युवाओं  को  तकनीकी  शिक्षा
 देकर  उनको  आत्गनिर्भरता  के  लिए  किसी  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  की  ओर  मोड़ा  जाए  ।

 वृत्तांत  मे ंसम्मिलित  नही  किया  ।



 10  श्रा  1913  बेंक  आफ  कामस  एन्ड  क्रेडिट  इन्टरनेशनल
 को  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 क्या  माननीय  मन्त्री  बेरोजगार  युवकों  को  कोई  रोजगार  मिलने  से  पहले  किसी  प्रकार  का
 बेकारी  भत्ता  उपलब्ध  करायेंगे  ?

 श्री  मोरेश्वर  सावे  :  धध्यक्ष  मैं  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  का  ध्यान
 सरकार  की  उस  योजना  की  ओर  दिलाना  चाहता  हू  जिसमें  सम्भाजीनगर  अर्थात्‌  भौरंगाबाद  में  10
 कि०्वा०  मायस्माल  उच्च  क्षमता  वाले  टी०  बी०  प्रसारण  केन्द्र  की  अनुमति  दिए  जाने  पर  सम्भाजी
 नगर  के  100  वाट  कम  क्षाथता  वाले  प्रसारण  केन्द्र  को  बन्द  किया  जा  रहा

 यदि  भर्थात्‌  औरंगाबाद  चंनल  को  जारी  रखा  जाए  तो  उस  क्षेत्र  के  लोग  दिल्ली
 के  दसवें  चैनल  के  हिन्दो  कार्यक्रमों  और  बम्बई  के  छठ  चेनल  के  शाम  5.30  बज  से  8,40  तक
 मराठो  कार्यक्रमों  का लाभ  भौ  उठा  सकेंगे  ।  सम्भाजीनगर  भर्थात्‌  औरंगाबाद  चूंकि  एक  विकासशील
 भौद्योगिक  भौर  परयटन  केन्द्र  यह  एक  महानगर  है  और  कार्यक्रमों  को  हिन्दी  और  मराठौ  में  दिश्याया
 जाता  है  यदि  औरंगाबाद  चनल  को  बन्द  नहीं  किया  जाए  तो  उस  क्षेत्र  के  लोग  दोनों  चैनलों  का
 लाभ  उठा  पायेंगे  ।

 विशेष  रूप  चूंकि  मूलभूत  ढांचा  पहले  ही  उपस्थित  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  मायस्माल

 टी०  वी०  प्रसारण  केन्द्र  की  स्वीकृति  की  ओर  ध्यान  दिए  बिना  औरंगाबाद  प्रसारण  केन्द्र  को  जारी

 रखा  जाए  ।  इस  संबंध  मे  आवश्यक  निर्देशों  को  जारी  करने  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  और  शीघ्र

 वाही  की

 थ्री  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  आज  द  हिन्दुस्तान  टाईम्स  ने

 अबबारी  कागज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  संबंध  में  बहुत  ही  बिन्ताजनक  खबर  छापी

 ने  आयातित  स्टेंन्डडं  अखबारी  कागज  का  मूल्य  4,670  रुपये  प्रति  मीट्रिक
 टन  (30%)  और  चमकदार  »ख़बारी  कागज  का  मूल्य  10,410  रुपये  प्रति  मीटिक  ढन

 (45%)  बढ़ा  दिया  यह  मूल्य-वृद्धि  |  जुलाई  से  3,000  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन

 और  4,565  रुपये  प्रति  मि०  टन  है  !”

 छोटे  अखबारों  पर  इसका  बहुत  बुरा  प्रभाव  उन्हें  बन्द  करने  की  स्थिति

 उत्पन्न  हो  गई  है  और  इससे  बड़ी  संख्या  में  कामगारों  पर  प्रभाव
 इसी  लिए

 मैं  सरकार  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  विषय  पर  विचार  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मेरे  विचार

 में  सभा  के  सभी  पक्ष  इस  पर  सहमत  होंगे  ।

 अनेक  मातनोय  सदस्य  :  हां  ।

 12,23  भ०  १०

 बेंक  अ  फ  कामर्स  एन्ड  क्रडिट  इन्टरनेशनल  को  भारत  में

 गतिदिधियों  के  बारे  में

 क्रो  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  एक  महत्वपूर्ण  सवाल  की  तरफ  इस  हाऊस

 का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।  मुझ  ऐसा  लगता  है  कि  सारा  हाउस  हमारा  साथ  देगा  ।  पिछले  10-15
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 बैंक  आफ  कामसे  एन्ड  क्रेडिट  इन्टरनेशनल  1  1991
 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 [st  रबि  राय  ]
 दिनों  से  हर  एक  दिन  राष्ट्रीय  अद्चबारों  एवं  दुनिया  के  अन्य  अखबारों  में  बेंक  ऑफ  कामसं  एण्ड
 क्रेंडिट  इंटरनेशनल  की  तरफ  से  हुए  फ्रॉड  और  स्कडल्स  के  बारे  में  पढ़  रहे  अध्यक्ष  असल
 में  आज  अखबार  में  निकला  है  कि

 !

 स्टेट्स  फेडरल  रिजवं  ने  बेंक  आफ  क्रेडिट  एवं  कामस  इण्टरनेशनल  पर  इतिहास  में
 अब  तक  को  शायद  सबसे  अधिक  .00  मिलियन  डालर  को  पेताल्‍टी  लगाई

 ]
 वह  क्रिमिनल  आगंनाइजशन  मेरा  कहना  यह  है  कि  कोई  8-10  दिन  पहले  हमारे  एक

 हाई  कमिएनर  श्री  सिघवी  का  बाकायदा  बयान  है  कि  एक  क्रिमिनल  बंक

 है  ।  इसका  जो  आप्रेशन  चल  रहा  इसमें  जो  मिलिटेंट्स  लोग  पाकिस्तान  से  आकर  हमारे  कश्मोर
 में  गड़बड़  कर  रहे  उनके  बारे  में  खोज  करने  के  लिए  वायदा  किया  था  और  अभी  तक  संसद  के

 सामने  भारत  सरकार  की  तग्फ  से  न  तो  अर्थ  मन्त्री  और  न  प्रधानमन्त्री  जी  की  ओर  से  कुछ  कहा
 गया  बम्बई  में  इसकी  एक  शाखा  तो  इसकी  तरफ  से  भी  फ्रॉड  हुआ  यह  मैं  मानकर
 चलता  हूं  बहुत  स्केंडल  हुआ  होगा  जिसके  बारे  में  अभी  तक  सदन  बो  पता  नहीं  तो  मैं  आपके
 माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  यहां  मुरली  देवड़ा  साहब  भी  बेठे  वह  बम्बई
 के  रहने  वाले  हैं  और  दुनिया  में  70  देशों  में  इस  बैक  ने  फ्रॉड  किया  फ्रॉड  किया  है
 और  आतंकवादियों  को  समर्थन  दिया  है  भौर  हमको  ताज्जूब  है  कि  भारत  सरकार  श्वामोश  बंठी  हुई
 है  ।

 यह  सरकार  खामोश  रहने  के  पड्यन्त्र  में  शामिल  है  ।

 ]

 अभी  तक  इन  दोनों  चीजों  पर  अध्यक्ष  हमको  बताना  चाहिए  सरकार  को  सुओ
 मोटो  स्टेटमेंट  देना  चाहिए  था  कि  क्‍या  हो  रहा  बम्बई  बेक  में  क्या  फ्रॉड  हुआ  होगा  और  सिंघवी

 साहन  बाकायदा  बयान  किए  हैं  कि  इस  बेंक  से  पैसा  लेबर  के  पाकिस्तान  ने  हिन्दुस्तान  के  अन्दर

 मिलिटेंट्स  को  काश्मीर  में  भेजकर  हस्तक्षेप  किया  इन  दोनों  सवालों  के  बारे  मे  अध्यक्ष  महोदय
 कोई  जानकारी  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  सरकार  ने  नहीं  दी  है  ।

 में  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  यहां  सारे  कंबिनेट  मन्त्री  लोग  बेठे  इसके  बारे  में
 बाकायदा  एक  तो  मिलिटेंट  को  किस  तरीके  से  दिया  गया  और  हिन्दुस्तान  में  पाकिस्तान  की  तरफ  से

 मिलिटेंट्स  को  बैंक  से  पंसा  लेकर  के  भेजा  और  दूसरी  बात  यह  है  कि  बम्मई  में
 की  जो  ब्रांच  है  उसमें  किसने  हिन्दुस्तानियों  क ेसाथ  फ़ाड  किया  गया  यह  सारी  चीज

 इसलिए  जरूरी  हो  गई  है  कि  न्यूया्क  के  फंडरल  रिजव  ने  जो  200  मिलियन  डालर  इसके  ऊपर
 फाइन  किया  है  और  वह  कहता  है  कि  दुनिया  में  सबसे  क्रिमिनल  आयपंनाइजेशन  इन  द

 इसके बारे में सरकार को बताना



 10  1913  बेंक  आफ  कामसं  एन्ड  क्रेडिट  इन्टरनेशनल
 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 न  ]
 श्री  संफुह्दीन  चोघरी  :  इस  विषय  पर  मैं  श्री  रविराय  से  महमत  हैं  ।  देश  की  एकता

 भौर  अखण्डता  से  संबंधित  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  ये  बैंक  उग्रवादी  संस्थाओं  को  वित्तीय
 सहायता  दे  रहे  सबसे  अधिक  चिन्ताजनक  बात  यह  है  कि  बम्बई  को  शाखा  को  सही  घोषित  कर
 दिया  गया  ।  यह  सही  कंसे  है  ?  उन्होंने  इन  वर्षों  में  क्या  किया  ?  इस  सबके  लिए  कौन  उसरदायी
 है  ?  हम  इन  सब  बातों  की  ओर  ग्राहकों  संबंधी  सूचना  चाहते  कया  सरकार  आज  सभा  में  कोई
 वक्तव्य  देगी  ?  हमें  इस  पर  पूरी  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  क्‍या  किया  था  ?  भारतीय  रिजवं
 बेंक  की  भी  एक  भूमिका  है  ।

 श्री  संफ्दोन  चोधरी  :  सबसे  उन्हें  एक  वक्तव्य  देने  फिर  हम  इस  पर  थर्चा
 यदि  आवश्यक  तो  हम  एक  समिति  का  गठन  करेंगे  जो  देश  में  उनके  कार्यकलापों  की  जांच
 करेगी  ।

 थो  बसुदेव  आचाय  :  सरकार  को  एक  वक्‍तथ्य  देना  चाहिए  ।

 श्री  चच्दजीत  यादव  :  इस  शाखा  के  संबंध  में  बम्बई  के  एक  अखबार  ने  भी  कुछ
 और  सूचना  दी  इस  शाखा  का  मुख्य  एक  पाकिस्तानी  नागरिक  है  ।  जो  धन  इस  शाखा  में  आ  रहा
 है  बह  संदिग्ध  धन  है  ।  कुछ  अरब  देशों  और  अमरीकी  बैंकों  ने  उसके  साथ  सांठ  गांठ  की  अखबार
 ने  बिना  किसी  व्यक्ति  का  नाम  लिए  यह  स्पष्ट  रूप  से  प्रकाशित  किया  है  कि  इस  शाखा  ने  कुछ
 भारतीय  राजनीतिज्नों  की  जिनमें  मंसद  सदस्य  और  कुछ  ऊंचे  अफसर  हैं  को  धन  दिया  है  ।  ऐसा  आरोप
 है  कि  इसका  मुछ्य  काये  भारत  में  तथा  अन्य  कई  विकासशील  दशों  में  आन्तरिक  गड़बड्ो  फंलाना  था
 और  उसने  इसके  लिए  धन  1  सहायता  भी  दी  चंकि  यह  शाझ्या  बबई  में  कायंरत  सरकार
 के  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  वह  पूरा  हवाला  देते  हुए  एक  वक्तव्य  दे  |  भारत  में  इस  शाला
 के  क'यरत  होने  का  कया  प्रयोजन  थਂ  ?  इस  प्रश्न  को  ब्रिटेन  की  संसद  में  उठाया  गया  वहां  पर
 मन्त्री  को  सदन  के  बीच  वक्तव्य  देना  पहा  उसके  पश्चात्‌  बेंक  आफ  इंग्लैंड  ने  कुछ  विशेष  कदम

 उठाए  थे  ।  चूंकि  यह  शाखा  हमारे  देश  में  कायंरत  सरकार  को  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 |
 श्री  लाल  कृष्ण  आडयाणी  :  अध्यक्ष  विगत  40  वर्षों  से  समय-समय  पर

 इस  प्रकार  को  बात  उठती  रही  है  कि  हमारी  आन्तरिक  राजनीति  में  विदेशी  हस्तक्षेप  होता  रहा  है
 और  धन  के  द्वारा  हिन्दुस्तान  की  राजनीति  को  व्िकृत  करने  की  कोशिश  कुछ  विदेशी  करते  रहे  हैं  ।

 अब  यह  जो  अभी  विषय  आया  है  इस  बैंक  उसके  बारे  रें  कई  जो
 स्पेसेफिक  समाचार

 भी  अखबारों
 में  छप  चुके  बहुत  चिन्ताजनक  हैं  और  उसप्तके  बारे  में  केवल  यहां  आवाज  उठाते  इतना  पर्याप्त

 नहीं  इसकी  तह  में  जाना  चाहिए  और  सबसे  पहले  तो  सरकार  का  यह  दायित्व
 बन

 जाता  है  कि

 इसके  बारे  में  उनको  जितनी  जानकारों  हो  दह  आवःर  सरन  में  रखे  ताकि  इसके  बारे  में  तह  तक  पहुंच
 कर  हम  इस  विक्रृति  को  दूर  कर  सके  ।

 ]

 श्रो  निमंल  कान्ति  चटर्जी  यह  बहुत  साधारण  बात  यह  ऐसा  बेंक  नहीं  है
 कि  हम  उन  लोगों  के  नाम  नहीं  जानते  जिनका  इस  बंक  में  खाता  उनसे  सूचना  प्राप्त  करने  के
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 को  भारत  गतिविधियों  के  बारे  में

 कांति

 स्थात  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  उस  बेंक  के  जमाकर्त्ताओं  और  उन  लोगों  की  एक  सूची
 ह

 तैयार  करे  जिन्होंने  वहां  से  धन  निकाला  कम  से  कम  इस  बेक  के  विरुद्ध  इस  गोपनीयता  को

 तोड़ना  ही  होगा  ।  इस  संबंध  में  यही  किया  जा  सकता  है  और  तब  जांच  जारी  रख्वी  जा  सकती

 क्री  सोमनाथ  चटजों  :  जो  समाचार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  वे  बहुत  परेशान  करने  वाले  हैं  और  इस
 देश  में  सम्पूर्ण  संसदीय  व्यवस्था  को  प्रदूषित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  यदि  इस  प्रकार  घन
 देकर  अथवा  स्रोतों  का  प्रयोग  करके  जिनको  हमें  जानकारी  नहीं  है  संसद  सदस्यों  को  खरीदा  जा
 सकता  है  तथा  उन  पर  जोर  डाला  जा  सकता  है  ओर  यदि  नौकरक्षाही  को  इस  प्रकार  प्रदूषित  किया
 जा  सकता  है  तो  इस  प्रकार  हमारे  संसदीय  प्रजातन्त्र  की  कार्यप्रणालो  प्रभावित  होती  यह
 आवश्यक  है  कि  सदन  इस  विषय  को  उठाए  और  सभा  इस  पर  विचार  करे  इसके  जांच  करने  के  लिए
 एक  सदन  समिति  का  गठन  अति  उत्तम  समाधान  वह  समिति  इस  विषय  की  जांच  कर  सकती

 है  और  यह  सुनिश्चित  कर  सकती  है  कि  इसे  किस  प्रकार  जा  रहा  है  और  कया  किसी  प्रकार  के

 भुगतान  किए  गए  हैं  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  एक  वक्तव्य  दे  ।  वे

 यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  करे  ।

 क्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  सदन  में  जो  मामला  उठाया  गया

 वह  गम्भीर  है  ।  इसके  बारे  में  सबसे  पहले  सारे  तथ्य  सदन  के  सामने  आने  मैं  नहीं  समझता
 कि  समाचार  पक्रों  में  जो  कुछ  छपा  उसके  आधार  पर  हम  कोई  यहां  फैसला  कर  सकते  आप
 सरकार  को  निर्देश  दें  कि  इस  बेक  के  संबंध  में  सारी  जानकारी  एकत्र  करके  सदन  के  सामने  रखे  ।
 यदि  वह  जानकारी  ऐसी  है  जो  आपत्तिजनक  है  तो  सदन  कोई  भी  निर्णय  कर  सकता  फिर  सदन
 की  समिति  भी  बनाई  जा  सकती  है  !  मैं  समझता  हूं  कि  पहले  सरकार  की  भोर  से  कोई  वबतंव्य  आना
 जरूरी

 |

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  यह  विषय  तीन  दिन  पहले  इसी  सदन  में  उठाया  गया  कि  यह  बेक

 मौकरशाही  अफसरों  और  राजनीतिश्ों  को  धन  दे  रहा  हमने  उस  दिन  कहा  था  कि  सरकार  को

 इस  पर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।  किन्तु  अभी  तक  सरकार  ने  इस  विषय  को  स्पष्ट  नहीं  किया  है
 और  न  ही  कुछ  कहा  सरकार  खामोश  क्‍यों  सरकार  कोई  वक्तव्य  क्‍यों  नहीं  दे  रही  है  ?

 हमारी  मांग  है  कि  पहले  सरकार  एक  वक्तव्य  दे  और  इस  बेंक  प्राफ  फ्रेंडिट  एंड  कामशियल

 इन्टरनेशनल  संबंधी  सभी  दस्तावेज  सभा  पटल  पर  रखे  ।

 श्री  सुबासचन्द्र  नायक  !  अध्यक्ष  हमारे  यहां  1965  से  आज  तक  लगातार

 मूखा  पड़ता  आ  रहा  पिछले  दिनों  ही  कुछ  बारिश  हुई  है  जिसकी  वजह  २  सूखे  का  प्रकोप  कम  हो
 गया  है  ।  यहां  के  माननीय  सदस्य  श्री  शरत्‌  चन्द्र  मैं  और  केन्द्रीय  मंत्री  श्री  के०  सी०

 सूखे  से  प्रभावित  एरिया  को  देखने  गए  उसके  बाद  वहां  काफी  बारिश  हुई  है  ओर  बारिश  का
 प्रभाव  हमारे  इन्द्रावतों  प्रोजेक्ट  पर  भी  पड़ा  वहां  अनेक  लोग  मर  चुके  मेरे  पास  कल  ही
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 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 पढ़  रहा  21  तारीख  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  निकला  है  कि  वहां  15  लोग  मरे  उड़ीसा  के

 रिवेन्यू  श्री  नायक  ने  बोला  है  कि  12  लाशें  अब  तक  वहां  मिल  चुकी  जो  लोग  बहां
 काम  कर  रहे  उनका  कहना  है  कि  लगभग  30  आदमी  वहां  मरे  मेरे  पास  यह  भी  फोन

 हांडी  से  आ  रहा  है  कि  300  से  ज्यादा  आदमी  मर  चुके  हजार  हजार  मकान  गिर  चुके  रास्ता
 ओर  व्यवस्था  पूरी  तरह  स॑  अस्तव्यस्त  हो  गई  नेशनल  हैरल्ड  में  निकला  है  कि  40
 आदमी  मर  चुके  हैं  ।  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  निकला  है  कि  20  व्यक्ति  मर  चुके  मैं  आपके  माध्यम
 से  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  एक्च अल  रिपोर्ट  क्या  कितने  अदमी  मरे  हैं  भौर  कितने  आदमी
 अभी  अन्दर  फंसे  मैं  यह  भी  सरकार  से  जानना  जहुता  हूं  कि  वहां  पर  तुरमभ्त  रिलीफ  कार्यक्रम
 शरू  करने  के  लिए  कया  पग  उठ  ए  जा  रहे  रिसीफ़  के  क्राम  अविलम्ब  शुरू  होने

 )

 ]

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  हमने  इस  विषय  को  उठाया  है  बिन्‍्तु  इस  पर  सरकार  ने  कोई  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  नहीं  की  सरकार  को  पहले  इस  पर  प्रतिक्रिया  ढयक्त  करनी  चाहिए

 श्री  सेफूहीन  चौधरी  :  प्रेस  ने  हमारी  आलोचना  की  है  ।  प्रेस  के  अनुसार  संसद  खामोश  है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  नहीं  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मसनन्‍्त्री  अर्जत  सिंह  :  कई  सदस्य  बोल  रहे  मैंने  सोचा  था

 कि  जब  इस  पर  सब  बोल  चुके  तब  मैं  कहूंगा  ।  इसीलिए  मैं  खामोश  था  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  भी  इस  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सभी  नहीं'**

 )

 अध्यक्ष  महोदय  शून्य  सामान्य  कार्यवाही  से  अधिक  महत्वपूर्ण  हो  रहा  फई  सदस्यों

 को  इस  पर  बोलने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 श्री  अर्जन  सिह  :  सभा  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  को  गई  बिन्‍्ता  को  देखते  हुए  मैं

 स्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाऊंगा  और  उनसे  कहूंगा  कि  वे  इस  विषय  पर  जो  कर  सकते नीय  वित्त  म
 ब्लिऊ  जे  डे मैं  वित्त  मन्‍्ध्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाऊंगा  ।  भाप  जानते  मैं  इस  पर

 हैं  वह  करें  *"  |  व्यवधान )
 वे

 करेंगे
 वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  ।  जैसा  वे  करना  चाहते  वे

 अध्यक्ष  जहोबव  :  मेरे  विचार  में  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यवत  कर  दिए  हैं  और  सरकार  भी

 इसे  एक  गम्भीर  विषय  मानती  है  ।
 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  वक्‍तम्य  देने  के  लिए  कहूंगा  ।

 भ्रो  बसुदेव  आचाय  :  आज  ।

 ]
 के

 करो  उसारेड्डो  वेंक॒टेश्वरालु  (  :  आन्ध्न  प्रदेश  में
 पूर्वी  समुद्र  तट  पर

 गे
 मे  से  श्च्ठा

 प्रम  तथा  विशेषकर  कृष्णा  जिले  के  दिविसीमा  और  नायडमोल  क्षेत्रों  के  अनेक  गांवों  में  तथा  गु  टूर
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 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 उसारेड्डी  थें  कटेश्बरालु  ]

 जिले  के  और  मंगलगिरि  क्षेत्रों  में  तूफान  और  बाढ़  का  प्रकोप  बने

 रहना  लम्बं  समय  से  एक  आम  बात  सी  हो  गई  है  |  वर्ष  1977,  1986  तथा  1990  में  आई  बाढ़
 मौर  तूफान  से  तथा  ज्वारीय  लहरों  के  कारण  हजारों  व्यक्ति  मर  गए  तथा  उनके  पशु  मुर्गी  और  मछली

 फाम॑  नष्ट  हो  करोड़ों  रुपए  मूल्य  के  फलोद्यान  व  फसलें  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  लाखों  गरीब
 निवासी  बंघर  हो  गए  तथा  बुनक-ों  और  मछुआरों  के  उपकरण  भी  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  की  भेंट

 बढ़  गए  |  ऐसे  अवसरों  पर  न  तो  बीमा  संस्थाएं  भर  न  ही  सरकारी  एजेंसियां  उन  लाखों  लोगों  को

 हुए  नुकसान  की  पर्याप्त  भरपाई  करने  में  समर्थ  हो  इस  प्रकार  भनेकों  परिवार  अपनी

 विका  से  वंचित  हो  स्थानीय  भोगोलिक  कारणो  से  निरन्तर  प्रकृति  के  आवेश  के  शिकार  इन  दुर्भाग्य
 शाली  पीड़ितों  को  इन  आपदाओं  से  बचाने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  शरू  की  जानो

 सरकार  तथा  स्वयं-सेवी  संगठनों  द्वरा  दी  जाने  वाली  किसी  भी  अस्थायो  और  छोटी-मोटी  सहायता  से
 उनकी  आजीविका  एवं  नुकसान  को  भरपाई  होने  वाली  नहीं  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  झोंपड़ी  बीमा  पशूपालन  कारगर  फसल  तथा  बड़े  पैमाने  पर
 पक्के  घर  बनाने  जैसे  दीर्ध-अवधि  के  तथा  स्थायी  उपायों  के  बारे  में  सोचे  तथा  एक  स्थायी  प्राकृतिक
 आपदा  संकट  निवारण  कोष  वी  स्थापना  ताकि  र  ज्य  सरकार  बिना  किसी  केन्द्रीय  टीम  के  पहुंचने
 का  इन्तजार  बड़े  पंमानेहरैंपर  व्यवस्थित  ढंग  से  बचाव  एवं  राहृत  कायक्रम  चला  सके  ।  इसके
 अलावा  इन  क्षेत्रों  को  प्राकृतिक  आपदा  वाले  क्षत्र  घोषित  बिया  जा  सकता  है  तथा  अवरोधों  को

 मजबूत  बनाने  के  लिए  सहायता  अथवा  विशेष  अनुदान  दिए  जा  सउते  इस  पहलू  पर  सरकार  को
 विशेष  ध्यान  देना

 क्री  एस०  मल्लिकाज  नय्या  :  श्री  वेंकटेश्वरालु  द्वारा  व्यक्त  विचारों  से  सहमत  होते
 हुए  मैं  भी  सरकार  का  ध्यान  कर्नाटक  में  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  बाढ़  से

 बरी  तरह  प्रभावित  मुझे  पता  चला  है  कि  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  बिहार  एवं  महाराष्ट्र
 राज्यों  को  प्रभावित  बताया  है  और  वहां  के  प्रभावित  लोगों  को  उनकी  भावश्यक्रताओं  की  पूति  के
 लिए  कुछ  धनराशि  दी  गई  लेकिन  मेरा  अनूरोध  है  कि  करटिक  में  हुए  नुकसान  का  अनुमान
 लगाने  के  लिए  सरकार  को  वहां  एक  केन्द्रीय  दल  भेजने  पर  शीघ्र  विचार  करता  दस  कराड़
 से  15  करोड़  रुपए  तक  की  संपत्ति  एवं  फसलों  का  नुकसान  हुआ  पशृधन  का  भी  नुकसान
 हआ  है  तथा  ग्यारह  से  अधिक  व्यक्ति  मारे  गये  **  ''  भयंकर  तवाही  मची  अतः
 मेरा  यह  विनम्र  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  वहां  पर  हुई  जान  और  माल  की  हानि  का  सही-सही
 अन्दा ना  लगाने  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  भेजे  ।  मुझे  अशा  थी  कि  इस  बार  सरकार  वहां  एक  दल  भेजने
 पर  विचार  परन्तु  अभी  तक  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  मुझे  तो  इस  बात  में  शक  है  कि

 यह  बात  प्रधानमन्त्री  की  जानकारी  में  कल  मैंने  रेडियो  पर  सुना  था  कि  अस्य  उन  पड़ोसी  देशों
 के  जहां  भारी  नुकसान  हुआ  हमारे  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  अत्यधिक  सहानूभूति  प्रदरशित  की
 है  )

 भरी  रामप्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  हमको  बोलने  का  मौका  नहीं  दे  रहे
 इसलिए  मैं  वाकआउट  करता
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 की  मारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 eee

 4)
 2,41  मप०

 समय  थ्री  रामप्र  साद  सिह  सभा  भवन  से  बाहर  चले

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अपनी  बात  संक्षेप  में  करनी  अन्य  सदस्यों  को  भी  अपनी
 बात  कहनी  है  ।

 व
 श्री  एस०  मल्लिका  नय्या  :  लेकिन  यह  दुभगिय  की  बात  है  कि  कर्नाटक  पर  अभी  तक  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  मैं  यह  बात  सरकार  क  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि उसे  कनटिक  में  हुए
 नुकसान  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  विशेषज्ञों  का  एक  दल  वहां  भेजना  चाहिए  ।

 भरी  एच०  डो०  वेवगोड़ा  :  अध्टक्ष  मैं  अपने  साथी  श्री  मल्लिकाज  तय्या  द्वारा
 व्यक्त  विचारों  का  समन  करता  मेरा  चुनाव  क्षेत  इससे  बातें  प्रभावित  मैं  सरकार
 का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना  बच  हता  हूँ  कि  बाढ़  नियंत्रण  सहित  सभी  पहलुओं  पर
 कर्नाटक  की  उपेक्षा  की  गई  अदी  कुछ  समय  पहले  अ!ई  बाढ़  में  लगभग  पांच  ठथक्ति  बह  गये  तथा
 कुर्ग  शिवामागा  और  हसन  डिलों  में  आठ  व्यक्ति  म*  गए  ।  यांडिया  कुगं  तथा  चिकमगलूर  जिलों
 में  आई  भारी  बाढ़  के  कारण  अनेकों  मकान  ढह  गए  तथा  खड़ी  फसल  और  सम्पत्ति  करोड़ों  रुपए  की
 नष्ट  हो  गई  ।  नदी  के  दोनों  कि  उरों  पर  बसे  लोगों  तथा  किसानों  की  यही  दुदंशा  है  ।  सरकार  से
 मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  बाढ़-पीड़ियों  भी  राहत  के  लिए  कम  से  कम  दो  करोड़  रुपए  की  राशि  दी

 श्री  लाजकृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मैं  उस  विपय  पर  बोलने  के  लिए
 उठा  हूं  जिसका  जिक्र  इससे  पृ  हमारे  साथी  महोदय  ने  भी  क्या  परन्तु  मेरे  विचार  में
 क।र  को  इसे  जिस  प्रकार  से  लिया  गया  उससे  अधिक  ग्रम्भीरता  से  इसे  लिए  जाने  की  आवश्यकता

 है  ।  समाचार-पत्र  उद्योग  के  सम्मुख  एक  गम्भीर  संकट  आ  खड़ा  हुआ  है  तथा  यदि  राज्य  व्यापार
 निगम  द्वारा  अखबारी  कागज  की  कीमतों  में  बढोतरी  की  गई  तो  इससे  संपूर्ण  उद्योग  लहखड़ा  जायेगा  ।

 इसका  अर्थ  है  कि  कुछ  के  उन  घनाडय  घरानों  के  सिवाय  जो  समाचार  पन्र  निकालते  अन्य  सभी  बन्द

 हो  यह  तो  उन  सभी  छोटे  समाचारतत्नों  और  पत्रिकाओं  के  लिए  जिनमें  छोटे  समाचारपत्र  तो  है
 ही  बल्कि  ऐसे  मझाले  पत्र  भी  शामिल  जो  इस  मूल्य  वृद्धि  को  वहन  नहीं  कर  सकते  एक  तरह  से

 यह  डैथ-वारण्ट  अर्थात  मृत्यु  का  सदेग  अख्थबारी  कागज  मूल्य  निर्धारण  समिति  को  हर  तीन  महीने
 में  बैठक  होती  जब  जन  माह  मे  उनकी  बंठक  हुई  तो  आयातित  मानक  अखबारी  कागज  वी  कीमत

 13,000  रुपए  प्रति  टन  उस  वक्‍त  वे  इसबी  कीमत  |  200  रुपए  बढ़ाने  पर  सहमत  हुए  और  इसकी

 कीमत  14,200  रुपए  प्रतिटन  हो  गई  |  यह  21  जून  की  बात  है  और  इसे  जुल।ई-सितम्बर  तिमाही  के  लिए

 निर्धारित  किया  गया  ।  एक  बार  फिर  इसका  अवमूल्यत  हुआ  और  3  जुलाई  का  समिति  को  पुमः  बैठक

 बलाने  के  लिए  कहा  गया  और  इसमें  और  वृद्धि  को  गई  और  को  मत  बढ़ाकर  16000  रुपए  प्रति  टन  कर

 दी  गई  13000  रुपए  से  16000  रुपए  किया  गया  और  जब  पुनः  30  जुलाई  को  अर्थात  परसों  मूल्य
 निर्धारण  समिति  की  बैठक  वलाई  गई  तो  उन्हें  एम०टी०्सी०  की  यह  सिफारिश  सुनकर  धक्का  पहुंचा
 कि  इसे  अब  बढ़ाकर  20,670  रुपये  प्रति  टन  कर  दिया  इसलिये  पिछले  एक  महीने  में  इसे

 13000  रुपये  प्रति  टन  से  20670  रुपये  प्रति  टन  करने  की  बात  की  गई  |  यह  तो  ऐसी  बात  है
 जो  कहीं  नहीं  सुनी  जाती  इसो  लिये  समाचार  पत्र  उद्योग  ने  उस  बंठक  में  विरोध  किथा  और  उस
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 बैंक  भाफ  कामस  एन्ह  फ्रेडिट  इन्टरनेशनल  ]  1991
 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 लालकृष्ण  अइबाणोी ]
 बेठक  को  8  अगस्त  तक  बढ़ाना  मैं  समप्रश्ता  हूं  कि  आज  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के

 सचिव  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  सचिव  से  मिलने  वाले  हैं  और  एक  निर्णय  लिया  मैं  चाहता  हूं
 कि  यह  मामला  गम्भीरता  से  लिया  जायेगा  नकि  केवल  सचिव  स्तर  पर  हो  ।  इसमें  राजनंतिक
 क्षेप  करने  को  कहा  गया  है  और  मैं  सरकार  से  अपील  करू गा  कि  वह  शीघ्र  इसमें  हस्तक्ष  प  करे  और

 एक  निणंय  ले  ।

 भब  यह  सरकार  यदि  यह  कदम  उठाती  है  तो  इसे  केवल  मूल्य  वृद्धि  के  लिहाज  से  नहीं  देश्वा
 बल्कि  इसे  प्रचार  माध्यमों  पर  लोकतन्त्र  पर  और  सूचना  संकेतों  पर  एक  करारी  चोट  समझ्षा

 जायेगा  ।

 मैं  ट्स  वृद्धि  विशेष  का  विरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  यह  प्रस्तावित

 वृद्धि  वापस  ली  जा  जाये  |  यह  वृद्धि  तो  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  विदेशी  अखबारी  कागज  डीलरों  के  प्रति

 बचनबद्धता  की  सफलता  की  वजह  से  की  जा  रही  है  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  असफलता  का  मतलब
 भारत  सरकार  की  असफलता  है  तथा  इसके  लिये  अखबारों  पर  जुर्माना  नहीं  लगाना  प्रचार

 माध्यम  को  दण्डित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  यह  मेरा  नम्न  निवेदन  है  ।

 श्री  सूयंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  आज  शुझे  दुख  के  स,थ  कहना  पड़ता  है
 कि  टेलीविजन  और  रेडियो  हम  लोगों  द्वारा  सदन  में  कही  गई  बात  को  प्रक  शित  और

 रित  नहीं  करता  है  ।  अगर  कभी  भूल  से  संसद  समाचार  में  आ  जाता  है  तो  हिन्दी  के  संसद  समाचार

 में  तो  आ  जाता  है  लेकिन  अंग्र  जी  के  संसद  समाचारों  में  उसका  उल्लेख  नहीं  किया  जाता  है  ।  मैं  दस

 वर्षों  तक  बिहार  विधान  सभा  में  विधायक  रहा  हूं  और  मैं  पिछली  संसद  में  भी  बिहार  से  चुनकर  यहां
 आया  था  |  लेक्नि  तेब  से  अब  तक  देखता  आ  रहा  हूं  कि  हम  लोगों  की  कही  बात  को  प्रसारित  और

 प्रकाशित  नहीं  किया  जाता  इससे  मुझे  बहुत  दुख  होता  बड़े-बड़े  नेताओं  और  आगे  बंठने  वाले

 माननीय  सदस्यों  की  कही  बातों  को  प्रकाशित  और  प्रसारित  द!नों  किया  जाता  है  ।  उससे  हम  लोगों

 को  ऐसा  लगता  है  कि  मनुष्य  नहीं  जानवर  चुनकर  हमको  यहां  भेजा  बहुत  मेहनत  के  बाद  हमें
 बोलने  का  समय  मिलता  है  लेकिन  जब  उसको  हमारी  मीडिया  प्रसारित  नहीं  करती  है  तो  हमें  बटुत

 दुख  होता  है  |  मेरा  आपसे  भाग्नह  है  कि  आप  इसक  लिए  उत्हें  निर्देश  दें  ।  )

 श्री  मुरली  :  भभी  सभा  में  श्री  आइबाणी  जो  ने  जो  कुछ  कहा है  में

 उसमें  हक  पंक्ति  ओर  जोड़ता  चाहता  भअखबारी  कागज  की  यह  कीमत  जो  अभी  बढ़ानी  पढ़ी  है  ।

 उसकी  वजह  राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिये  अखबारों  कागज  का  नियन्त्रण  इस  समस्या  का  हल
 यह  है  कि  अखबारी  कागज  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  या  किसी  भी  अन्य  अभिवरण  द्वारा  न
 किया  अब  चूंकि  अधिकांशतया  एल०  सीऊ  समय  पर  नहीं  वायदे  कर  लिये  जाते  हैं
 भौर  अखब्ाारी  कागज  समय  पर  नहों  पहुंचते  हैं  ।  मैं  भआाशा  करता  हूं  कि  सरकार  इसको  किसी  के
 नियन्त्रण  में  महीं  रखेंगी  ताकि  रह  रामस्था  न  आये  |  मैं  केबल  यह  जाशा  कर  सकता  हूं  कि  इन  सभी
 उदार  उपायों  का  श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  समर्थन  *

 )
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 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 ६
 भरी  भोगेद  झा  :  अध्यक्ष  जिस  विषय  पर  बोलने  के  लिये  मैंने  नोटिस  दिया

 उसके  पहले  हमारे  मित्र  श्रो  सूयंनारायण  यादब  जी  ने  जिस  चीज  का  जिक्र  किया  -
 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपने  जिस  विषय  पर  बोलना  उस  पर  ही
 थ्री  भोगेस्र  झा  :  मैं  उस  पर  ही  ब्रोल  रहा  हूं  ।  आग्रह  है  कि  हमारे  पत्रकार  और  हमारी

 मौड़िया  इत  बातों  का  रुयाल  रखे  ।  वास्तव  में  लोग  हमसे  पूछते  हैं  कि  यहां  कही  गई  बातें  उन  तक
 क्यों  नहीं  जाती  हैं  ?  अध्यक्ष  जिस  बात  को  मैं  बोलने  के  लिये  उठा  हूं  उसके  बारे  में  अब  कुछ
 कहता  चाहता  हूं  ।  पिछले  सप्ताह  कोसी  का  तटबन्ध  कोसी  के  कटाव  के  चलते  टट  गया  जिसको  लेकर
 बिहार  के  जल  संसाधन  मन्त्री  ने  इस्तीफा  दिया  |  खुशी  की  बात  है  कि  वह  योग्य  मन्‍्त्री  हैं  और  मुख्य
 मनन्‍्त्री  ने  बृद्धिमानी  की  कि  उनका  इस्तीफा  नामंजूर  कर  बागमतो  ये  तीन
 नदियां  काठमाण्डु  के  उत्तरी  हिमालय  के  ऊपर  से  मिट्टी  लती  मैंने  खुद  रहीं  देखा  होता  तो  मैं  भी
 विश्वास  नहीं  करता  ।  सागरमाथा  *:

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  भःषण  इतना  अच्छा  होता  है  कि  हम  बहुत  देर  सुगना  चाहते  है
 लेकिन  समय  नहीं  क्या

 श्री  भोगद्रझा  :  मैं  भाषण  नहीं  कर  रहा  संछेप  में  कह  रहा  हिमालय  के  ऊपर  कुछ  शूद्ध
 मिट॒टी  के  पहाड़  है  और  वहां  को  तीनों  नदियां  मिट्टी  लाती  हैं  ॥र  भरती  हैं-**

 मध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  खत्म

 श्री  भोगेन्ध  न्ञा  :  खत्म  कर  रहा  हूं  ।  नेपाल  से  भी  मामला  नेपाल  में  था  इसलिये  उसकी
 मरम्मत  नहीं  हो  कुछ  ढेडेदारों  के  उपद्रव  के  चलते  इसलिये  मेरा  आपस  आग्रह  है  कि  संसद  की
 एक  टीम  आप  यहां  से  गठित  जो  वहां  हम  सभी  दलों  के  लोग  वहां  उसमें  हमारे

 नेपाल  के  भी  मित्र  ऐपता  मामला  जो  प्तरकारी  तन्त्र  की  वजह  से  ओर  भी  देरी  से  होता  हम
 जायें  और  जाकर  जो  यह  कटाव  का  मामला  हम  परेशान  नेपाल  परेशान  नेपाल  में  भी
 कटाव  होता  है  तो  एक  टीम  आप  गठित  करें  यह  मेरा  आग्रह

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 अन्तर्राप्ट्रीय  मामले  की  ओर  खींवना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  भारत
 हा

 से  विश्व  शान्ति
 का  पक्षधर  रहा  है  ।  कल  जो  मिख्खाइल  गोर्बाचोब  और  जाजं  रूस  और  अमेरिका  के  बीच

 एक
 हिस्टोरिक  ट्रीटी  हुई  मैं  समझता  हूं  वह  समझीता  ऐतिहासिक  समझौता  है  ।

 भारत
 सरकार  को

 और  इस  सदन  को  निश्वित  रूप  से  उसका  स्वागत  करना  चाहिए  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  की

 तरफ  से  या  चेयर  की  तरफ  से  एक  प्रस्ताव  आना  चाहिए  जिसमें  हमारा  जो  लक्ष्य  उस  लक्ष्य

 की  ओर  अमेरिका  और  रूस  दोनों  महाशक्तियां  कदम  बढ़ा  रही  यहां  मेरा  आपके  माध्यम  से

 आग्रह
 श्री  भोगेद  झा  :  अपर  नेयर  से  ही  इसको  कर  दे  तो  पूरा  सदन  इसकों  एफमत  से  कर

 देगा  ।

 भी  चन्द्र जोत  यादव  )  :  महोदय  यह  निसरदेह  एक  एतिद्वासिक  सर्धि  भाज
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 बैंक  आफ  क!मस  एन्ड  क्रेडिट  इन्टरनेशनल  1  1991
 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 चन्द्रजीोत

 सुबह  मैं  आपसे  आपके  कक्ष  में  मिला  था  और  आपने  स्त्रयं  इसका  स्वागत  करते  हुए  कहा  था  कि  यह
 एक  महत्वपूर्ण  ऐतिहासिक  सन्धि  आपसे  मिलने  के  बाद  मैंने  विदेश  मन्त्री  से  और  भूतपूर्व  विदेश
 मन्त्री  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  से  भी  बात  की  थी  तथा  विभिन्न  पार्टियों  के  नेताओं  से  भी  बात
 की  ।  इस  दात  पर  पूर्ण  सहमति  थी  कि  इस  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्वागत  सन्देश  भेजना  चाहिए
 ओर  विदेश  मन्त्री  को  प्रधान  मन्त्री  से  परामशं  करके  अध्यक्ष  पीठ  की  तरफसे  इस  ऐतिहासिक  सन्ध्रि
 के  लिए  एक  स्वागत  सदेश  देना  चाहिए  और  आशा  करनी  चाहिए  कि  इससे  अन्ततः  आयुधों  पर  पूर्ण
 रोक  लग  जाएगी  ।  मैं  सनझता  हूं  कि  यह  एक  स्वागत  योग्य  एतिहासिक  सन्धि  है  और  यह  समस्त
 विश्व  तथा  विश्व  के  सभी  शान्ति  प्रिय  लोगों  से  संबद्ध

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  भच्छा  तो  यह  होगा  कि  अगर  इस  सन्धि  के

 बारे  में  भारत  सरकार  कोई  वक्तव्य  भारत  सरकार  का  दृष्टिकोण  इसमें  पूरी  तरह  प्रतिम्बित  होना
 जो  हुआ  वह  स्वागत  योग्य  मगर  जो  होना  अभी  बाकी  उसकी  चर्चा  भी

 जरूरी  भारत  आणविक  निशस्त्रीकरण  के  बारे  में  लगातार  एक  दृष्टिकोण  अपनाता  रहा  है  और
 भाज  उसको  दोहराने  की  जरूरत  है  इसलिए  मैंने  यादव  जी  को  सुझाव  दिया  था  कि  वक्‍तव्य  सरकार

 की  ओर  से  आना  चाहिए  और  उसके  बाद  हम  सब  अपने  को  उससे  सम्बद्ध  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  विदेश  मन्त्रो  जी  ने  कहा  कि  वह  प्रधानमन्त्री  से  बात  करके  सबकी
 भावनाओं  से  उन्हें  परिचित  करा  भाज  ही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  अच्छा  सुज्ञाव  सदन  के  सामने  भाया  है  |
 सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  से  हम  कदम  उठा  सकते  हम  सोचकर  जरूर  उसके  बारे  में  जो  कुछ  करना

 सरकार  के  साथ  और  विपक्ष  के  नेताओं  के  साथ  ओर  अन्य  सम्माननोय  सदस्यों  के  साथ
 घर्चा  करके  ।

 क्षि  मन्त्रो  बलराम  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं  और  मैं  यह  बात  पहुंचा  दूंगा  ।  इस
 बात  में  हमेशा  से  हम  तो  अग्रसर  रहे  हैं  ।  हमेशा  से  हमने  रंजोल्यूशंस  भी  पास  किए  सर'हना  की

 आज  कोई  नई  बात  नहीं  हम  उस  नई  बात  को  नहीं  रख  रहे  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  अध्यक्ष  महोदय  मैं  अ।पका  क्ृतज्ञ  आपने  मुझे  मौका
 दिया  ।  आज  माननोय  कृषि  मन्‍त्री  जी  रखे  पर  वक्‍तव्य  देने  जा  रहे  है  मैं  इस  सम्बन्ध  में:**

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  श्रष्णक्ष  पीछे  के  लोगों  को  बोलने  का
 मौका  नहीं  दिया  जाता  है  )  '**  पीछे  के  लोगों  को  भी  देखा  कीजिए  1+:  **

 क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  मैं  संबंध  में  बड़ा  गम्भीर  मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।  यूं  तो

 पूरे  देश  में  विजली  का  अभाव  किन्तु  हम  लोगों  के  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  आए  दिन  बिजली से  प्रत्येक
 भादमी  परेशान  किसान  इस  भयंकर  सूखे  में  यदि  अपना  ट्यूबवेल  चलाना  चाहता  है  या  अपना
 पम्पिग  सेट  चलाना  चाहता  किसान  का  पंम्पिग  सेट  और  ट्यूबवैल  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  सिंचाई
 का  साधन  है  वह  भी  बिजली  के  अभाव  में  नहीं  चल  पाता  प्रत्येक  क्षण  एक-एक  घण्टे  के  लिए
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 10  1913  बक  आफ  कामसे  एन्ड्र  क्रेडिट  हस्टरमेशनल
 की  भारत  में  गतिविधियों  के  बारे  में

 बिजली  बराबर  आती  है  भौर  चली  जाती  बिजली  की  आंश्ष  मिचोौली  होती  रहती  हमारे

 विद्युत  मन्‍्त्री  उसी  क्षेत्र  के  इतना  ही  नहीं  मिट्टी  के  तेल  का  काफी  अभाव  हो  गया  है  और  इससे
 बिजली  भी  घरों  में  जलाने  के  लिए  नहीं  मिल  रही  लोग  काफी  परेशान  सरकार  विद्युत  मंत्री
 बिजली  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निर्देश  दें  ताकि  उतर  प्रदेश  में  पूर्ण  रूप  से  24  घण्टे  बिजली  की
 सप्लाई  हो  )

 °°

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सबसे  पीछ  बंठे  माननीय  सदस्य  बोलेंगे  ।

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से

 एक  निवेदन  करना  चाहता  हु  ।  हजारीबाग  जिला  जो  बिहार  में  पड़ता  नाथ  कमंपुर  )
 वहां  सुपर  थमंल  पावर  स्टेशन  के  लिए  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  दो  साल  पहले  एक
 योजना  भेजी  थी  जिस  पर  सौ  करोड़  रुपये  खचं  है  तथा  जिसमें  एक  हजार  मेगावाट  बिजली  पैदा

 होगी  ।  इस  प्रकार  बिहार  में  जो  बिजली  की  कमी  उस  कमी  को  पूरा  किया  जा  उस  क्षेत्र

 में  दो  प्रोजेक्ट्स  अशोका  प्रोजेक्ट  और  दूसरा  मगद  प्रोजेक्ट--ये  दोनों  ही  कोयले  से

 संबंधित  हैं  ।  इन  दोनों  प्रोजेक्ट  में  भी  स्वीकृति  से  बिजली  को  भापूरति  इसलिए  मैं  आपके

 माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  नार्थ  करमंपुरा

 सुपर  थमल  पावर  की  स्वीकृति  देकर  तुरन्त  काम  शुरू  कराने  बी  कायंवाही  करे  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  अब  कृषि  मंत्री

 सूछ्थे  की  स्थिति  एर  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 ॥॒
 अध्यक्ष  महोदय  :  हिंदुस्तान  में  आए  फ्लड  भोर  ड्राउट  के  बारे  में  सोच  रहे  भाप  ऐसा

 मत  कीजिए  ।

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  सारे  हिन्दुग्तान  में  आए  ड्राउट  भौर  फल्ड  के  प्रश्न  पर  सोच  रहे  थोड़ा

 सुनने  दीजिए  ।
 )  *

 हि  बरी
 हर

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  विषय  महत्वपूर्ण  आप  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे  ओर  जो  भाप  कह  रहे

 हैं  वह  कार्यवाही  व॒त्तांत  में सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 कक्षायवाही  वृर्तात  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  1  1991

 12.59

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 केन्द्रीय  रिजय  पुलिस  भर्तों  नियम  1991  और  विदेशी  अभिदाय
 संशोधन  1991

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  एम०  एस०
 :  मैं  श्री  एस०  वी०  चब्हाण  की  ओर  से  निम्नलिब्वित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  रिजबं  पुलिस  बल  1949  को  धारा  18  की  उपधारा  (3)  के
 गंत  केन्द्रीय  रिजय॑  पुलिस  बल  हिन्दी  अनुवादक  भर्ती  1991,
 जो  30  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  203
 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संद्या  एल०्टी०  227/91]

 (2)  विदेशी  अभिदाय  1976  की  धारा  30  की  उपधारा  (3)
 के  अन्तर्गत  विदेशी  अभिदाय  संशोधन  1991  जो  25

 1991  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  179  में

 शित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रे जी  ।

 में  रखें  गये  |  देखिए  संख्या  228/91]

 विहलो  प्रशासन  अधिनियम  1966  के  अंतर्गत  अधिसूचना

 संसदीय  कार्य  मम्त्रालय  सें  राष्य  मत्री  तथा  गुहु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०

 जकब )  :  दिल्‍ली  प्रशासन  1966  की  धारा  3।  के  जारी  अधिसूचना  संख्या  का०

 क्रा०  325  जो  9  1991  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रत।ाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  अन्तगंत

 उक्त  अधिनियम  के  कतिपय  उपबंधों  के  प्रचालन  को  13  मई  1991]  से  और  चार  माह  की  अवधि  के

 लिए  निलंबित  करने  के  बारे  में  9  1991  का  राष्ट्र  पति  का  आदेश  दिया  हुआ  की  एक  प्रति

 हिन्दी  तथा  अंग्र जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  229/91]

 1.00  म०  प०

 आवश्यक  वस्त  1955  के  अन्तगंत  अधिसूचना  तथा  हरियाणा  कृषि  उद्योग
 निगम  ण्डीगढ़  का  वर्ष  |989-90  का  वाधिक  प्रतिवेदन  और

 कार्यकरण  को  समोक्षा  आदि

 कृधि  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  मुल्लापल्लो  रामचस  :  महोदय  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  को  उपधारा  (6)
 के  अस्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 का०  आ०  जो  16  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जिसमें  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  एस०एस  पी०  माइक्रो
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 न्यूट्रिएंट  एन०पी०के०  का  फिजिकल/प्रनुलेटिड  माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स
 तथा  इनके  संयोजन के  प्रत्येक  विनिर्माता  को  अधिसूचना  दी  गई  सूची  के  अन्तगंत
 उल्लिशखित  न्यूनतम  प्रयोगशाला  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।

 का०  आ०  260  जो  16  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जिसके  द्वारा  9  1987  की  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०
 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 उ्ंरक  1991,  जो  16  1991  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  261  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 का०  आ०  350  जो  21  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जिसके  द्वारा  केन्द्रीय  उवंरक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 का०  आ०  1439,  जो  25  1991  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जिसके  द्वारा  श्री  आर०  एम०  सेठी  के  स्थान  पर  श्री  के०  जी०  संयुक्त
 सचिव  को  उर्वरक  नियन्त्रक  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 उर्बरक  1991,  जो  2  1991  के

 भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  444  में  प्रकाशित  हुमा  था  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  230/91]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सरकरण  )  :--

 हरियाणा  कृषि  उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की

 सरकार  समीक्षा  ।

 हरियाणा  कृषि  उद्योग  निगम  चंडीगढ़  के  वर्ष  1989-90  का  वा्धिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखाप-क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपय्‌ क्‍त
 में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशाने

 याला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  231/91]

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  के०  यु  :  मैं  वर्ष  1991-92  के  लिए

 उद्योग  मन्त्रालय  की  विस्तृत  अनुदान  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल

 पर  रखा  हूं  ।

 में  रखे  गये  /  देलिए  संख्या  एल  232/91]
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 मंत्री  द्वारा  व्वतथ्य  1  1991

 1,05  म०  प०

 मनत्री  द्वारा  वक्तव्य

 देश  में  सूख  को  स्थिति

 कृषि  मस्त्री  बलराम  :  मैं  देश  में  चालू  दक्षिण-पश्निम  मानसून  के
 दोरान  वर्षा  कौ  स्थिति  के  संबंध  में  एक  विवरण  देने  के  लिए  सदन  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 भारतौय  मोसम  विज्ञान  विभाग  द्वारा  27  1991  को  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  की  यह
 भविष्यवाणी  की  गई  थी  कि  मौसम  में  सम्पूर्ण  देश  में  वर्षा  को  मात्रा  दीर्घावधि  भौसत  महत्व  की
 94  प्रतिशत  होगौ  जो  +  4  प्रतिशत  अनुमानित  कमवेशी  के  अन्तगंत  रहेगी  ।

 दक्षिण-पश्चिम  मानसून  लगभग  सामान्य  समय  में  2  1991  को  केरल  में  आ  गया  था  ।
 दक्षिण-पश्चिम  मानसून  के  प्रथम  2  सप्ताहों  के  दोरान  अर्थात्‌  ]  1991  से  15  1991

 सम्पूर्ण  देश  में  वंण  बिल्कुल  सन्‍्तोषजनक  रहा  था  ।  मानसून  की  उत्तरी  सीमा  15  जून  सक
 भागे  बढ़ती  रही  थी  जो  कि  निश्चित  समय  से  कुछ  आगे  और

 देहरादून  भौर  डलहौजी  के  ऊपर  गुजरा  ।  इस  चरण  में  मानसून
 प्राय:द्वीप  पूर्वी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ओर  उत्तरी  भारत  के  भागों  में  सक्रिय  रहा  था  ।
 तथापि  यह  तीन  सप्ताह  तक  अर्थात्‌  10  जुलाई  तक  आगे  नहीं  बढ़ा  और  वर्षा  ।2  जून  को  सामान्य
 के  183  प्रतिशत  से  कम  10  जुलाई  को  सामान्य  के  ४१  प्रतिशत  तक  रही  ।  फिर  भी  16

 जुलाई  को  यह  दिल्ली  भर  इसके  आसपास के  क्षेत्रों  तक  पहुंच  गया  और  19  जुलाई  तक  इसने  सम्पूर्ण
 .

 देश  को  कवर  कर  लिया  |  ]  1991  के  मध्य  से  देश  में  वर्षा  की  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  ।

 सामान्यतः  15  और  उसके  आसपास  तक  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  में  सम्पूर्ण  देश  को  कवर
 कर  इस  वर्ष  सम्पूर्ण  देश  को  कवर  करने  में  4  या  5  दिनों  का  विलम्ब  हुआ  ।

 ह

 1987  को  छोड़कर  1986  से  आगे  पिछले  पांच  वर्षों  में  तदनुरूपी  अवधि  की  तुलना  में  अभी
 तक  कुल  वर्षा  की  स्थिति  बहुत  खराब  रही  ।  10  1991  को  35  मौसम  विज्ञान  उपखंडों  के

 केवल  17  में  तथा  देश  के  47  प्रतिशत  जिलों  में  अधिक  या  सामान्य  वर्षा  जबकि  1987  में  16

 उपछण्डों  और  37  प्रतिशत  जिलों  में  इस  प्रकार  की  वर्षा  हुई  थी  ।  तत्पश्चात्‌  व्यापक  वर्षा  की  स्थिति

 में  सुधार  हुआ  और  24  जुलाई  को  35  मौसम  विज्ञान  उपबंडों  के  21  उपखण्डों  और  देश  में  52

 प्रतिशत  जिलों  में  अधिक  या  सामान्य  वर्षा  जबकि  1987  में  10  मोसम  विज्ञान  उपब्रंडों  और
 33  प्रतिशत  जिलों  में  और  1986  में  33  उपखंडों  और  57  प्रतिशत  जिलों  में  इस  प्रकार  की  वर्षा

 हुई  थी  ।

 उत्तर-पश्चिम  भारत  में  मानसून  के  आगे  बढ़ने  में  विलम्ब  होने  का  मुख्य  कारण  उस  क्षेत्र  में

 प्रतिकूल  दबाव  प्रतिमानों  का  बना  रहना  जुलाई  के  दूसरे  सप्ताह  से  भागे  3  कम  दबाव  क्षेत्रों
 और  एक  दबाव  वृत्त  बंगाल  की  उत्तरी  खादी  के  ऊपर  बना  और  भूमि  के  ऊपर  से  गुजरा  जिससे

 उड़ीसा  ओर  मध्य-पश्चिम  भारत  के  ऊपर  वर्षण  की  स्थिति  में  वृद्धि  हुई  ।  इससे  मध्य  प्रदेश
 ओऔर  गुजरात  में  आवश्यक  वर्षा  हुई  जिसको  अति  आवश्यकता  थी  ।  ये  सभी  राज्य  अब
 वर्ग  के  अन्तगंत  उत्तर  हिमाचल  हरियाणा  और  पश्चिमी  राजस्थान
 को  इन  प्रक्रियाओं  से कोई  लाभ  नहीं  यद्यपि  इन  क्षेत्रों  में  भी  वर्षा  सामान्य  वर्षण  की
 एक  प्रतिशतता  के  रूप  में  24  जुलाई  को  वर्षण  उत्तर  प्रदेश  की  पहाड़ियों  में  केवल  36  बिहार  के
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 पठार  ओर  पूर्वी  उत्तर  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  मंदानों  भौर  हिमाचल  प्रदेश  में  50  से
 से  59  तथा  चंडीगढ़  और  पूर्दी  और  पश्चिमी  राजस्थान  में  60  से  69  रहा  ।

 अतः  यह  स्पष्ट  है  कि  प्राय:द्वोप,  और  उत्त  री-पूर्वी  पश्चिम  मध्य
 पश्चिमी  राजस्थान  तथा  सोराष्ट्र  और  कच्छ  सहित  सम्पूर्ण  गुजरात्त  राज्य  में  अच्छी  वर्षा  हुई  ।

 हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  हल्की  बर्षा  यद्यपि  बिहार  के
 अधिकांश  भागों  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  के  कुछ  भागों  में  27  से  29  जुलाई  की  अवधि  के
 दौरान  वर्षा  हुई  थी  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  देश  में  56  महत्वपूर्ण  जलाशयों  की  भंडारण  की  स्थिति  का  मानिटर
 करता  इन  जलाशयों  में  कुल  भंडारण  की  स्थिति  5  जुलाई  को  37.47  हजार  मिलियन  घन

 15  जुलाई  को  40,15  हजार  मिलियन  घन  मीटर  और  26  1991  को  56,54
 हजार  मिलियन  घन  मीटर  थी  ।  यह  स्थिति  गत  7  वर्षो  की  भंडारण  स्थिति  के  औसत  से  अधिक
 जोकि  34.94  हजार  मिलियन  घन  मोटर  है  ।  फिर  भी  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  स्थित  जलाशपों
 की  स्थिति  इस  समय  सनन्‍्तोषजनक  नहीं  है  ।

 मानसून  के  आने  में  विलम्ब  होने  से  विशेषकर  उत्तर  बिहार  और  हरियाणा  में  खरीफ
 की  फसलों  को  बुवाई  और  प्रतिरोपण  पर  प्रभाव  पड़ा  है  बिहार  में  लगभग  जुलाई  के  अन्त  तक  धान
 को  रोपाई  कुल  क्षेत्र  के  33  प्रतिशत  में  ही  शुरू  जबकि  सामान्य  औसत  70  प्रतिशत  में  धान  की

 रोपाई  होती  है  ।  मक्का  की  बुवाई  सामान्य  क्षेत्र  के  65  प्रतिशत  क्षेत्र  मे  ही  शुरू  हुई  है  तथा  तिलहनों
 की  सामान्‍य  क्षेत्र  के  ४0  प्रतिशत  क्षेत्र  मे  ही  बुबई  हुई  है  ,  उत्तर  प्रदेश  में  सामान्य  चावल  क्षेत्र  का

 केवल  4.  प्रतिशत  क्षेत्र  मे  ही  प्रतिरोपण  हुआ  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  ज्वार  और  बाजरा  जं॑से  मोटे

 अनाजों  की  फसलों  पर  बहुत  ही  बुरा  प्रभाव  पड़ा  राजस्थान  में  मक्का  वेग  बुवाई  पर  विशेष  प्रभाव

 पड़ा  है  और  इममें  सुधार  होने  की  सभावना  नहीं  क्योकि  बुब।ई  का  मोसम  पहले  ही  निकल  चुका  है  ।

 राउय  सरकार  वे  कल्पिक  फ्सल  के  रूप  में  दालों  का  संबधंन  कर  रही  है  ।  आंध्र  मध्य

 राजस्थान  और  तमिलनाडु  मे  तिलहनों  की  बुवाई  को  प्रगति  बहुत  अच्छी

 गुजरात  में  यद्यपि  कुछ  समय  तक  मूंगफली  की  बुवाई  काफी  हद
 तक  पिछड़  रही  है  तथापि  पिछले

 पखवाड़े  के  दौरान  अच्छी  वर्षा  होने  की  वजह  से  इसके  आसार  अच्छ  हो  गए  उत्तरी  राज्यों  में

 कपास  की  बुवाई  सिविल  क्षेत्रों  में  पहले  ही  पूरी  हो  चुबो  है  और  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  यह  काये

 प्रगति  पर  ये  राज्य  मध्य  महार  ष्ट्र  ओऔर  गुजरात  हैं  ।  हरियाणा  में  रोहतक

 और  रिवाद्टी  जिलों  में  बवाई  का  कार्य  प्रभाषित  हुआ  है  |  देश  के  शेष  भागों  में  खरोफ  फसलों  की

 बवाई  और  प्रतिरोपण  किए  जाने  की  आशा  है  |  विशेषकर  17  1991  के  पश्चात  अच्छी  वर्षा

 होने  का  यह  परिणाम  है  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारों  ने  विलग्ब  से  आने  वाते  मानमून  के  कारण  वतंमान  प्रतिकूल  स्थिति

 से  प्रभावकारी  ढंग  से  निबटने  के  लिए  पहले  ही  अपना  तम्त्र  तेज  कर  दिया  है  ।  हरियाणा  के
 रिवाड़ी  और  रोहतक  जिलों  के  कुछ  भागों  में  पीने  के  पानी  की  कमी  का  अनुभव  किया

 गया  और  राज्य  सरकार  ने  शी घ्रता  मे  उपचारात्मक  उपाय  प्रारम्भ  कर
 दिए  बिहार  सरकार  ने

 एक  आकस्मिक  कृषि  योजना  तैयार  की  है  ओर  बैकल्पिक  फसल  बोने  के
 लिए

 कृषकों  को  जागरुक

 करने  के  लिए  कदम  उठाए  नलकप  चलाने  के  लिए  बिना  अवरोध  के  बिजली  की  आपूर्ति

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  और  जरूरतमंद  क्षेत्रों  में  जवाहर  पोजना  के  अधीन  रोजगार  प्रदान  करने  के
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 बलराम  जालड़  ]

 लिए  कदम  उठाये  गए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सिंचाई  हेतु  जल  और  बिजली  की  आपूर्ति  |्र
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  जिला  तंत्र  को  गति  प्रदान  की  उत्तर  प्रदेश  के  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रोजगार
 प्रदान  करने  और  पीने  के  पानी  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कार  शुरू  करने  हेतु  निदेश  जारी
 कर  दिए  हैं  ।  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  डीजल  की  सतत्‌  उपलब्धि  बनायी  रखी  गयी
 ओर  इसके  परिणामस्वरूप  1090  भी  तुलना  में  1991  में  डीजल  की  खपत  बिहार
 में  23  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  30  हरियाणा  में  18,8  प्रतिशत  ओर  पंजाब  में
 38  प्रतिशत  से  अधिक  रही  1

 केन्द्र  सरकार  अनियमित  मानसून  के  संभावित  विपरीत  प्रभाव  के  प्रति  जागरुक  रही  है  और
 राज्य  सरकारों  से  लगातार  सम्पर्क  बनाए  रख  रही  है  |  1991  में  क्ृषि  मन्त्रालय  ने  राज्य

 कृषि  उत्पादन  आयुक्‍तों  को  पत्र  लिखा  था  जिसमें  प्रतिकूल  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  आदर्श
 आकस्मिक  फसल  योजनाओं  का  सुझाव  दिया  गया  इस  मुद्दे  पर  मई  में  राज्य  के  राहत  आयुक्‍तों
 के  सम्मेलन  में  भी  विचार  किया  गया  मानसून  की  अनियमित  प्रवृत्ति  के  प्रकाश  में  कृषि  मंत्रालय
 ने  पीने  के  चारा  और  बिजली  की  आपूर्ति  आदि  से  निबटने  हेतु  12  1991  को  उत्तरी
 भौर  पश्चिमी  राज्यों  को  पुनः  सलाह  दी  थी  ।  उनसे  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  प्रभावित  होने
 वाले  संभावित  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  परियोजनाओं  के  ढांचे  तेयार  करें  ।  राज्यों  को
 बिजली  कौ  प्राथमिकता  से  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  ओर  कृषि  कार्यो  को  संभव  बनाने  के  लिए  डीजल
 की  आसानी  से  उपलब्धता  की  आवश्यकता  हेतु  सतर्क  किया  गया  है  ।  कृषि  मन्त्रालय  में  फसल  मौसम
 निगरानी  दल  मानसून  और  खरीफ  कार्यों  की  प्रगति  पर  गहन  रूप  से  ध्यान  दे  रहा  राज्यों  को

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  राज्य  स्तर  पर  मौसम  निगरानी  दल  को  इसी  प्रकार  की  बेठक  बुलाएं  ।
 सरचिवों  की  एक  समिति  द्वारा  भी  स्थिति  की  मानिर्टाग  की  जा  रही

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  निबटने  की  प्राथमिक  जिम्मेत्रारी  राज्य  सरकारों  की  इस  सिद्धांत
 पर  बल  देते  वित्त  आयोग  ने  राज्यों  के  लिए  राहत  कार्यो  में  संसाधनों  की  ओर  आसानी  से

 पहुंचने  और  स्वायत्तता  देने  का  सुझाव  दिया  ॥  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  1  19५0
 से  राहत  व्यय  के  वित्त-पोषण  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  के लिए  एक  आपदा  राहत  निधि  का  गठन  किया

 है  जिसका  75  प्रतिशत  योगदान  केन्द्र  सरकार  का  ओर  शेष  संबंधित  राज्य  सरकार  का  होगा  ।  राज्य

 की  आपदा  राहत  निधियों  के  लिए  804  करोड़  रुपये  के  वाधिक  योगदान  को  व्यवस्था  की  गई  है  और
 इस  राशि  में  से  603  करोड़  रुपए  की  राशि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  वर्ष  1991-92
 के  लिए  आपदा  राहत  निधि  का  केन्द्रीय  शेयर  का  पचास  प्रतिशत  पहले  ही  राज्यों  को  निमु  क्त  कर
 दिया  गया  है  ।  राज्य  के  मुख्य  सचिव  के  नेतृत्व  वाली  राज्य  स्तरीय  समिति  सहायता  के  तरीकों  सहित
 राहुत  व्यय  के  वित्त  से  सम्बन्धित  सभी  बातों  पर  निर्णय  करने  के  लिए  शक्ित  प्रदत्त  राज्य

 सरकारों  को  आपदा  राहत  निधि  से  राहत  कायों  पर  सभी  व्यय  पूरा  करना  होता  है  ।

 संक्षेप  उत्तरी  भारत  में  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  की  प्रगति  सन्तोषजनक  नहीं  रही
 फिर  पिछले  दो  सप्ताहों  के  दौरान  वर्षा  में  सुधार  को  देखते  कुछ  भागों  की  स्थिति  में  सुधार
 हुआ  है  ।  अगस्त  एवं  सितम्बर  के  आने  वाले  सप्ताह  में  इस  व्षं  खरीफ  की  संभावनाओं  के  लिए
 निर्णायक  होंगे  ।  हम  अपनी  सतकंता  बनाए  रखेंगे  और  माननौय  सदस्य  आश्वस्त  रहें  कि  सही  समय
 पर  समुचित  हस्तक्षेप  करने  मे  कोई  कसर  नहीं  छोड़ी  जाएगी  ।
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 10  1913  नियम  377  के  अधीन  मामले

 मैं  एक्सप्लेन  कर  देता  हूं  ।  मैंने  आपको  पहले  बताया  कि  यह  मामला  स्टेटस  का  वे  यहां
 कहेते  थे  और  यहां  से  टीम  जाती  वह  टीम  सब  काम  करती  थी  ।  नवें  फायनेंस  कमीशन  में  जब
 यह  बात  आयी  कि  मामला  हमारा  तुम  चौधरी  कौन  होते  हो  स॒  वक्‍त  फेसला  हुआ  कि  सारा
 वसा  उनको  चार  किश्तों  के  पहले  दे  दिया  जाएगा  ।

 हमें  यह्‌  भाग  मिल  गया  है  और  हमें  यह  राशि  उन्हें  देंगे  ।

 हमने  दो  किशेतें  दे  दी  तीसरी  की  बारी  आएगी  वह  भी  दे  बाकी  स्टेट  गवनंमेंट  के
 जिम्मे  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  बंठ  जाएं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  एक  अच्छा  वक्‍तव्य  दिया  गया  है
 और  इस  वक्तव्य  में  निहित  बातों  पर  चर्चा  करने  में  सदस्यों  की  रूचि  मैं  समझता  हूं  कि  हम
 नियम  193  के  तहत  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  हम  इसके  लिए  समय  निर्धारित

 रच
 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  पहले  ही  नियम  193  के  अधीन  नोटिस  दे

 चुका  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  कहा  है  ।  हम  नियम  193  के  अधीन  इस  पर  चर्चा  अब

 हम  नियम  377  के  अधीन  म  मले

 1.12  ०  प०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 महाराष्ट्र  के  गढ़चिरोलो  जिले  में  बड़े  पेमाने  पर  सरकारी  औद्योगिक  इकाइयां
 स्थापित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  विलास  मत्तेमवार  :  देश  भर  में  सन्तुलित  तथा  एक  समान

 विकास  करना  तथा  पिछड़े  तथा  अविष्सित  क्षेत्रों  को  मुख्यधारा  में  लाना  सरकार  की  नीति  रही

 इसी  उद्देश्य  के  तहत  विहीन  योजना  तैयार  की  गई  जिसके  तहश  सरकार  ने

 अनेक  राजसहायता  छुट  की  भी  घोषणा  की
 लेकिन

 उचित
 नियन्त्रण

 और

 मार्गदर्शन  के  अभाव  में  न  तो  पिछड़े  क्षेत्र  विकसित  हुए  हैं  और  न  ही  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  है

 महाराष्ट्र  में  भी  भादिवासी-बाहुल्‍य  वाले  गढचिरोली  जिले  को  विहेन  घोषित

 किया  गया  लेकिन  पांच  वर्ष  बीतने  के  बाद  भी  औद्योगिक  माहौल  उत्पन्न  करने  या
 बहां

 पर  कोई

 बड़ा  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  विपरीत
 राज्य

 में  पहले  से

 विकसित  जिलों  में  4000  करोड़  रुपये  के  निवेश  से और  अधिक  उद्योग  लगाए  गए  हैं  ।
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 बिलास

 इस  जिले  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  अनेक  स्वीकृति  पत्र  तथा  ऋण  ,

 सुविधाएं  भी  लेकिन  उद्योग  अन्य  क्षेत्रों  में  लगाए  गए  ।  ओऔद्योगिक  माहौल  उत्पन्न  करने  के  लिए
 2  करोड़  रुपये  तक  की  धनराशि  उपलब्ध  कराई  लेकिन  राज्य  सरकार  इसका  उपयोग  नहीं  कर
 सकी  ।  महत्वपूर्ण  संस्था  ”  जो  उद्योगों  को  बढ़ावा  देती  है  औद्योगिक  माहौल  प्रदान  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  सुविधाओं  हेतु  बहुत  बड़े  तथा  महंगे  पोस्टर  प्राप्त  कर  रही  है  तथा  छपी  हुई  विज्ञापन
 सामग्री  भी  प्राप्त  कर  रही  है  लेकिन  इनमें  कहीं  भी  गढचिरोली  का  उल्लेख  नहीं  है  ।

 गढ़चिरोली  जिले  में  बदासा  देसाईगंज  भौद्योगिक  क्षेत्र  के  लिए  सर्वाधिक  उपयुकत  स्थान  है
 भौर  इस  क्षेत्र  के लोग  इसे  उद्योग  नगरਂ  के  रूप  में  विकसित  करना  चाहते  इसलिए  मैं

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वहां  पर  एक  बड़ी  सरकारी  इक्राई  स्थापित  करके  भौद्योगिकरण  के  लिए  पहल
 की  जाए  और  भविष्य  में  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  केवल  इसी  जिले  में  औद्योगिक  इकाइयां

 मध्य  प्रदेश  में  सतपुड  छोटो  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदले  जाने  तथा
 सिवनी  और  जबलपुर  के  बोच  एक्सप्रेस  डीजल  रेलगाड़ो  श्रू  किए

 जाने  की  आवश्यकता

 कु०  विमला  वर्मा  (  सिवनी  )  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  देश  का  एक  बड़ा  प्रदेश  है  और
 विभिन्न  प्राकृतिक  तथा  खनिज  सम्पदाओं  से  भरपूर  परन्तु  आवागमन  की  सुविधाएं  यथेष्ठ  नहीं
 इस  पर  भी  प्रदेश  के  पिछड़े  और  आदिवासी  इलाके  में  अभी  भी  रेलवे  की  छोटी  लाइन  है  जो  लाभप्रद

 नहीं  रेलवे  मन्त्रालय  ने  ऐसी  लाइनों  के  संबंध  में  एक  कमेटी  बनाई  जिसकी  रिपोर्ट  20  वर्ष

 पहले  प्रस्तुत  की  जा  चुकी  इसमें  मध्य  प्रदेश  की  सतपुडा  रेलवे  लाइन  के  संबंध  में  उल्लेख  है  परन्तु
 इन  बीस  वर्षों  में  इसे  बड़ी  लाईन  में  परिवर्तित  करने  को  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।
 जब  तक  यह  कार्यवाही  की  जावे  तब  तक  के  लिए  सिवनी  से  जबलपुर  डीजल  इजिन[युकत  फास्ट  गाड़ी
 सिवनी  से  जबलपुर  सुबह  5  बजे  चलाई  जाए  ओर  जबलपुर  से  सिवनी  शाम  5,30  बज  चलाई  जाए
 ताकि  इस  ट्रेक  के  क्षेत्र  में  रहने  वाले  आदिवासियों  और  पिछड़े  लोगों  को  जबलपुर  में  स्थित  संभागीय

 बड़े  हाईकोर्ट  और  व्यापारिक  केन्द्र  का  भी  लाभ  सरलता  से  मिल  सके  ।

 रेल  मन्त्रालय  इस  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाईन  में  परिवर्तित  करने  का  कार्य  शीघ्र  करे
 ओर  तब  तक  के  लिए  द्रतगामी  ट्रेन  चलाये  ।

 केरल  सें  नाविक  प्रशिक्षण  परियोजना  को  स्थापना  के  काय  में
 तेजी  लाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्रो  के०  मुरलोधरन  :  नौवहन  के  उपमहानिदेशक  और  अन्य  प्राधिकारियों  को
 केरल  राज्य  में  कोजीकोड  जिले  के  ककोडी  पंचायत  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  योजनाਂ  के  लिए

 युक्‍त  स्थान  मिल  गया  है  और  उन्होंने  इसका  निरीक्षण  किया  है|  हस  उद्देश्य  के लिए  30  एकड़  भूमि
 अधिग्रहण  करने  का  प्रस्ताव  है  और  जमीन  के  मालिकों  ने  पहले  ही  अपनी  सहमति  दे  दी  है  और  इस
 परियोजना  पर  15  करोड़  का  अमुमान  लगाया  गया  यह  स्थान  कालीकट  तथा  बेपोर  बन्दरगाह
 के  काफी  निकट  है  |  वहां  पर  काफी  यातायात  होने  के  कारण  नेदुमालाबकुन्तु  पहुंचने  में  कोई  कठिनाई
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 नहीं  होगी  ।  वहां  पर  शुद्ध  जल  उपलब्ध  है  तथा  प्रदूषण  भी  बिल्कुल  नहीं  भवन  निर्माण  के  लिए
 वहां  पर  करदा  माल  अंसे  धातु  और  ग्रेनाइट  इत्यादि  आसानी  से  उपलब्ध  इस  परियोजना
 की  स्थापना  में  कालोकट  ककोडी  पंचायत  कालीकट  नागरिक  समिति  बगे रह  पहल  कर  रहे  हैं
 तथा  रुचि  ले  *हे  हैं  ।

 इस  परियोजना  से  संबंधित  रूपरेश्ला  तथा  अन्य  दस्तावेज  संबद्ध  कार्यालयों  में  पहुंच  चुके  हैं  ।
 इन  सब  बातों  के  बावजूद  अभी  आगे  और  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि

 नेदुमामावकुन्नु  में  नाविक  प्रशिक्षण  योजना  को  शीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  कायंवाही  करे  ।

 मुम्बई  सें  सरकारी  भूमि  पर  गन्दो  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  को
 प्रमाण  पत्र  जारो  किए  जाने  को  आवश्यकता

 क्रो  राम  नाईक  :  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  जैसे
 पत्तन  ममक  वायु  सेना  ओर  थल  पत्तन  न्यास  भौर  परमाणु  ऊर्ना
 आयोग  से  संबंधित  जमीन  पर  20  लाख  से  भी  अधिक  लोग  गन्दी  बस्तियों  में  रहे  रहे  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  राज्य  सरकार  तथा  मुम्बई  नगर  निगम  की  जमीन  पर  रह  रहे  झुग्गी  क्षोंपड़ी  निवाध्तियों
 को  तो  जल  पटरियों  जैसी  बुनियादी  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी
 लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  जमीनों  पर  रहने  वाले  झग्गी  झोंपड़ी  निवासियों  को  ये  नागरिक  सुविधाएं
 उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  सकी  क्योंकि  थे  न्द्रोय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  प्रमाण  पतन्रਂ
 जारी  नहीं  किया  है  ।  चूंकि  यह  मामला  सात  वर्षों  से  लम्बित  पड़ा  है  झुग्गी-झोंपड़ी  निवाप्तियों  में

 इससे  काफी  असन्तोष  है  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  युद्ध  स्तर  पर  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  जारी  करने
 का  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  तेघार  किया  जाए  और  तत्काल  लागू  किया  जाए  ।

 विल्‍लो-सहारनपुर  रेल  लाईन  को  दोहरा  किए  खाने  तथा  इस  सेक्शनापर  चलने
 बाली  रेलगाड़ियों  के  पुराने  इन्जनों  और  डिब्बों  को  बवले  जाने  को

 आवश्यकता

 ]

 श्री  हरपाल  पंवार  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली-सहारनपुर  रेलवे  लाईन  को  हालत
 बहुत  खराब  है  ।  गाड़ियों  के  झफ़ने  का  समय  जरूरत  से  कम  इंजन  पुराने  हैं  तथा  डिब्बे  टूटे-फटे
 होने  के  कारण  यात्रा  करने  लायक  न  हीं

 मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  लाईन  वो  दोहरी  लाईन  में  तुरन्त  बदला  जाए
 तथा  इस  पर  से  टूट  हुए  डिब्बों  तथा  अत्यन्त  पुराने  इंजनों  को  हटाकर  डीजल  से  चलने  वाली  गाड़ियां
 चलाई  जाएं  एवं  इस  लाईन  का  विद्युतीकरण  किया  इस  लाईन  पर  कुछ  जगहों  पर  आदमी  वाले

 फाटक  होने  अत्यन्त  आवश्यक  है  जहां  अनेक  व्यक्ति  मारे  जा  चुके  हैं  ।  इसलिए  भारत  सरकार  से

 रोध  है  कि  गोहरगी  आदि  स्थानों  पर  ये  फाटक  तुरन्त  लगवाने  की  व्यवस्था

 तमिलनाड  में  जिचोी  जिले  के  जयमकोण्डम  क्षेत्र  में  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  विद्यत
 परियोजनाएं  लगाने  की  अनुमति  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 ]
 डा०  के०  एस०  सोख्द्रम  :  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  ने  तिरूचि  जिला

 के  जयमकोण्डम  क्षेत्र  में  उपलब्ध  लिग्नाइट  के  भंडार  का  उपपोंग  करके  एक  विद्यत  परियोजना  लगाने
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 )  के०एस०

 का  निर्णय  किया  है  ।  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  लिग्नाइट  भंडार  का  उपयोग  करके  1500  मेगावाट  की
 क्षमता  वाली  विद्युत  संयंत्र  को  चलाया  जा  सकता  है  ।

 विद्युत  भधिनियम  1948  में  संशोधन  लाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  पूरी  तरह
 निजी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  विद्युत  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  को  स्थापना  की  जा  सके  मैं  माननीय

 विद्युत  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  वे  इस  मामले  पर  ध्यान
 दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  .  श्री  एच०  डी०  देवगौड़ा  ।

 श्री  एच  ०  डो०  देवगोड़ा  :  मैंने  पहले  ही  इस  मामले  को  उठाया  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  के  अलोगढ़  जिले  में  सलेमपुर  में  ज०  के०  पेट्रो-रसायन  परियोजना
 को  पूरा  किए  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 डा०  लाल  बहाबुर  रावल  :  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  जे  ०  के०

 पेट्रोकमिकल्स  परियोजना  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  लगभग  10  वर्ष  पूँव॑  तत्कालीन
 प्रधानमन्त्री  न ेअलीगढ़  जनपद  के  अन्तर्गत  हाथरस-सिकन्द्रराऊ  मार्ग  पर  सलेमपुर  के  तहत  जे०  के०

 पेट्रो  क ेमिक्स  परियोजना  प्रारम्भ  किए  जाने  हेतु  शिलान्यास  किया  लेकिन  इतना  समय  व्यतीत

 हो  जाने  के  बावजूद  भी  परियोजना  वहीं  की  वहीं  है जब  कि  परियोजना  हेतु  पर्याप्त  स्थान  एवं  साधन
 उपलब्ध  हैं  ।  उस  समय  इस  योजना  को  प्रारम्म  किए  जाने  की  घोषणा  के  साथ  जनता  में  खुशी  की

 लहर  दौड़  गई  थी  किन्तु  अब  यह  घोषणा  सिमटकर  कागजों  तक  ही  रह  गई  जिससे  इस  समय  वहां
 की  जनता  बहुत  ही  निराश  सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  को  जल्द  से  जल्द  प्रारम्भ  किया  जाना
 चाहिए  जिससे  वहां  के  बेरोजगार  नवयूवकों  को  रोजगार  मिल  सके  और  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को
 भी  रोजी  रोटी  उपलब्ध  हो  सके  जिससे  क्षेत्रीय  बेरोजगार  की  समस्या  हल  करने  में  काफी  मदद
 मिलेगी  ।  क्षतः  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  जे०  के०  पेट्रोकेमिकल्स  परियोजना  को  जल्दी
 से  जल्दी  प्रारम्भ  करने  के  लिए  तत्काल  प्रभावी  कदम  उठाया

 01.22  मभ०  प०

 बजट  1991-92  -  सामान्य  चर्चा

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  आम  बजट  पर  आगे  चर्चा  इससे  पूर्व  कि  हम  माननीय

 सदस्य  को  अपना  भाषण  शूरू  करने  के  लिए  बुलायें  मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  आज  हमें
 स्वादिष्ट  भोजन  मिलेगा  लेकिन  भोजनावकाश  नहीं  होगा  ।  साथ  आपकी  सहमति  से  हम  शाम  7.00
 बजे  तक  भी  बैठ  सकते  हैं  ।  यह  व्यवस्था  केवल  इसलिए  फी  गई  है  कि  वे  सभी  सदस्य  जो  बोलना

 चाहते  हैं  उन्हें  अवसर  दिया  जा  सके  ।  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  सभी  लोग  इसमें  सहयोग  देंगे  ।

 श्री  भूपेन्द्र  सिह  हुड्डा  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।
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 थी  भूपेज  सिंह  हुड्डा  :  अध्यक्ष  यहू  एक  ऐतिह।सिक  बजट  है  क्योंकि

 पहली  बार  अभूतपूर्व  किन्हीं  राजनंतिक  कारणों  से  आजादी  के  बाद  पहली  बार  बजट  पेश  न  होने  के
 कारण  यह  बजट  जुलाई  में  पेश  किया  गया  दूसरे  राजनेतिक  अस्थिरता  की  वजह  से  डेढ़  साल  के
 अन्दर-अन्दर  जो  चुनाव  हुए  हमारे  देश  ०  उसका  भी  असर  पड़ा  तीसरे  आजादी  के  बाद  सबसे
 लम्बा  भाषण  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  दिया  भौर  चौथे  विरासत  में  हमें  खजाना  खाली  मिला  |  लेकिन
 इसमें  कोई  सन्देद  नहीं  कि  गरोब  आदमी  को  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बचाया  भाथिक  स्थिति  के  संकट
 में  हर  जआादमी  को  कुछ  न  कुछ  बोझा  सहन  करना  लेकिन  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  गुजारिश  करना

 चाहता  हूं  कि  ज्यादा  बोझ  किसानों  पर  पड़ा  है  मैं  एक  किसान  हुं  और  हरियाणा  प्रदेश  मेरा  कृषि
 प्रधान  प्रदेश  खाद  में  जो  सब्सिडी  पर  इन्होंने  कटोती  को  है  उससे  किसान  वर्ग  में  बहुत  भारी  रोष

 है  ।  मैं  अपने  निवर्चिन  क्षेत्र  में  गया  था  वहां  हरेक  किसान  में  बहुत  भारी  रोष  है  |  क्योंकि  छोटे  से
 छोटा  किसान  भी  खाद  का  इस्तेमाल  करता  है  ओर  उन  पर  दो  हजार  करोड़  रुपये  का  बोझा  पड़ा  है  ।
 खाद्य  पदार्थों  में  आत्मनिभरता  हमारे  देश  का  मुख्य  उद्देश्य  रहा  इसकी  नींव  सर्वप्रथम  पण्डित

 जवाहर  लाल  जी  ने  रखी  थी  ।  उन्होंने  शुरू  से  ही  यह  उद्देश्य  रखा  था  कि  हम  खाद्य  पदार्थों  में
 निभेर  होंगे  । आज  सोचने  का  सवाल  यह  है  कि  क्धा  हमारी  कृषि  को  इससे  बड़ा  भारी  धक्का  नहीं
 लगेगा  ?  देश  की  आर्थिक  स्थिति  को  देखते  हुए  देश  को  बचाने  को  बात  कही  गई  लेकिन  साथन्साथ
 यह  भी  सोचना  पड़ेगा  कि  अगर  बिसान  टूट  जाता  है  तो  देश  कंसे  जुड़ा  कुछ  चर्चा  इस  किस्म
 वी  यहाँ  हई  ।  हमारे  वरिष्ठ  साथी  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  कहा  कि  किसानों  में  एक  एफ्ल्यूएंट  क्लास  है
 जिसको  टंक्स  देता  चाहिए  और  मेरा  जो  निर्वाचन  क्षेत्र  वह  ऐसा  है  जहां  एक  किसान  के  पास  एक

 एकड़  जमीन  ऐवरेज  में  आतो  है  पर  किसी  भी  गांव  में  खेती  की  वजह  से  किसी  भी  किसान  के  पास

 गाड़ी  या  टी०  वी०  नहीं  लेकिन  एक  एक्ट  जमीन  होने  से  भी  हर  किसान  पर  इसका  बुरा  असर
 पड़ा  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राईम  बढ़ाकर  कंप्नसेट  करंगे  |  प्रोक्ष्यो  रमेंट
 प्राईस  के  मामले  में  हमारे  वरिष्ठ  साथी  चन्द्रजीत  यादव  ने  70  प्रतिशत  कहा  है  लेकिन  मैं  कहता  हूं
 कि  76  प्रतिशत  ऐसे  किपान  हैं  जो  इस  देश  में  सरप्लत  मार्किटींग  अनाज  पैदा  नहीं  करते  सिफ
 अपना  और  अपने  बच्चों  का  पेट  भरने  के  लिए  अनाज  पैदा  करते  हैं  और  23  या  2>  प्रतिशत  किसान
 केवल  इतना  अनाज  पैदा  वरते  पूरा  देश  उसका  56  प्रतिशत  अनाज  पैदा  करते  हैं|  ज॑सा  वित्त
 मन्त्री  जी  के  भ-षण  से  मुझे  ज्ञात  मैं  समझता  हूं  प्रोक्योरमेंट  प्राईस  वी  बढ़ोत्तरो  के बाद  7/-  २०
 प्रति  बिवटल  भार  किसान  पर  पड़ेगा  लेक्नि  मैं  एक  किसान  होने  के  नाते  यह  बतला  देना  चाहता  हूं
 कि  16  से  20  रुपये  प्रति  किवटल  बोझ  किसान  पर  पड़ने  जा  रहा  है  मबसिड्दी  वापस  करने  पर  ।

 अध्यक्ष  दूसरा  तथ्य  यह  दिया  गया  है  कि  1981  से  लेकर  आज  तक  खाद  के  भाव

 नहीं  बढ़े  |  मैं  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इसके  पीछे  भी  कुछ  न  कुछ
 कारण  रहे  होंगे  ।  भाव  क्‍यों  नहीं  बढ़े  ”  जग  उस  समय  किसान  का  लाभ  नहीं  तो  भाज  इतनी

 मंहगाई  के  बाद  खेती  लाभदायक  कैसे  हो  सकती  है  ?  आज  किसान  एक  उत्पादक  के  रूप  में  देखा  जा

 रहा  है  लेकिन  उसे  उपभोक्ता  के  रूप  में  देखें  या  कंज्यूमर  के  रूप  में  देखें  तो  मालूम  होगा  कि  बहुत
 सारी  ऐसी  चीजें  रहती  हैं  जिससे  मंहंगाई  का  उसके  ऊपर  असर  होता  है।आज  इस  मामले  में  वित्त

 मन्त्री  जी  से  मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  ।  जो  किसानों  पर  बोझ  डाला  जा  रहा  बह  उसके  बस  का  नहीं
 इसके  लिए  मर्ज  पर  ब्याज  की  दर  10  प्रतिशत  से  ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिए  ताकि  देश  को  कभी  कर्जे

 माफी  की  जरूरत  ही  न  पड़े  ।  पिछली  सरकार  किसानों  को  इस  बात  पर  गुमराह  करके  या  उनकी

 भावनाओं  से  खेलकर  के  आयी  कि  कर्जा  माफ  कर  दिया  जाएगा  लेकिन  कर्जा  कितने  लोगों  का  माफ
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 भूपेल  सिह
 किसानों  को  कितना  फायदा  यह  सबको  पता  है  जबकि  उस  सरकार  के  आने  के  बाद  तीन  ,

 प्रतिशत  ब्याज  दर  बढ़ी ***

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  आपने  दस  मिनट  का  समय  ले  लिया

 श्री  भूपिदर  सिंह  हुड्डा  :  कल  मैंने  केवल  शुरू  हौ  किया  था  ।

 शो  पो०  सईद  यह  उनका  पहला  भाषण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  भापका  पहला  भाषण  है  तो  ठीक  है  ।

 भरी  भूपेन्ा  सिह  हुड्डा  :  मैं  कह  रहा  था  कि  तीन  प्रतिशत  ब्याज  दर  बढ़ी  जिसमें  डेढ़  प्रतिशत
 ब्याज  व  1/2%  गारन्टी  फीस  बढ़ी  जिससे  किसानों  का  मनोबल  टूट  गया  ।  किसानों  के  लिए  बिजली
 की  दरें  सस्ती  होनी  चाहिए  ओर  यूनिफार्म  होनी  चाहिए  ।  आज  महाराष्ट्र  में  बिजली  किस  भाव  पर
 मिलती  है  भौर  हरियाणा  में  किस  भाव  पर  किसानों  को  बिजली  मिलती  है  यदि  इन्वेस्टमेंट  का  हिसाब
 लगाया  जाय  ।  लेकिन  कटोती  सब  पर  बराबर  कर  दी  गयी  ।

 मैं  विस  मस्त्री  दूसरी  बात  यह  कहुंगा  कि  उन्होंने  कहा  कि  तीन  परसेंट  ब्याज  जो  बैंक  का
 अन्ड  इनकम  है  इंट्रेस्ट  पर  बो  केन्द्रीय  सरकार  को  देना  पड़ेगा  ।  मैं  समझता  हूं  उसमें  कटौती  हो  और
 प्रायरटी  सेक्टर  को  माफी  दी  जाए  लेकिन  किसानों  पर  1/2  प्रतिशत  ब्याज  और  बढ़ेगा  ।  डीजल  पर
 पघबसिडी  दी  यह  मेरा  निवेदन  मैं  दो-एक  मुह  जो  महत्वपूर्ण  हैं  और  हमारे  हरियाणा  के
 किसानों  की  जीवन  रेखा  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण  मे
 राजीव-लोंगोवाल  समझौते  का  जिक्र  किया  है  जिसमें  एक  कंडोशन  सुतलज-थमुना  लिक  केनाल  की  है
 जो  कि  हरियागा  के  किसानों  को  जीवन  रेखा  है  लेकिन  इस  बजट  में  उसके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं
 किया  गया  ।

 1983  से  लेकर  1989  तक  सात  बार  सीमाएं  रखी  गयीं  उस  काम  को  पूरा  करने  के
 लेकिन  वह  काम  पूरा  नहीं  हुआ  और  हमारे  मुख्य  मन्त्री  भजन  लाल  जी  ने  भी  प्रधान  मन्त्री  जी  को
 लेटर  लिखा  है  इस  सन्दर्भ  में  |  आज  साढ़े  सात  लाख  एकड़  हरियाणे  की  जमोन  प्यासी  बैठी  है  और
 जिसकी  वजह  से  8  लाख  टन  प्रति  वर्ष  अनाज  का  नुकसान  हो  रहा  है  इस  देश  और  हरियाणे  के
 किसान  को  एक  हजार  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  नुकसान  हो  रहा  क्‍या  आज  हमारा  यह  देश  इस
 स्थिति  में  इतना  नुकसान  बरदाश्त  करने  के  लिए  तैयार  है  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  कार्य  जल्दी  से
 जल्दी  बाड्ंर  रोड्स  आर्गनाइजशन  को  दिया  जाए  और  सेना  उनको  सुरक्षा  प्रदान  करे  ।  1983  में  तो

 यह  प्रोजेक्ट  176  करोड़  में  पूरा  हो  रहा  था  और  आज  उसकी  कास्ट  560  करोड़  हो  गई  है  ।

 दूसरी  आज  के  दिन  किसान  और  हर  अषदमी  के  लिए  बिजली  बहुत  जरूरी  हरियाणा
 में  बिजली  का  संकट  बामतौर  पर  रहता  है  |  यमुना  नगर  थर्मल  पावर  प्लान्ट  जो  कि  1200  मेगावाट
 बिजली  पैदा  एनर्जी  मिनिस्ट्री  से  क्‍्लियर  हो  चुका  है  लेकिन  बजट  में  उसका  कोई  प्रावधान
 नहीं  किया  गया  है  ।  करनाल  रिफाइनरी  लोगों  को  रोजगार  उसके  लिए  भी  बजट  में  प्रावधान
 नहीं  किया  गया  है  ।
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 रूरल  डेवलपमेंट  के  लिए  3508  करोड़  रुपया  वित्त  मन्त्री  जी  ने  रखा  यश  सराहनीय  है
 ओर  उसमें  से  2100  करोड़  रुपया  900  मिलियन  डेज  में  इम्प्लायमेंट  जनरेट  करने  की  बात  कही  है  ।
 यह  बात  ठीक  मैं  पंचायत  समिति  का  चेयरमेन  रहा  हूं  अध्यक्ष  महोदय  ।  आप  भी  किसान
 आपका  भी  किसान  से  सम्बन्ध  है  ।  आज  वहां  गांव  को  क्या  स्थिति  है  मैं  बताता  चाहता  हूं  ।  पढ़े-लिखे
 बेरोजगारों  के  ग्रामीण  बेरोजगारों  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  ।  मैं  एक  मिसाल  देता
 चाढता  छेटी  सी  एक  किसान  ने  अपनी  जमीन  बेचकर  अपने  दो  बेटों  को  बी०  ए०  पास  कराई
 और  हमारे  ज॑से  नेताओं  के  पास  वह  घूमता  रहा  नौकरी  के  लिए  ।  नौकरी  नहीं  मिली  तो  वह  आया
 ओर  एक  दूसरी  सिफारिश  की  कि  ऐसा  इस  पर  कुछ  चलाओ  ताकि  मेरे  बेटों  के  दिधाग  से  बी०  ए०
 निकल  जाए  और  फिर  से  वे  हल  चलाने  लगें  !  यह  स्थिति  गांव  में  हो  इसके  ऊपर  ध्यान  देने
 की  जरूरत  है  |  काम  अस्थाई  किए  जाते  हैं  ।  काम  योजनाबद्ध  होने  चाहिए  और  जो  गांव  5000
 की  जनसंख्या  से  ज्यादा  बाले  हैं  उनको  वही  थुव्िधाएं  मिलनों  चाहिए  जो  शहर  में  चाहे  पक्की
 सड़क  की  बिजली  की  वाटर  सप्लाई  की  तभी  हमारा  देश  तरक्की  कर  सकता  है  और
 हमारे  गांव-शहर  भी  तरकक्‍क्री  कर  सकट  है  ।

 आज  हमारे  बीच  में  इस  देश  के  महान  सपूत  और  हमारे  दिव्रंगत  नेता  श्रो  राजीब  गाँधी  गहीं
 हैं  ।  उनके  बगेर  यह  हाउस  सूना  लग  रहा  है  |  मुझे  उनकी  बात  याद  है  कि  वह  कहते  थे  कि  जितना
 पता  हम  ग्ररमीण  विकास  के  लिए  ते  उस  रुपये  में  से  ।5  या  .0  पैसा  ही  नीचे  पहुंचता  इस
 बारे  में  सोचने  की  जरूरत  है  |  इम  ब  रे  में  योजनाबड्ध  और  कड़े  से  कड़ा  प्रबन्ध  किया  जाए  कि  जितना
 पैसा  ऊपर  से  चलता  है  नीचे  तक  पहुंचना  चाहिए  ।

 पीने  के  पानी  के  लिए  राजीव  जी  के  नाम  पर  जो  योजना  रखी  758  करोड़  रुपया  उसमें
 दिया  उसका  मैं  स्वागत  iar  रता  हूं  लेकिन  जो  पुरानी  स्कीमें  जब  गांवों  की  पापुलेशन  या

 संख्या  2000  थी  उसऊे  हिसाब  से  दी  गई  आज  5000  हो  तो  उसमें  आगमेंटेशन  की  जरूरत

 है  हर  गांव  में  रोज  झगड़े  होते  हैं  और  औरतों  के  कभी  कपड़े  कभी  बाल  फटते  हैं  और  एक  टूटी  में
 कम  से  कम  5000  ठ्ावितयों  तक  पानी  कँसे  पहुंच  सकता  है  यह  सोचने  को  जरूरत  है  ।

 रेलवे  का  कार्य  लोगों  को  इधर  से  उधर  ले  जाने  का  नहीं  रहा  बल्कि  बेरोजगारों  को  रोजगार
 देते  का  भी  उसका  काम  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  कम  से  कम  10,000  व्यक्ति  जो  छोटा  घंधा  करते

 कोई  दूध  लेकर  आता  है  कोई  गन्ना  लेकर  आता  वहुत  छोटे  दुकानदार  रोजमर्रा  की  चीजें  लेकर
 बाते  हैं  और  दिल्‍ली  के  साथ  हमारा  शहर  है  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  एक  रेलवे  लाइन  रेवाड़ी  से

 रोहतक  वाया  झउज्झर  जोड़ी  जाए  और  दिल्‍ली  से  भिवानी  तक  उसका  इलेक्ट्रीफिफेशन  किया  आए
 तभी  यह  बेरोजगारों  को  रोजगार  दे  भिवानी  से  हिसार  जो  ट्रेन  जाती  है  उसको  ब्राड  गेज
 किया  जाए  क्योंकि  वह  महत्वपूर्ण  इनकम  टेकक्‍्स  की  छट  सीमा  को  बढ़ाकर  40  हजार  रुपये  कर

 देना  चाहिए  क्‍योंकि  मंहग।ई  मध्यम  वर्ग  और  एम्पलाईज  पर  ज्यादा  असर  करती

 चूंकि  आपने  मुझे  समय  कम  दिया  समय  की  सीमा  लगा  दी  अतः  मैं  अन्तिम  निवेदन

 यह  करना  चाहता  हू  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  1989  तक  इस  देश  की

 आधिक  स्थिति  काफी  मजबूत  थी  लेकिन  जिस  दिन  से  *[ग्रेम  हटी  और  तिपक्षो  दल  सत्ता  में

 उसी  दिन  से  आध्िक  स्थिति  निरन्तर  खराब  होती  चली  गयी  ।  मैं  उनके  कथन  से  सहमत  हूं  ।  इसके
 साथ  ही  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  हरियाणा  की  भोर  दिलाना  चाहता  हूं  जहां  ये  लोग  1987  में

 हो  सत्ता  में  आ  गए  थे  ।  इससे  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि आज  हरियाणा  की  आधिक  स्थिति

 बसी  होगी  ।  इसे  महेतजर  रखते  हुए  मैं  डिमाण्ड  करता  हूं  कि  हरियाणा  के  विकास  के  लिए  वर्तमान
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 भुपेद्  सिंह
 बजट  में  कम  से  कम  300  करोड़  रुपये  का  विशेष  प्रावधान  किया  जाए  ताकि  हरियाणा  में  विकास  के
 काम  तेजी  से  चलें  और  हरियाणा  फिर  से  देश  में  अपने  उस  स्थान  को  जो  स्थान  उसने  कुछ
 समय  पहले  बनाया  था  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  आभार  प्रक्ट  करता  हू  कि  आपने  मुझे  बोलने
 का  अवसर  दिया  और  अपने  साथियों  का  भी  आभार  प्रकट  करता  हूं  कि  मेरे  ज॑से  नए  सदस्य  को  इतने
 इतमिनान  से  सुना  ।  धन्यवाद  ।

 श्री  सुर्यंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  में  प्ररतुत  सामान्य  बजट  का  विरोध
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हु  और  घोर  विरोध  करता  हू  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  यह  देश  किसानों
 का  देश  गांवों  का  देश  है  और  मजदूरों  का  देश  श॒म  देश  में  बड़े  लो।ों  की  संख्या  कुल  भाबादी
 का  10  या  15  प्रतिशत  है  जबकि  मजदूर  लोगों  की  आबादी  85  प्रतिशत  है  ।  इस  देश  पर

 इसलिए  किसान  मजदूरों  का  अधिकार  ज्यादा  सदन  में  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  है  वह  स्पष्ट
 तौर  से  मजदूर  विरोधी  और  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  हित  में  नहीं  अभी  सरकार
 ने  रुपये  का  अवमूल्यन  किया  है  और  अवमल्यन  करते  समय  यह  कहा  गया  कि  देश  में  ऐसी  स्थिति
 वित्तीय  संकट  और  अवम्‌ल्यन  किए  बिना  इस  देश  की  आधिक  स्थिति  को  सुधारा  नहीं  जा  सकता  ।

 यह  कोई  नई  बात  नहों  है  |  मैं  नहीं  मानता  कि  आपने  ऐसा  कह  कर  कोई  नयी  बात  कही  है  ।  हमारे
 वित्त  मन्‍त्री  जी  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  1980-81  के  बाद  से  अभी  तक  प्रत्येक  बे  बजट  में  घाटा
 बढ़ता  ही  गया  ओर  देश  पर  कर्ज  लद॒ता  गया  ;  उसका  प्रमाण  है  कि  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  स्वयं  इस  बजट
 में  दर्शाया  है  कि  बजट  का  घाटा  वर्ष  1985-86  में  21857  करोड़  रुपये  वर्ष  1986-87  में  वह
 बढ़कर  26,342  करोड़  रुपये  हो  गया  भौर  निरन्तर  बढ़ते  बढ़ते  यह  घटा  1991  में  43,331
 करोड़  रुपये  हो  गया  ।  इसमें  कोई  नई  बात  नहीं  यह  घाटा  एक  या  दो  वर्ष  में  नहीं  बढ़ा  बल्कि

 लगातार  बढ़ता  गया  प्रत्येक  वर्ष  बढ़ता  गया  है  ।  फिर  बजट  में  कहा  गया  है  कि  हम  लोग  निरन्तर
 घाटे  की  स्थिति  से  गुजर  रहे  इससे  स्थिति  डांवाडोल  हो  गयी  है  और  समझ  में  नहीं  भा

 रहा  है  कि  यदि  यह  धाटा  बढ़ता  ही  रहा  तो  फिर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  आपको  स्थिति  बिगड़ती
 क्यों  टिखाई  पड़  रही  है  |  मेरा  कहना  है  कि  यह  देश  प्रत्येक  वर्ष  घाटे  में  चलता  आया  गरीबों
 किसानों  मौर  मजदूरों  पर  निरन्तर  बोझ्न  बढ़ता  ही  गया  है  और  जब  1990-91  आया  तो  इस
 सरकार  को  रुपये  का  अवमल्यन  करना  पड़ा  |  मैं  समझता  हूं  कि  विपक्ष  की  सरकार  इस  देश  में  मात्र

 एक  या  डढ़  साल  ही  रही  यदि  चन्द्रशेखघर  जी  को  सरकार  को  भी  मिला  लिया  जाए  वरना

 चन्द्रशथर  जी  की  सरकार  तो  आपकी  ही  सरकार  थो  क्योंकि  आपने  ही  उन्हें  सपोर्ट  जिया  था  ।

 इसलिए  हमारी  सरकार  मात्र  एक  साल  शासन  में  फिर  1980  के  1977  से  1980  के
 बीच  बजट  में  उतना  घाटा  नहीं  आपका  बजट  इसका  प्रमाण  1980  से  आप  घाटे  में  आ

 रहे  हैं  और  उस  वक्‍त  आपकी  सरकार  आप  कहां  सोए  हुए  थे  ?  कया  उस  समय  वित्त  मन्त्री  जी
 को  कोई  होश-हवाश  नहीं  था  ?  हम  देश  को  कहां  ले  जा  रहे  अभी  रुपये  का  अ्वमूल्यन  किया  है
 और  जो  बजट  आया  है  वह  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  आने  वाले  दिनों  में  आप  इस  देश  को  विनाश
 के  कगार  पर  ले  जा  रहे  हैं  ।  इस  देश  का  आय  कंसे  उद्धार  कर  सकते  कंसे  इस  देश  को  आगे  ले  जा

 सकते  इसका  आपने  कोई  भी  हिसाब  और  गणित  नहीं  लगाया  है  ।  मैं  मानता  हूं  अध्यक्ष  महोदय
 कि  इस  देश  की  स्थिति  इतनी  बिगड़  चुको  है  कि  हम  लोग  कोई८  दलीय  स्थिति  से  सोचकर  हस  देश
 को  आगे  नहीं  ले  जा  सब  लेकिन  इसका  मतलब  यह  भी  नहीं  है  कि  बिना  किसी  की  मशविरा

 किए  आप  इसको  एकतरफा  बना  जिससे  इस  देश  की  करोड़ों  करोड़  जनता  आपको  कर  दे  ।  आपने
 टी०  वी०  सी०  आर०  और  एअरकंडीशनर  पर  कर  लगा  दिया  |  कितना  टेबस  आपको  इससे  आ
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 रहा  आपको  यह  अंदाजा  है  कि  इससे  आपको  बहुत  कम  आमदनी  है  भौर  इसके  अतिरिक्त  आप
 पैसा  गांवों  से  लेने  जा  रहे  हैं  और  बजट  की  भरपाई  आप  मजदूरों  से  करने  जा  रहे  हैं  उनके  लिए
 कल्याण  का  कोई  प्रावधान  आपके  बजट  मे  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  आज  इस  देश  के
 लोगों  में  बजट  के  माध्यम  से  भ्रम  पैदा  किया  गया  है  भौर  वह  भ्रम  यह  पंदा  हुआ  है  और
 वर्गीय  गरीब  और  गरीब  सरकारी  कमंचारी  भी  अब  यह  सोचने  पर  मजबूर  हो  गए  हैं
 कि  आपने  जो  वजट  इतने  घाटे  का  शो  किया  है  भोर  ऊपर  से  आपने  इस  बजट  के  द्वारा  लोगों  पर
 टेक्स  लगाया  तो  यह  पैसा  आप  किस  पर  खर्च  करने  जा  रहे  कया  यह  पैसा  भाप  गरीबों  पर
 खर्च  करने  जा  रहे  हैं  या  मध्यम  वर्गीय  लोगों  पर  खर्च  करने  जा  रहे  है  या  किसानों  पर  खर्च  करने  जा

 रहे  हैं  या  कुछ  लोगों  के  ऊपर  ही  यह  खर॑  करने  जा  रहे  हैं  ओर  मुझे  अध्यक्ष  महोदय  ऐसा  लगता  है
 कि  हस  बजट  से  यह  भरपाई  नहीं  कर  पायेंगे  क्योंकि  इस  बजट  के  बाद  भी  आपका  9  हुजार  करोड़
 रुपए  का  घाटा  तो  भाप  कुछ  लोगों  को  ही  इस  बजट  का  फायदा  देने  जा  रहे  इसलिए  इस
 बजट  के  माध्यम  से  अ।प  कोई  क्रांति  इस  दश  में  लाने  जा  रहे  ऐसी  कोई  सम्भावना  दिखाई  नहीं
 पड़ती  है  ।

 अध्यक्ष  बजट  भाषण  के  पंरा  नं०  28  में  बताया  है  कि  ब्याज  के  ऊपर

 21,850  करोड़  रुपए  1990-91  में  देने  और  यह  भी  बताया  गया  है  कि  वर्ष  1991-92  के
 दौरान  27,450  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  ब्याज  कः  की  दरों  पर  केन्द्रीय
 सरकार  की  निवल  राजस्व  प्राप्टियों  का  42  प्रतिशत  हिस्सा  यदि  मौजूदा  प्रवृत्ति  जारी  रही  भौर
 कोई  सुधार  संबंधी  उपाय  न  किए  गए  तो  बर्ष  1994-95  तक  ब्याज  की  अदायगियां  केन्द्रीय  सरकार
 की  निवल  राजस्व  प्राप्तियों  के  50  प्रतिगत  हिस्से  से  भी  अधिक  हो  जाएंगी  ।  यानी  एक  तरफ  तो

 आप  यह  बात  कहते  हैं  और  दूसरी  तरफ  आप  इस  बजट  के  माध्यम  से  इस  देश  में  समानता  लाना

 चाहते  तो  यह  कसे  चल  सकता  यह  आपके  बजट  का  परिणाम  जब  आपको  सूद्द  में  इतना
 रुपया  देना  मूनधन  तो  आप  कर  लगाकर  भी  इस  बजट  के  द्वारा  इतनी  रकम  नहीं
 प्रषप्त  कर  पायेंगे  और  इसकी  भरपाई  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इस  प्रकार  से  यह  निश्चित  है  कि  आप  इस
 देश  की  जनता  के  लिए  कछ  करने  नहीं  जा  रहे  बल्कि  इसके  द्वारा  आप  इस  देश  को  जनता  को
 को  धोखा  देने  की  बात  कर  रहे

 जब  उत्पादन  की  बात  आती  तो  मुझे  यह  बताते  हुए  दुख  होता  है  कि  सरकार  ने

 1991-92  में  नान  प्लान  यदि  ब्याज  की  अदायगी  को  निकाल  दिया  जाता  तो  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  इस  देश  में  नान  प्लान  में  काफी  ख्च  बढ़  गया  और  प्लान  में  भी
 स्‍

 राशि  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  कम  यदि  इनका  एक  बं  का  मूल्यांकन  तो  यह  राशि  18  प्रतिशत  से  भी  घट  जाती

 है  ।  भब  ये  कैसे  आंकड़े  दित्त  मन्‍्द्री  जी  ने  पेश  किए  मुझ  यह  बऔत  समझ  में  नहीं  आई  ।  मेरी  बहुत
 समय  से  यह  कहने  की  इच्छा  किन्तु  मै ंआज  यह  बात  यहां  कहता  हु  कि  मात्र  अर्थगास्त्रियों  से

 बजट  नहीं  चल  सकता  है  ।  अनुभवी  लोगों  की  भी  आवश्यकता  होती  है  ।  कोई  छात्र  विश्वविद्यालय

 में  पढ़ाई  करतः  है  तो  उसका  प्रंविटकल  करवाते  आई०  ए०  एस०»  में  कम्पीट  करता  है  तो  उसको

 ट्रेनिंग  दी  जाती  है  और  आप  एक  अथंशास्त्री  विद्वान  को  बिठाते  गांवों  के  बजट  में  आप  गांवों  के

 जो  अनभबो  विशेषज्ञ  हैं  उनको  भी  साथ  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  बिना  अधंशास्त्रियों  के

 बजट  बनाया  जा  सकता  है  लेकिन  गांव  के  अनुभवी  लोगों  के  बिना  सही  बजट  आप  नहीं  ला  सकते  हैं  ।

 इसमें  दो  मत  नहों  आप  देखेंगे  कि  इस  बजट  में  किसानों  के  खासकर  मझले  किसानों  के  साथ

 घोर  अन्याय  किया  आपने  सबसिडी  को  समाप्त  कर  इतना  ही  अगर  सबसिडी  को
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 हो  समाप्त  करके  छोड़  दिया  होता  तो  एक  समझ  की  बात  थी  लेकिन  आपने  फटिलाइजर  पर

 अल्यूमिनियम  सल्फेट  छोड़कर  40  फीतदी  मूल्य  को  बढ़ाया  40  फीसदी  सरकार  के  मूल्य  बढ़े  और
 गांवों  में  खाद  80  रुपए  ज्यादा  पर  बिक्रने  लगा  ।  जिस  बोरी  की  कीमत  100  झाए  थी  आज  उसकी

 कौमत  180  रुपए  हो  चुक्री  कंप्ते  हो  सकता  है  |  बाढ़  से  मार  खाया  बजट  का  मार  खाया
 शिक्षित  बेरोजगार  किसान  का  गाँव  में  पढ़ने  व।ले  का  बेटा  जो  कम्पीटीशन  में  नहीं  भा

 उपका  बेटा  भी  पढ़-लिखकर  खेत  में  हह  जोतने  का  काम  फटिलाइजर  पर  सारा  टेक्स
 देने  का  काम  वही  किसान  का  बेटा  करे  और  उसके  साथ  इतना  घोर  अन्याय  ।  वित्त  मन्त्री  इसको

 यह  देश  बरदाश्त  नहीं  कर  सकता  ।  कियानों  और  मजदूरों  के  साथ  यदि  इस  तरह  से  अन्याय  करते

 गए  तो  बाध्य  होकर  अपना  संगठन  बनाकर  उसे  लोक  सभा  में  आना  होगा  और  उसे  आप  नहीं
 रोक  सकते  क्योंकि  उसकी  व्यथा  को  सुनने  वाला  और  बोलने  बाला  कोई  नहीं  है  ।

 वित्त  मन्त्री  जी  ने  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  हर  जिले  को  आदश  गांव  का  आश्वासन  दिया
 1977  के  1980  से  अभी  तक  जो  भी  सरकार  आई  उसने  यह  कहा  कि  गांव  को  आदर्श  गांव
 बनायेंगे  ।  आदर्श  गांव  क्या  होता  है  इसको  परिभाषा  से  तो आज  तक  ऐसा  लगता  है  कि  यह  आदर्श
 मात्र  मद्रास  ही  हम  पटना  बिहार  को  भी  नहीं  कह  सकते  ।  हम  लोग  बिहार  जाते
 हैं  तो  दुख  होता  है  कि  गांव  का  एक  भौ  रोड  ऐसा  नहीं  है  जो  राजधानी  जैसा  हो  |  अब  ज्ञो  आप

 महानगरी  में  सिमट  रहे  आदर्श  गांव  का  अर्थ  होता  है  कि आप  शहर  जेसे  विद्यालय  सड़क
 बिजली  स्वास्थ्य  सुविधा  दें  ।  आदर्श  गांव  में  जब  प्रत्येक  जिले  को  आप  लेंगे  जो  बजट  में  दिया  .
 जाता  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हु  1980  से  1991  तक  एक  जिले  में  जितना  खच  हुआ  है  *

 )

 अध्यक्ष  थोड़ा  समय  मुझे  आप  जब  इस  काम  को  करेंगे  तो  गांवों  का  विकास
 होगा  ।  गांवों  का  विकास  करने  के  बाद  अगर  आप  किसी  चीज  पर  टैक्‍स  लगायेंगे  तो  हमारी  ग्रामीण
 वासी  उसे  खुशी-खूशी  देने  के  लिए  तेयार  हो  जायेंगे  ।  ऐसा  लगता  है  कि  भाप  आदर्श  गांव  कागज  पर

 ही  रखना  चाहते  उसको  कोई  अमली-जामा  पहनाना  नहीं  चाहते

 अध्यक्ष  मैं  राजीव  गांधी  की  चर्चा  तो  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  उनबेः  निधन  से  हमें  अति  दुख
 पहुंचा  वित्त  मन्त्री-जी  ने  राजीव  गांधी  की  चर्चा  करते  हुए  जिस  प्रकार  से  बजट  प्रस्तुत  किया
 उससे  ऐसा  लगता  है  कि  मानो  राजीव  जी  ने  कह  दिया  हो  कि  किसानों  द्वारा  इस्तेमाल  की  गई  चीजों  |
 के  दाम  बढ़ा  दो  ।  राजीव  जी  ने  कहा  था  कि  हम  100  दिन  के  अन्दर  महंगाई  घटा  देंगे  लेकिन  बजट
 को  देखकर  ऐसा  लगता  है  कि  100  दिन  में  महंगाई  हो  जाएगी  भौर  वह  हुई  भी  राजीव  जी

 चाहते  थे  कि  हमारे  ग्रामीण  भाई  शिक्षित  हों  लेकिन  इस  बजट  में  उसका  कुछ  भी  उल्लेख  नहों  है  ।
 अगर  थोड़ा  सा  भी  कांग्रेसी  सरकार  में  विवेक  होता  तो  वह  महंगाई  को  दूर  करने  का  काम  करती  ।  ,
 मैं  मानता  हूं  कि राजीव  जी  एक  महान  व्यक्ति  थे  और  वह  चाहते  थे  कि  इस  देश  में  कोई  काम  हो
 लेकिन  आप  उसके  विपरोत  काम  कर  रहे  मेरा  अ'ग्रह  है  कि  आप  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयास

 कोजिए  |

 भध्यक्ष  पिछले  व  1990-91  में  2641  करोड़  रुपए  खं  हुए  और  इस  वध  केवल
 2618  करोड़  रुपए  खर्च  करने  का  प्रावधान  किया  गया  इतना  कम  प्रावधान  करने  से  कृषि
 बहन  ओर  सिंचाई  व्यवस्था  अवरुद्ध  होगी  ।  एक  तरफ  आप  कहते  हैं  कि  जो  कोष  निधि  में  रखा  है
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 उसको  भी  घटायें  ।  उसको  घटाने  का  अर्थ  खर्चे  में  कटौती  करें  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  भारत
 सरकार  का  संचार  अन्त्रालय  जो  आपको  सबसे  ज्यादा  फायदा  देता  है  और  बो०  जो  कि  मुनाफा

 ध्द्ता  है  उसको  आप  रोकने  का  काम  कर  रहे  आप  उसे  गांवों  में  नहीं  लगाना  चाहते  है  ।  दूरदर्शन
 और  टेलीफोन  जिससे  आपको  ज्यादा  आमदनी  होती  है  उसको  बबशने  का  काम  नहीं  करते  मे  रा

 ऐसा  मानना  है  कि  इससे  आपको  ज्यादा  नुकसान  होगा  ।  आप  इसे  मी  सुधारने  का  काम  करे  ।

 अध्यक्ष  सदन  में  जिस  बात  पर  बहस  को  जाती  है  और  माननीय  सदस्य  उस  पर  सुझाव
 देते  है  व  आंकड़े  भी  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  वित्त  मन्त्री  अपना  जवाब  देते  समय  उस  पर  अवश्य  प्रकाश
 डालें  और  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  अमल  करें|  यह  देश  के  लिए  हितकर  होगा  ।

 यह  तो  सब  लोग  जानते  है  कि  विद्युत  और  बिजली  के  बिना  देश  को  आगे  नहीं  बढ़ाया
 जा  सकता  है  |  देखने  में  आया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  बिजली  का  दुरुपयोग  होता  मैं  दावे  से  इस
 बात  को  कह  सकता  हूं  ।  अगर  आप  इस  दुरुपयोग  को  मुस्तंदी  से  रोक  लें  तो  300-400  करोड़  रुपए
 का  आपको  मुनाफा  आप  उसे  क्यों  नहीं  रोकते  है  ?  आप  हर  चीज  में  कहते  हैं  कि  घाटा  हो
 रहा  आमदनी  कम  हो  रही  आज  हर  जगह  लूट  हो  रहा  है  ।  उसको  रोकने  की  आप  में  कोई
 क्षमता  नहीं  है  ।  बिहार  में  बिजली  उत्पादन  के  लिए  मैंने  कई******

 अध्यक्ष  महोदय  :  20  मिनट  हो  गए  ।  जल्दी  जल्दी  बोलने  वाले  दूसरे  लोग  भी  हैं  ।

 श्री  सूर्यनारायण  यादव  :  अधूरा  रह  जाएगा  ।  अभी  ते  कहां  से  खत्म  होगा  ।  मैंने  बषं  1991

 में  लोफ  सभा  में  एक  प्रश्न  किया  बिहार  में  पानी  का  और  खान  का  भण्डार  एक  तरफ  तो  हम
 बाढ़  के  पानी  से  तबाह  होते  एक  तरफ  हम  खान  ५)  सारी  चीजें  देश  को  देते  पाती  से

 बिजली  पैदा  की  जाती  आज  भी  आउने  जो  नेपाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  कहा  कि

 कोसी  नठी  पर  हम  डेम  बनने  देंगे  लेकिन  उससे  जो  बिजली  की  पेदाइश  वह  बिजली  तुम
 ले  लो  और  बिजली  की  जो  कास्ट  जो  दाम  होगा  वह  हमें  दे  दो  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  उत्तरी

 घिहार  में  सौ-सो  करोड  रुपये  प्रत्येक  मन्त्री  आप  रिलीफ  बी  मद  में  खर्च  करते  प्रत्येक

 वर्ष  सरकार  और  भारत  सरकार  मिलकर  |  इससे  आप  अदाजा  लगा  सकते  है  कि  आज  48  वर्ष

 आजादी  मिले  हो  इसमें  आपने  क्तिने  अरब  खरब  रुपए  खच  कर  अगर  आप  नेपाल  से

 मिलकर  समझोता  कर  लेते  है  तो  सा  करोड़  की  प्रतिवर्ष  हम  बचत  कर  सकते  मैं  दावे  से  कह

 सकता  हु  कि  उत्तरी  बिहार  की  जमीन  इतनी  उपजाऊ  है  कि  उस
 जमीन

 से  मैं  परे  भारत  का  दावा  तो

 नहीं  करता  लेकिन  आधे  हिन्दुस्तान  को  अनाज  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  हम  कर  सकते  यह  दावा

 मैं  कर  सकता  हूं  । लेकिन  आप  सो  करोड़  रुपए  हर  साल  रिलीफ  पर  ख़चं  आप  सारे  काम

 करेंगे  लेकिन  जो  विकास  का  कार्य  वह  करने  के  लिए  आप  तयार  नहीं  मैं  सुन्लाव  देना  चाहुता

 हूं  कि  चूंकि  सो  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  का सवाल  है  और  आपके  बजट  में  कोई  ऐसा  प्रावधान  नहीं

 ब्रजट  में  ज्ञापका  चाटा  होता  जा  रहा  9000  करोड़  रुपए  का  इसलिए  आपको  ऋण  लेना  होगा  ।

 जब  आपको  ही  लेना  होगा  तो  बह  ऋण  चाहे  20  करोड़  का  हो  चाहे  20  हजार  करोड़  का

 जब  आपने  सोना  ही  बेच  सोना  ही  देश  का  गिरवी  रख  दिया  तो  थोड़ा  ऋण  और  ले  लो  भौर

 देश  का  सर्वेक्षण  आप  कराओ  कि  देश  के  पैगने  पर  जो  अच्छी-भच्छी  योजनाएं  उन  सारी

 अच्छी  योजनाओं  पर  आप  उस  पैसे  को  खर्च  करें  जिससे  आपकी  आमदनी  बढ़  सके  और  उस  आमदनी

 से  आप  उसकी  भरपाई  करने  का  प्रयास  कर  सकें

 अध्यक्ष  महोदय  :  अप  पाइण्ट्स  जरूर  पूरे  कीजिए  लेकिन  उसको  बहुत  लम्बा  करके  मत
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 बोलिए  ।  आप  कह  रहे  दूसरी  तरह  का  खर्ब  कम  पावर  पर  ज्यादा  वह  बात  उनकी
 समझ  में  आ  गई  ।  आपको  बोलते  हुए  बहुत  टाइम  हो  मैंने  20  मिनट  दिए  आपको  20
 मिनट  से  ज्यादा  हो  गए  ।

 श्री  सुयंनारायण  यादव  :  हमारे  यहां  कोयला  रायल्टी  की  दर  बढ़  गई  इसलिए  मैं  आपको
 बधाई  देना  चाहता  हूं  । आपकी  सरकार  जो  अच्छे  काम  उसके  लिए  हम  आपको  बधाई  देंगे  ।
 आपने  रायल्टी  की  दर  यह  अच्छा  काम  था  ।  बिहार  में  जब  कांग्रेस  का  शासन  था  तो  कोई

 मुख्य  मन्त्री  आज  तक  रायल्टी  बढ़,ने  की  मांग  करने  कौ  हिम्मत  नहीं  कर  सका  लेकिन  आज  हम  लोगों
 की  सरकार  है  और  उसमें  लालू  जी  मुख्य  मन्त्री  उन्होंने  भारत  सरकार  को  ध्यंट  कर  दिया  कि
 अगर  आप  नहीं  देंगे  तो  हम  अनशन  कर  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपने  प्रशंसा  कर  अब  समाप्त  करिये  ।

 शो  सुथनारायण  यादव  :  एकाघ  प्रशंसा  लेकर  क्‍या  होगा  ।

 अब  हमारे  अध्यक्ष  जी  इजाजत  देने  को  तैयार  नहीं  एक  दो  मूल  सुझाव  मैं  देना  चाहता
 हूँ  ।  आपने  सोना  विदेश  में  गिरवी  मैं  नद्टीं  जातता  लेकिन  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि
 आप  एक  सोना  बोर्ड  बनाएं

 2.00  मण०  प०

 इस  देश  में  सोना  रखने  वाले  बहुत  सारे  घर  में  भी  सोना  रबने  वाले  हमारे  ूहुत  सारे
 भाई  बहनें  पंसे  वाले  भी  हैं  और  गरीब  के  घर  में  भी  मैं  चाहता  हू  कि  आप  एक  बोडं  बनाएं
 क्षौर  देश  की  जनता  को  इस  बारे  में  बतायें  कि  यदि  कोई  बंक  के  लकर  में  सोना  रखता  तो  बह
 बोर्ड  के  पास  रखे  ओर  बोड़  उसको  सूद  दे  |  वह  सूद  आप  आठ  परसेंट  या  जो  भी  तय  करें|  वह  बोडे

 राष्ट्रीय  बेंक  से  बात  विश्व  बैंक  से  बात  करे  कि  हमारे  पास  इतना  सोना  जिस  पर  हम  इत्नना

 इन्टरेस्ट  देते  हैं  और  तुम  इस  पर  हमें  कर्ज  दो  ।  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं
 ता  इससे  हमको  सोता  बे  चने

 की  जरूरत  नहीं  पड़  सकती  है  ।  चूंकि  आपका  यह  संकट  भाज  ही  समाप्त  होने  वाला  नहीं  यह  संकट
 आपको  बहुत  ज्यादा  विनाश  की  ओर  ले  ही  जाने  वाला  सोने  के  बारे  में  मैं  एक  ओर  बात  कहना
 चाहता  हूं  ।  बजट  के  अनुसार  जितना  आयात  होगा  और  जितना  निर्यात  हो  रहा  उसमें  मात्र  नौ

 हजार  करोड़  के  वास्ते  ही  सोना  बेंच  दिया  ।  यह  आप  कह  रहे  मैं  नहीं  कह  रहा  हु  ।  मुझे  याद  नहीं
 पड़  रहा  है  कि  फोगर्स  क्‍या  43  हजार  करोड़  का  आयात  उससे  कम  आप  निर्यात  कर  रहे

 तो  नौ  हजार  करोड़  के  लिए  आपको  देश  का  सोना  देना  पड़  इससे  ज्यादः  दुःख  की  कोई
 बात  नहीं  हो  सकती  है  ।  अब  अगर  आप  बोर्ड  बना  लें  बोड़ें  के  माध्यम  से  काम  करे  तो  बोर्ड  उनसे
 बातन्नीत  करके  पैसे  ले  सकता  है  ।  इसमें  कतई  दो  मत  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  पार्टो  ने समय  तय  किया  उसमें  से  भौ  सदस्यों  को  समय  बांटकर
 देना  पड़ता  दूसरे  दलों  के  भी  सदस्य  हैं  ।  आपको  तीस  मिनट  दिए  हैं  ।

 श्री  सूर्थ  नारायण  यादव  :  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझें  इतना  समय
 लेकिन  मैं  खासकर  आपके  माध्यम  से  वित्त  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  बिहार  एक  अति

 पिछड़ा  राज्य  बिहार  इस  देश  में  किसी  भी  राज्य  से  अधिक  सम्पदा  देने  का  काम  करता  आया  है
 ओर  आगे  भी  करता  रहेगा  |  अभरक  बिहार  लोहा  बिहार  कोयला  बिहार  लेकिन  रेल  की
 पटरी  बिहार  में  रेल  बिहार  में  बिजली  बिहार  में  नहीं  और  किसान  को  राहुत  बिहार  में
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 नहीं  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हुं  कि  इस  बजट  में  आप  प्रावधान  करें  और  बिहार  से  जितनीौ  आमदनी
 आप  लेते  उसका  पचस  आधा  हिस्सा  बिहार  को  बापिपतत  ताकि  बिहार  भी  आगे  आए
 ओऔर  विकास

 मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]

 भरी  एच  ०  डी०  देवगो  डा  )  :  भष्यक्ष  वर्ष  .991-92  के  बजट  प्रस्तावों  पर
 भाम  धर्चा  में  भाग  लेने  की  अनूमति  देने  के  लिए  मैं  आपके  प्रति  आभार  व्यक्त  करता  हु  ।

 मैं  इस  बजट  को  विकास  विरोधी  भर  मुद्रा-स्फीति  को  बढ़ाने
 वाला  मानता  हूं  ।  मैंने  कभी  भी  ऐसे  बजट  की  आशा  उस  व्यक्ति  से  नहीं  की  थी  जो  आधिक  प्रबन्धन
 के  क्षेत्र  में  अनुभवी  और  वित्त  विशेषज्ञ  के  रूप  में  जाने  जाते  हैं  ।

 व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  उनके  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  कदमों  की  मैं  सराहना  करता  हूं  ।  निर्यात
 बढ़ाने  के  लिए  हमारी  भ्रौद्योगिक  भौर  व्यापार  नीतियों  में  परिवतंन  लाने  हेतु  कारंवाई  की  गई  ,
 लेकिन  कुल  मिलाकर  इस  बजट  का  तात्पयं  यही  है  कि  यह  पूरी  तरह  गरीबों  और  मध्य  वर्ष
 के  लोगों  का  विरोधी  है  ओर  साथ  ही  विकास  कार्यों  के  प्रति  कोई  रूचि  नही  दिखाई  गई  है  जहां  तक
 इसके  लिए  प्रावधान  का  संबंप्र  है  बजट  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इन  बजट  प्रस्तावों  पर  सरसरी  तोर  पर  टिप्पणी  बरते  हुए  में  आपका  ध्यान  मंत्री  के  भाषण
 के  पहले  पैरा  की  ओर  आक्रुष्ट  करना  चाहता  हू  ।  उन्होंने  इसका  आरोप  पिछली  गेर-कांग्रेसी  सरकारों
 पर  भारोपित  करने  का  प्रयास  किया  १ई  वर्षों  स ेचली  आ  रही  गलत  आधिक  नीतियों
 के  कारण  ऐसी  स्थिति  पंदा  हुई  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इसका  आरोप  उन्होंने  विगत  के  केवल  दो
 कांग्रेसी  सरकारों  ८२  म्ढ़ा  है  जोकि  सत्ता  मे  केवल  डेढ़  वर्ष  हो  रही  मैं  अपने  कथन  के  समर्थन  में

 इकानोमिक  199  |  में  दिए  गए  कुछ  आंकड़ों  को  सामने  रखना  चाहता  यदि  हम  व्यापार

 सन्पुलन  की  स्थिति  को  देखें  तो  उसका  आंकड़ा  निम्न  प्रकार  है  :--

 1980-81  (--)  4.4  प्रतिशत

 1981-82 2  (--)  3.08  प्रतिशत

 1982-83  2-83  (--)  3.2  प्रतिशत

 1983-84  3-8  4  (--)  2.8  प्रतिशत

 1984-85  5  (-)  2.8  प्रतिशत

 औसत  लगभग  3.4  प्रतिशत

 जबकि  आपका  व्यापार  संतुलन  घाटे  की  स्थिति  में
 तो

 आप  इसका  दोष  किस  तरह  गैर-कांग्रेसी

 सरकारों  पर  मढ़  सकते  जबकि  वह  सत्ता  में  कुछ  ही  समय  के  लिए  रही  थी  ?

 इसके  अतिरिवत  मैं  आपके  माध्यम  से सभा  का  ध्यान  इस  ओर  ओआकृष्ट  करना

 चाहता  हूं  कि  1985  से  1989-90  तक  भी  हमारे  व्यापार  सन्तुलन  में  घाटे  की  स्थिति  बनो  रही  ।

 जब  यह  स्थिति  है  तो  उन्होंने  कसे  यह  निष्कर्ष  निकाल  लिया  कि  यह  स्थिति  केवल  गेर-कांग्रेसी

 सरकारों  के  कारण  उत्पन्न  हुई  है  ?  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  वह
 घाणिज्यिक  बैंकों  और  विदेश  के  विभिन्‍न  बकों  से  अल्पकालिक  ऋण  लेने  का  प्रयास  करते  हैं  तो  में  ही
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 बताएं  कि  क्या  1985-86  से  बाणिज्यिक  बेंक  ऋण  एवं  कत्पकालिक  ऋण  शुरू  कौ  गई  वे  ही
 बताएं  कि  वे  कौन-सी  परिस्थितियां  थीं  जिनके  कारण  देश  को  वाणिज्यिक  बंक  तथा  विदेशों  से
 कालिक  ऋण  लेने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  व्यापार  सन्तुलन  के  घाटे  को

 पूरा  करने  के  लिए  इस  तरह  के  अल्पकालिक  कणों  को  लेने  के  लिए  मजबूर  होता  पड़ा  और  अब  हमने
 देश  को  इस  ऋण  के  जाल  में  फंसा  दिया  है  ।

 मैं  मात्र  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  किम्त  तरह  गलत  आधिक  नीतियों  के  कारण

 ऐसी  आ्थिक  संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  |  माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  अटल  जी  ने  भी  अपने  भाषण
 में  कहा  है  कि अधिक  ओर  कम  बीजक  बना  कर  किस  तरह  आयात-निर्यात  के  भायों  में  हेराफंरी  की

 गई  ।  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  चर्चा  के  दौरान  उसमें  भाग  लेते  हुए  उन्होंने  ये  बातें  कहीं  हैं  |  मैं

 इस  महान  सभा  का  ध्यान  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  उस  भाषण  को  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि

 किस  तरह  विभिन्न  स्तरों  यानि  राजनंतिक  अथवा  नौकरशाही  स्तरों  पर  हुई  बेईमानी  ने  आज  देश  के
 सामने  उत्पन्न  इस  तरह  की  स्थिति  पैदा  करने  में  योगदान  दिया

 मैं  श्री  चन्द्रशेधर  की  सरकार  के  छ:-सात  महीने  के  शासन  का  तक॑  से  समर्थन  नहीं  करना

 चाहता  ।  परन्तु  हमें  कटु  वास्तविकता  को  समझना  पिछले  पांच  महीनों  के  दौरान  हमारे
 व्यापार  संतुलन  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  1990  में  व्यापार  संतुलन  1,859  करोड़
 रुपए  का  घाटा  1990  में  यह  घाटा  1,286  करोड़  रुपए  था  तथा  1991  में

 यह  1,107  करोड़  रुपए  तथा  1991  में  यह  घाटा  823  करोड़  रुपए  ]  1991
 में  यह  198  करोड़  रुपए  तथा  1991  में  135  करोड़  था  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  कुछ

 सुधार  हुआ  है  यद्यपि  यह  सुधार  उनके  संक्षिप्त  शासनकाल  के  दौरान  ही  हुआ  मैं  इसी  बात  पर
 जोर  देना  चाहता  था  |  परन्तु  दुभग्य  से  वित्त  मन्त्री  जी  जो  यहां  पर  एक  विशेषज्ञ  की  भूमिका  निभा

 रहे  हैं  उन्होंने  भी  इस  गलत  वित्तीय  नीति  में  अपने  विचार  भी  जोड़े  हैं  ।  वह  योजना  आयोग  के

 उपाध्यक्ष  रह  चुके  हैं  तथा  सरकार  के  वित्तीय  सलाहकार  तथा  सचिव  भी  रह  चुके  भाज  वह
 यह  सारा  दोष  गेर-कांग्रेसी  सरकार  पर  मढ़ने  का  प्रयटत  कर  रहे  गेर-कांग्रेसी  सरकार  केवल  एक
 संक्षिप्त  अवधि  के  लिए  ही  सत्तारूढ़  हुई  थी  ।  इस  अस्थिरता  के  कारण  इन  सभी  प्रकार  के  कारणों

 के  लिए  उसे  ही  उत्तरदायो  ठहराया  गया  इसीलिए  मैं  इसका  खण्डन  करना  चाहता  हमने
 एक  विस  विशेषज्ञ  से  ऐसे  बजट  की  भपेक्षा  महीं  की  थी  ।

 मैं  न  तो  कोई  दित्तीय  विशेषज्ञ  हुं  तथा  न  ही  कोई  मुखर  वक्ता  ।  पहली  बार  मैं  इस
 सम्मानीय  सदन  के  लिए  निर्वाच्ति  हुआ  हूं  । केवल  एक  क्षषक  होने  के  नाते  मैं  अपने  विचार  व्यक्त
 करना  चाहुंगा  कि  क्सि  प्रकार  से  इस  बजट  को  राजनीतिक  रूप  देने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 जिसकी  जरूरत  नहीं  है  !  मैं  यहा  कहना  चाहता  हु  ।

 आज  आपकी  बया  स्थिति  है  ?  वह  इस  सभा  को  अपने  विश्वास  में  लेने  के  लिए  भी  तैयार

 नहीं  हैं  तथा  यह  भी  बताना  नहीं  चाहते  कि  हमें  जितना  ऋण  देना  चाहे  वह  मध्यावधि  ऋण  अदायगी

 है  अथवा  अल्पावधि  ऋण  की  अथवा  जो  ऋण  व्यावसायिक  बेंकों  से  लिया  गया  उनके  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  आशिक  सर्वेक्षण  में  भी  यह  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।  भाथिक  सर्वेक्षण  में  सही  स्थिति  नहीं
 बताई  जा  रही  है  |  मैंने  आथिक  सर्बेक्षण  से  यह  जानने  का  श्रयत्न  किया  था  तथा  मुझे  यह  ज्ञात  हुआ
 है  कि  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  जमा  की  गई  राशि  सहित  विदेशी  कर्जा  1,20,000  करोड़  रुपए  का
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 है  ।  परन्तु  मैं  सभा  का  ध्यान  एक  दूधरे  विषय  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |  डेवलपमेंट

 a  1991  के  पृष्ठ  300  पर  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  भारत  पर  इस  समय
 1,97,000  करोड़  रुपए  विदेशी  कर्ज  का  बकाया  जहां  तक  विदेशी  ऋण  का  संबंध  यह  राशि

 1,97,000  करोड़  रु०  है  मैं  यह  सब  इसलिए  बता  रहा  हू  क्योंकि  आधिक  सर्वेक्षण  में  भी  सही
 आंकड़े  नहीं  बताए  गए  हैं  तथा  हमें  अन्धेरे  में  र्चा  गया  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  ।

 यदि  हम  इस  कठिन  स्थिति  से  निकलना  चाहते  हैं  तो  हमें  अपना  नियत  बढ़ाना  होगा  तथा

 हमें  और  विदेशी  मुद्रा  अजित  करनी  होगी  ।  आज  श्देशी  मुद्रा  अजंन  की  क्‍या  स्थिति  है  ?  हमें  अपनी
 जरूरतें  पूरी  करने  के लिए  43,000  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  चाहे  वह  करूची  सामग्री  के

 निर्यात  का  मामला  हो  अथवा  पेट्रोलियम  उत्पाद  अथवा  कोई  अन्य  माम्ला  हो  |  हमारा  आयमात-अर्जन

 मुश्किल  से  32,000  अथवा  33,000  करोड़  रुपए  जब  ऐसी  स्थिति  है  तो  हम  अपने  ऋण  की
 अदायगी  कंसे  करेंगे  जोकि  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  अथवा  व्यवसायिक  बँकों  को  करनी  हम
 अपने  इन  ऋणों  की  अदायगी  कंसे  करेंगे  ?  उन्हें  इस  बारे  में  भी  विस्तार  से  बताना  चाहिएं  ।

 जब  हमें  विभिन्‍न  प्रकार  के  अतिदेय  ऋणों  की  अदायगी  करनी  लिए  गए  उन  कर्जों  की

 अदायगी  किस  प्रकार  से  की  जाएगी  ;  यह  तथा  और  दूसरी  बातें  भी  इस  सभा  में  स्पष्ट  रूप  से  बतायी

 जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  व्दिशी  ऋण  का  संबंध  है  में  इस  सभा  का  अधिक  समय  नहों  लेना  मैं

 आन्तरिक  ऋण  की  स्थिति  का  भी  जिक्र  करना  चाहता  ।  यह  1,:1,000  करोड़  से  भी  अधिक
 ह॒

 आज  हमें  उस  सारी  राशि  की  अदायगी  करनी  है  अर्थात्‌  जनता  से  लिया  गया  वित्तीय

 संस्थाओं  से  लिया  गया  ऋण  अथवा  रिजवं  बैंक  से  लिया  ऋण  जिसे  बजट  में  हुए  घाटे  के  रूप  मे  लिया

 गया  ये  सारे  ऋण  1,5 1,000  करोड़  रु०  में  और  जुड़  जायेंगे  जो  हमारे  के  लिए  एक  बोझ

 बन  जायेगा  ।

 मैं  इस  सम्माननीय  सदन  का  धान  इस  तथ्य  की  ओर  भाकप्ति  करना  चाहता  हूं

 कि  अभी  लिए  गए  ऋणों  का  लगभग  89  प्रतिशत  बि.श्तों  तथा  ब्याज  की  अदायगी  करने  में  खर्च  हो

 रहा  आप  जितता  भी  ऋण  लेने  जा  रहे  हैं  इस  राशि  में  सें  हमें  इसका  लगभग  89  प्रतिशत  ब्याज

 तथा  किश्त  के  रूप  में  पुनअंदायगी  करने  में  खर्च  करना  केवल  ग्यारह  प्रतिशत
 राशि  ही

 हमारे  विकासात्मक  कार्य  के  लिए  शंष  बचती  है  ।  स्थिति  तो  यह  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूँ  कि  अगले

 दो  अथवा  तीन  दर्षों  में  हम'री  स्थिति  बहुत  खराब  तथा  खतरनाक  स्तर  तक  पहुच  जाएगी  तथा
 जनता

 से  हम  जितना  भी  ऋण  लेने  का  विचार  कर  रहे  हैं  यह  सारी  राशि  ब्याज
 कर

 अदायगी
 करने

 में  ही

 खर्च  हो  जायेगी  ।  हम  इस  स्थिति  में  गए  हैं  ।
 हमारे

 देश  की  गलत
 कि

 नीतियों  के  कारण

 चाहे  यह  राज्य  स्तर  की  हों  अथवा  राष्ट्रीण  स्तर
 गेर-विकासात्मक

 कार्यो  १र  होने  वाले  व्यय  तथा

 जनाधिका  रवादी  कार्यक्रमों  के  क्रियान्दयन  होने  के  बारे  में  बेकार  सी
 प्रतिस्पर्धा  है  |  प्रत्येक  दल  अथवा

 प्रत्येक  सरकार  बताना  चाहती  है  हम  सामाजिक-आधिक  कायक्रम
 ॥॒

 अथवा  समाज  के
 अधिक

 निर्धन  वर्गों  के  अधिक  पक्ष  में  यह  केवल  एक
 बम

 भा
 क  नीति  है  जो  हमारे  इस  देश  में

 चल  रही  है  तथा  जिसके  फलस्वरूप  हम  ऐसी  अजीब
 स्थिति  में

 पहुंच  गए  मैं
 आपसे  ही  नह

 चाहता  हूं  ।  मुझे  यह  बताते  हुए  दुःख  हो  रहा
 कि  ५

 कि
 गरीबी-हटाओ  कायक्रम  के

 का  शत  करते
 समय  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  में  बेंकार

 की  प्रतिप्पर्डा  ग्ह्ठती
 है  चाहे  वे  किस

 हि
 दल  से  संबंधित  हों  तथा  इस  कारण  हमारा  देश  क्ज  के  जाल  में  फंस  गया  इस  प्रकार
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 प्रतिस्पर्डा  करने  के  स्थान  पर  यदि  हमने  उत्पादन  वाले  कार्यों  में  घन  लगाया  होता  तो  स्थिति  बिल्कुल  ८
 भिन्‍न  होती  ।  अतः  इस  स्थिति  में  पहुंचने  क ेलिए  सभी  का  ही  योगदान  है  ।

 हु

 अब  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  उस  तरफ  आफकषित  करना  चाहता  हूं  जो  उन्होंने
 5।  प्रतिशत  विदेशी  पूंजी  लगाने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  है  चाहे  वह  अनिवासी  भा-तीय  हो  अथवा

 बहुराष्ट्रीय  मैं  इस  पर  आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  बल्कि  मैं  केवल  इस  सरकार  को  सतर्क
 कर  देना  चाहता  हूं  कि  व ेऔर  अधिक  सावधानी  बरतें  तथा  उदार  औद्योगिक  तथा  ब्यापारिक  नीतियों
 में  लघु  उद्योगपतियों  अथवा  उद्यमियों  को  बिल्कुल  समाप्त  न  कर  हमारे  उद्योगों  में  इक्वाबन
 प्रतिशत  विदेशी  पूंजी  लगाने  के  लिए  आमन्त्रित  करने  के  संबंध  में  मैं  बस  इतना  ही  कहना  चाहता  हू  ।

 संसाधन  जुटाने  के  संबंध  में  भी  मैं  कुछ  कहना  भाहता  माननीय  मन्त्री  जी  ने

 यह  भी  जिक्र  कर  दिया  था  कि  चूंकि  उनके  पास  इस  बारे  में  विस्तार  से  बताने  का  समय  नहीं  वह
 इस  संबंध  में  अभी  ध्यान  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  तथा  बाद  में  वह  इस  बारे  में  सोचेंगे  ।  उन्होंने  अपने  भाषण

 में  यही  बताया  था  ।  मैं  एक-दो  बातें  और  बताना  चाहता  हूं  जिनके  बारे  मे  वह  आय  कर  अथवा
 सम्पत्ति  कर  में  संगठनात्मक  परिवतंनों  की  पुनरौक्षा  करते  समय  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 हम  राजीव  गांधी  फाउण्डेशन  के  बारे  में  काफी  चर्चा  कर  रहे  मैं  उस  मुद्दे  पर

 बहस  करने  नहों  जा  रहा  हूं  ।  यह  मुश्न  जेसे  व्यक्ति  के  लिए  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  परन्तु  हमारे
 इस  देश  मैं  कितने  निजी  न्यास  अथवा  सावंजनिक  न्यास  हैं  सथा  इन  न्यासों  पर  हमारा  किस  प्रकार  का
 नियन्त्रण  है  ?  यहां  पर  कई  छद॒म  न्यास  हैं  जिनकी  स्थापना  धोद्धा  देने  अथवा  कर  की  चोरी  करने  के

 उद्देश्य  से  ही  की  गई  इस  प्रकार  के  न्‍्यासों  की  स्थापना  बी  गई  है  ।  वे  भारतीय  न्यास  अधिनियम
 1856  के  अन्तर्गत  आते  हम  उन  पर  किस  प्रकार  से  नियन्त्रण  कर  सकते  इनका  मुख्य  उद्ृश्य
 ही  कर  की  चोरी  करना  होता  है  |  पूरे  सदन  को  इस  मुद्दे  के  बारे  में  विचार  करना  कई
 कम्पनियां  ऐसे  ट्रस्ट  केवल  अपनी  आय  तथा  प्रचुर  सम्पत्ति  को  खपानें  के  लिए  ही  चला  रही  हैं  ।  मैं
 भी  राज्य  स्तरीय  एक  राजनंतिक  दल  का  अध्यक्ष  था|  मैं  अपने  बारे  में  बहुत  स्पष्ट  बताना  चाहता

 मैं  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  |  कोई  भी  राजनीतिक  दल  इन  स्वार्थी  हितों  के  पक्षपातपृर्ण
 रबंये  ने  मुक्त  नहीं  है  ।  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  अपना  अस्तित्व  केबल  इन  करों  की  चोरी  करने  वाले
 तथा  इन  निहित  स्वार्थी  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करके  ही  कायम  रख  सकता  चुनाव  के  समय
 हम  उनके  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  ।  यदि  इसी  प्रकार  की  प्रवृत्ति  जारी  रहती  है  तो  मैं  आपके
 माध्यम  से  इस  सदन  को  अत्यन्त  बिनम्रतापूर्वक  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  का  कोई  भविष्य  नहीं
 है  तथा  हमें  गुलामों  की  तरह  काम  करना  है  «

 आज  प्रश्नकाल  के  दौरान  मुझसे  पूर्व  बबता  ने  यह्‌  मामला  उठाया  कि  किस  प्रकार  से  एक  बेंक
 क्रातंकवादियों  की  मदद  कर  रहा  मैं  उस  बिवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  |  यवि  आज  किसी  न्याप्त
 का  पंजीकरण  हो  जाता  है  तो  दस  वर्षों  में  यह  कई  सो  करोड़  रु०  मूल्य  की  सम्पत्ति  एकत्र  कर  लेगा  ।
 क्या  आप  उन  पर  कर  नहीं  लगा  सकते  ?  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  वित्त  मन्‍्त्री  को  विचार
 करना  हम  आज  संविधान  में  संशोधन  करने  कौ  स्थिति  में  हैं  सथा  हम  पहले  ही  44  अथवा
 45  संशोधन  कर  चुके  यदि  ऐसी  स्थिति  है  तो  क्या  हम  एक  ऐसे  अधिनियम  में  संशोधन  नहीं  कर
 सकते  जोकि  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  वर्ष  1856  में  बनाया  गया  था  ?  कया  कोई  यह  जांच  करने
 वाला  है  कि  कया  ये  न्यास  उच्चित  तरीके  से  काय॑  कर  रहे  हैं  तथा  उसी  उद्देश्य  की  पूति  की  दिशा  में

 206



 10  1913  बजट  सामान्य  चर्चा

 काम  कर  रहे  हैं  जिसके  लिए  हनका  पंजीकरण  किया  गया  मेरा  सरकार  से  तथा  विशेषकर  वित्त
 मन्त्री  से  आग्रह  है  कि  वह  इस  मामले  पर  गौर

 जब  श्री  वी०  पी०  सिंह  वित्त  मन्त्री  उस  समय  सभी  कम्पनियों  के  लिए
 चाहे  वे  प्राइवेट  कम्पनियां  हों अथवा  सरकारी  सभी  के  लिये  गैर-निर्माणात्मक  ख्ं  को  बीस
 प्रतिशत  की  सीमा  दुभग्य  से  राजीव  जो  के  शासनकाल  के  दौरान  यह  सीमा  हटा  ली  गई
 तथा  वह  सारी  राशि  उनके  व्यवसाय  को  बढ़ाने  के  लिए  दे  दो  वे  व्यय  कर  सकते  हैं  तथा  वे
 उस  प्रावधान  विशेष  का  दुरुपयोग  भी  कर  सकते  ग्हू  एक  ऐसा  विषय  है  जिसके  बारे  में  मैं  मन्त्री
 को  आगाह  करना  चाहुंगा  ।  क्या  हम  इसके  बारे  में  सीमा  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  ?  इन  दो  बातों  से
 हम  2,000  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  अजित  कर  सकते  यह  मेरा  मोटा  सा  अनुमान  मैं
 नीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  मेरे  इन  दोनों  सुझावों  पर  विचार

 मैं  एक  ऐसे  सम्प्रदाय  का  प्रतिनिधित्व  करता  हुं  तथा  सम्प्रदाय  से  मेरा  अभिप्राय  जाति

 नही  मैं  कृषक  सम्प्रदाय  का  प्रतिनिधित्व  करता  अपने  30-35  वर्षों  के  राजनीतिक  जीवन  के
 दौरान  मैंने  समाज  के  इसी  वर्ग  के  लिए  काम  किया  कल  हमारे  सभी  भित्र  इतने  भावुक  हो  रहे  थे
 ओर  वे  किसानों  के  लिए  लड़  रहे  थे  |  जब  हमारे  वरिष्ठ  नेता  इन्द्रजीत  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने
 कहा  था  कि  कुछ  किसान  सम्पन्त  वे एक  वरिष्ठ  और  अनुभवी  सांसद  अगर  मैं  सहौ  हूं  तो
 मेरे  विचार  से  वे इस  सभा  के  वरिष्ठतम  राजनींतिज्ञों  में  से  हममें  से कुछ  इस  सभा  में  नए  हमें
 इन  लोगों  से  जिनके  पास  अनुभव  और  ज्ञान  बहुत  कुछ  सीखना  है  ।  इसलिए  मैं  उन्हें  सुनने  के लिए
 उत्सुक  था  भौर  उनके  भाषण  का  प्रत्येक  शब्द  सुनने  का  प्रयास  कर  रहा  था  ।  वे  इस  सभा  में  समाज  के
 सिर्फ  एक  वर्ग  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  मे  कोई  उद्देश्य  नहीं  जतलाना  चाहता  ।  कया  बे  ऐसे  व्यक्षित  हैं
 जो  देश  के  प्रति  समपित  हैं  ?  दुर्भाग्य  क्षक  वगे  के  लिये  उनकी  जो  धारणा  है  वह  सही  नहीं
 वे  छोटे  बड़े  किसानों  और  सोमांत  किस  नों  शी  बात  कर  रहे  थे  ।  इस  प्रकार  का  बाल  की
 खाल  निकालने  वाला  तर्क  कृषक  समुदाय  फी  सहायता  नहीं  मैं  विनम्रतापूर्यंक  कहना  चाहता

 हूँ  कि  इन्द्रगीत  गुप्त  जंसे  वरिष्ठ  सांसद  को  इस  हृद  तक  नहीं  कहना  चाहिए  कि  किसान  संपन्‍त  हैं  ।
 इस  देश  में  भूमि  कानून  शुरू  किए  जाने  के  सम्पन्न  किसान  कहां  है  ?

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  सभी  को  गव  है  कि  भूमि  सुधार  कानून  लागू  करने  में  कर्ताटक
 अग्रगण्य  राज्यों  में  भूमि  सुधार  लागू  करने  में  हमारा  राज्य  प्रथम  आज  कर्नाटक  में  कोई  भी

 जमींदार  नहीं  है  ।  किसी  के  पास  भी  10  एकड़  से  अधिक  जमीन  नहीं  है  ।  ऐसा  है  अनीर  किसानों

 का  प्रश्न  ही  वहां  उठता  आज  कितने  किसान  विलासिता  का  जीवन  जी  रहे  है  ?

 )
 शी  सोहन  सिंह  :  1500  एकड़  जमीन  है  प्रधानमन्त्री  के  परिवार  के  पास  ।

 नेब्सलाइट  कब्जा  कर  रहे  है  ।

 क्री  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  अगर  किसी  अन्य  राज्ण  में  यह  तो  मैं  नहीं  मैं  सिर्फ

 कर्नाटक  की  बात  कर  रहा  हू  ।  एक  दिन  आएगा  जब  लोग  सड़कों  पर  उतर  कर  अपने  अस्तित्व  के

 लिए  संघर्ष  करेंगे  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  बताना  चाहता  हूं  कि  कृषक

 समुदाय  में  ऐसा  कोई  सम्पन्न  वर्ग  नहीं  है  ।  उन्‍होंने  एक  उद्धरण  दिया  है  कि  एक  किसान  का  पुत्र
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 कालेज  में  प्रवेश  के  लिए  25,000  %०  देता  मैं  कहना  चाहुगाकि  आज  किसानों  को  उच्चतर
 विद्यालय  की  शिक्षा  भी  प्राप्त  नहीं  ग्रामीण  क्षेत्रों  कोई  उबित  सुविधाएं  नहीं  है  ।  वहां  न  तो
 अध्यापक  हैं  न  ही  विद्यालय  और  न  ही  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  कोई  अन्य  सुविधा  अगर  हम  एक  शहरी
 लड़के  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करना  चाहते  तो  हमें  शिक्षा  पर  धन  खचने  के  लिए  अपनी  जमी १  बे  चनी

 पड़ेगी  ।  हमें  अपने  अस्तित्व  के  लिये  संघर्ष  करना  होगा  ।

 मैं  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  जेसे  अपने  माननीय  मित्रों  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करता  चाहता  हूं  जिन्होंने
 कहा  है  कि  सिफ्फ  इसी  बार  उवंरकों  में  मूल्य  बढ़'ए  गए  हैं  । कम  से  कम  तीन  या  चार  उवंरकों
 के  मूल्य  बढ़ाए  गए  1971  से  1991  अगर  आप  इन  वर्षो  में  उवंरकों  के  मूल्यों  को  तुलना
 करें  मूल्य  अन्य  कई  कारकों  जंसे  माल  भाड़  में  या  डीजल  के  मूल्य  मे  वृद्धि  आदि  की

 वजह  से  बढ़  ये  सभी  सामूहिक  प्रभाव  उदाहरणार्थ  1972  अमोनियम  सल्फंट  का  मूल्य
 2.72  eo  प्रति  किलो  1991  में  यह  10,36  रु०  प्रति  किलो  हो  गया  ।  लगभग  350  प्रतिशत
 को  मूल्य  वृद्धि  हुई  ।  जबकि  हमारा  खरीद  मूल्य  कभी  भी  150  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  इस
 प्रकार  के  भारी  बोझ  को  क्षतिपूर्ति  के  जो  वे  आज  तथाकथित  सब्सिडी  को  हटाने  के  नाम  पर  डाल

 रहे  किसानों  को  अधिक  खरोद  मूल्य  मिलना  चाहिए  ।

 मैं  सभा  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहूंगा  कि  गेहूं  का  मूल्य  1977-78  में  110  रुपये  प्रति
 बिविटल  था|  इस  समय  यह  मूल्य  215  रुपए  है  ।

 में  कटृंगा  कि  कुछ  मित्रों  का  कृपक  समुदाय  के  बारे  में  एक  अलग  दृष्टिकोण  जब्र  10
 वर्षो  को  भवधि  में  खरीद  मुल्य  में  मुश्किल  से  100  से  150  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  उवंरकों

 मूल्य  इसी  अवधि  में  300  प्रतिशत  से  350  प्रतिश्नत  तक  बढ़  गया  क्सिानों  की  यह  तकदीर

 समाज  के  अन्य  बर्गों  के  प्रति  मुझे  कोई  शिकायत  नहीं  दिल्ली  उन  लोगों  को  परिवहन
 को  सुविधा  देने  के  जो  एक  निश्चित  आय  वर्ग  जिनकी  बधी  हुई  आय  जो  वेतनभोगा  लोग

 उनके  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  हम  150  करोड़  रुपए  की  राज  सहायता  देने  जा  रहे
 उनके  पास  अपने  साधन  है  ओर  समाज  के  ऐसे  वर्गो  के  लिए  हम  राज  सढ्ायता  देने  जा  रहे  मुझे
 कोई  शिकायत  नहीं  है  ओर  मैं  इस  प्रकार  की  राज  सहायता  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  ।  यह
 बिचारणीय  है  कि  हमारे  कुछ  मित्रों  द्वारा  कृषक  समुदाय  क॑  प्रति  बनाई  गई  धारणा  बिल्कुल
 हीन  है  ।  वस्त्र  उद्योग  पर  भी  हम  350  करोड़  रुपए  खं  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  इस  सभा  के  मानतीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  प्रश्न  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहूंगा
 हम  विभिन्‍न  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के लिए  लगभग  5,000  करोड़  दपए  से  6,000  करोड़  रु०
 को  बजट  सहायता  नहीं  दे  रहे  ?  तयाकथित  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइणों  में  किसे  लाभ  मिल  रहा
 है  ?”  मैं  श्रभिक  विरोधी  नहीं  हूं  ।  मैं  इस  मुद्दे  पर  बहुत  स्पष्ट  सभा  के  कुछ  वर्ग  ६स  आधार  पर
 कि  कुछ  किसान  सम्पन्न  किसानों  को  दी  जाने  वाली  2,000  करोड़  रुपए  की  राज  सहायता  का
 विरोध  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 यह  विकास  विरोधी  बजट  वर्ष  1991-92  के  हमारे  विकास  व्यय  में  करीब  4,916
 करोड़  रुपए  को  प्रस्तावित  वृद्धि  जबकि  सिंचाई  के  मुश्किल  से  8]  करोड़  रुपए  दिए  गए
 हैँ  ।
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 समाज  सेवा  के  1337  करोड़  र०  दिए  गये

 ~  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  विकास  विरोधी  बजट

 मैं  कई  अन्य  आंकड्ड  भी  दे  सकता  हूं  ।  मैं  माननीय  विश  मन्त्री  द्वारा  रखे  गए  प्रस्तावों  को
 स्वोकारने  को  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 इस  मेरे  दल  मेरे  नेता  पांच  सदस्य  किन्तु  आज  मैं  अकेला  सदस्य  हैँ  ।
 मैं  बजट  के  पक्ष  में  मत  दूं  या  इसका  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 भरी  मुरलो  देवरा  :  आपको  इस्क  पक्ष  में  मत  देता  होगा  ।

 श्री  एय०  डी  |  देवगौड़ा  :  मैं  मत  दूं  या  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  |  मैं  सभा  का  और

 सरकार  का  ध्यान  विशेष  रूप  से  इस  बात  की  ओर  आक्रुष्ट  करना  चाहूंगा  कि  कर्नाटक  की  उपेक्षा  हो
 रही  है  |  मैं  इतना  संकीण्णं  नहीं  हूं  ।  मेरी  विचारधारा  इतनी  संकुचित  नहीं  जहां  तक  विकास
 का  सम्बन्ध  है  कर्नाटक  राज्य  की  घोर  उपेक्षा  की  गई  है  |  कन्द्रीय  संताधन  देने  के  धंबंध  में  भी  क्ताटक
 की  धोर  उपेक्षा  की  गई  है  |  मैं  इस  पर  अपनी  भावनाएं  भोर  दुदू  ब्यकत  करता  चाहता  मैं  भापकों

 एक  या  दो  उदाहरण

 2.33  भर

 शरद  दिध्व  पोठासीन  हुए  ]

 मैं  रेलवे  और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बारे  में  विस्तार  से  नहीं  कहना  बह  मैं  पहले
 अवसरों  पर  बह  हू  ।  समुद्र-कटाव  शोधी  कार्यक्रम  के  लिए  अनुदान  देमे  के  बारे  में  केरल  के  कुछ
 मित्र  बह  रहे  थे  कि  अनुदान  नहीं  दिया  गया  ।  जहां  तक  कनटिक  का  संबंध  एक  रुपया  भी  नहीं
 दिया  गया  जबकि  केरल  को  10  करोड  रु०  दिए  गए  मैं  जानता  हूं  क्योंकि  मैं  सिंचाई  मन्त्री  था
 और  मैंने  यह  विशेष  मंत्रालय  सम्भाला  था  '  मैं  जानता  हूं  बापके  पास  कितना  पंसा  दुर्भाग्य
 से  कर्ताटक  को  कुछ  नहीं  दिया  गया  |  मैं  नहीं  जानता  यह  कंसे  हुआ  ।  मेरी  बड़ी  बहन  यहां  बैठी  हैं  ।

 मैं  किसी  को  उत्तजित  नहीं  करना  चाहता  ।  बिन्‍्तु  यह  कट  सत्य

 जहां  तक  विद्युत  उत्पादन  का  सबंध  बनटिक  की  घोर  उपेक्षा  की  गई  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कर्नाटक  से  लगभग  881  करोड  रुपए  का  निवेश  किया  गया  उत्तर  प्रदेश  में  3,403  करोड़
 *  रुपए  तमिलनाडु  में  3.010  करोड  मध्य  प्रदेश  में  3,660  करोड़  रुपए  ओर  महाराष्ट्र  में

 3  053  करोड़  रुपए  का  जबकि  कनटक  में  सिफ  88]  करोड़  रुपए  का  निवेश  किया  गया  क्‍या

 हम  राष्ट्रीय  आय  में  अशदान  नहीं  करते  |  हम  कॉफी  का  80  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादन  करते

 क्या  इससे  विदेशी  मुद्रा  नहीं  मिलती  ?  क्‍या  हम  80  प्र'तशत  रेशम  का  उश्पादन  नहीं  कर  रहे  ?  हम
 सोने  का  उत्पादन  कर  रहे  केन्द्र  सरकार  कनटिक  के  साथ  अनुबित  व्यवहार  क्यों  करती  है  ?  मुझे
 इससे  मतलब  नहीं  है  कि  चाहे  यह  सरकार  है  4.  बिस  दल  को  सरकार  है  जो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  है  ।

 यहां  मेरा  चुनकर  आना  अस्थायी  हो  सकता  मैं  दिद्लाना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  कर्नाटक  की

 उपेक्षा  की  गई  है  और  इस  प्रक्कार  का  उपेक्षापूर्ण  जिसे  सौतेला  व्यवहार  कहा  जाता  इसका

 हर  कोमत  पर  विरोध  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  भहोबय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त
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 बरी  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  मैं  एक  मिनट  में  समाप्त  करता  गाडगिल  फामले  में
 संशोधन  किया  गया  है  ।  किस्तु  मैं  अनावश्यक  रूप  से  सभा  का  कीमती  समय  नहीं  लेना  चाहता  |  यहाँ
 तक  कि  गाडगिल  फाम ूले  को  भी  बदल  दिया  मैं  जानता  हूं  कि  जिनके  लिए  ये  फामू ले  बदले
 जाते  हैं  और  उनमें  संशोधन  किए  जाते  हैं  ।  यह  दिल्‍ली  में  बंठ  लोगों  के  लिए  बदले  जाते  अगर

 हमारी  राजनीतिक  लाबी  अगर  हमारे  पास  ऐसी  शक्ति  होती  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  लाबौ
 तो  हम  भी  वरतंमान  फाम ले  को  बदल  सकते  ।  यह  दणने  के  लिए  क्रि  कनटिक  किस  प्रकार

 प्रभाव्ति  हुआ  मैं  कुछ  भांकड़े  दे  रहा  ये  भांकड़े  आपके  अपने  हो  हैं  ।  ये  आंकड़े  गरीबी  रेखा  के
 नीचे  से  संबंधित  हैं  ।  राष्ट्रीय  औसत  26.04  है  ।  कनाटक  के  संबंध  में  यह  औसत  30,201  इसका
 कारण  यह  है  कि  हमें  विकसित  राज्यों  को  श्रेणी  में  रखा  गया  कर्नाटक  के  फाम्‌ले  में  यह  30,201

 है  |  जहां  तक  पंजाब  का  संबंध  वहां  का  भांकड़ा  11.01  है  जिमे  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  समझा

 जाता  मैं  यह  दृष्टान्त  केवल  यह  बताने  के  लिए  दे  रहा  हूं  कि  किस  सी  मा  तक  कर्नाटक  अधिक  रूप
 से  पिछड़ता  जा  रहा  है|

 में  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  श्री  गाइगिल  ने  किचित  हेर-फंर  वाले  सूत्र  का

 जहां  तक  संबंध  वह  कहां  तक  कर्नाटक  राज्य  पर  प्रभाव  डालैगा  ।  राज्गे  को  दी  जाने  व.ली  केन्द्रीय

 सहायता  प्राप्त  करने  में  कर्नाटक  हमेशा  नुकसान  में  ही  रहता  है  |  यह  प्रवृत्ति  पांचवे  बित्त  अ'योग  की
 सिफारिश  के  पश्चात  शुरू  हुई  ओर  तब  से  वही  स्थिति  चली  आ  रहो  कर्नाटक  को  मिलने  वाला

 हिस्सा  अब  घटकर  4,82  प्रतिशत  रह  गया  सातवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  ने  इस  और  घटा
 कर  4.38  प्रतिशत  कर  दिया  ।  आाठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  द्वारा  यह  और  आगे  3.8  प्रतिशत
 तक  कम  हो  गया  ।  इसके  कारण  राज्य  को  केन्द्रीय  संसाधनों  का  300  करोड  रुपए  से  अधिक  का

 मुकसान  हुआ  है  ।  हमने  कया  पाप  किया  है  ?  कल  मैं  सदन  के  बीच  में  गया  और  वहां  बंठ  गया  ।  मुझ
 परिणाम  बी  कोई  बिता  नहीं  आप  मुझे  मेरे  इस  दुव्यंवहार  के  सदन  से  बाहर  भी  निकान
 सकते  हैं  |  लेकिन  मुझे  इसको  चिता  नहीं  है  ।  मैं  अपने  राज्य  के  लिए  लड़ा  मैंने  तीस  सालों  से

 समुदाय  के  लिए  अथात  राज्य  के  विकास  एवं  कृषि  समुगाय  के  लिए  राजनीतिक  संघर्ष  क्या
 मैंने  मन्च्रिमंडल  से  तीन  बार  त्याग  पत्र  दिया  तीन  बार  मैने  मन्‍्त्री  पद  छोड़ा  |  बार  रन
 सदन  की  सदस्यता  से  त्याग  पत्र  दिया  ।  अगर  ऐसी  कोई  परिस्थिति  मुझ  राज्य  के  लिए  तथा  अपने
 लोगों  के  लिए  लड़ने  हेतु  उत्साहित  बरती  है  तो  मैं  ऐसा  कर  सकता  हूं  ।  मुझे  अकेले  होने  या  किसी
 की  अधं-सहमति  होने  को  चिता  नद्टों  यह  कोई  मामला  नहीं  वास्तविक  मामला  कर्नाटक  के

 प्रभावित  होने  का  है  ।  *

 देश  के  राजनीतिक  परिदुश्य  में  पन्वितंन  हो  सकते  लेकिन  जहां  तक
 कर्नाटक  का  सम्बन्ध  जहां  तਂ  संसदीय  चुनावों  का  सम्बन्ध  कनटिक  के  लोगों  ने  कांग्रेस  को  ही
 बोट  दिया  है  |  कर्नाटक  के  लोग  पंडित  जवाह  लाल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  और  श्री  राजीव
 गांधी  को  अपने  भगवान  मानते  फिर  भी  कर्नाटक  के  लोगों  से  ऐसा  तुच्छ  ध्यव”र  क्‍यों  किया  गया

 है  ।  ऐसा  राजनीतिक  भेदभाव  के  कारण  किया  जा  रहा  है|  यहां  हमारी  कोई  जान  पहचान  नहीं  है  ।

 सम्पूर्ण  व्यवस्था  में  कर्नाटक  राज्य  को  पूर्ण  उपेक्षा  की  जा  रही  हम  संध  लोक  रुंवा  आयोग  जो
 प्रथम  श्रेणी  की  सेवा  के  अधिकारियों  ज॑से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के
 अधिकारियों  का  चुनाव  करती  एक  भी  सदस्य  रखवाने  में  असमर्थ  रहे  हैं  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 तथा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  हमारा  एक  भी  सदस्य  नहीं  मैं  ऐसे  बहुत  से  क्षेत्र  दिखा
 सकता  हूं  जहां  तथाकथित  भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  की  उपेक्षा  की  वे  दिन  अब  लद॒  गए
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 हैं  ।  अब  हम  इस  विषय  पर  आन्दोलन  मैं  इस  समय  आपको  एक  प्रकार  की  चेतावनी  दे  रहा
 हूँ  ।  मैं  इस  सदन  के  माध्यम  से  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  वर्ष  1992-93  के  बजट  तथा
 भाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  पर्याप्त  उपबन्धों  द्वारा  समुचित  एवं  पर्याप्त  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं
 की  गई  तथा  अगर  हमें  न्याय  नहीं  मिला  तो  हम  सम्पूर्ण  कनटिक  में  एक  शांतिपूर्ण  आन्दोलन  शुरू
 करेंगे  तथा  कर्ताटक  में  कोई  मन्त्री  इतनी  आसानी  से  प्रवेश  नहीं  पा  सकेगा  ।  अब  हम  यही  करने  जा
 रहे  न्देह  अन्य  मामले  भी  बिचारणीय  मैं  निविदन  करूगा  तथा  जहां  तक  इस  विषय  का
 सम्बन्ध  मेरे  साथ  बहन  श्रोमती  बसवराजेश्वरी  मेरा  सहयोग  करने  के  लिए  विराजमान  भगर
 आप  इस  सरकार  को  गिरने  से  बचाना  चाहते  हैं  तो  आप  उन्हें  वोट  दे  सकते  मुझे  इसमें  कोई
 आपत्ति  नहीं  है  ।  लेकिन  राज्य  का  मामला  कोई  ऐएर्टो  का  मामला  नहीं  जहां  तक  राज्य  से
 सम्बन्धित  विषय  वा  प्रश्न  हमें  संगठित  रहना  मैं  अब  कहना  चाहता  हूं  ।  अन्य
 मामले  भी  हैं  ।  मेरे  पस  समय  नहीं  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनो  वात  समाप्त  करता  हूं  ।  माननीय  महोदय
 धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होने  मुझे  बोलने  के  लिए  पर्याप्त  समय  दिया  ।

 राव  राम  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  विश  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  व्यवहारिक
 एवं  विकासशील  बजट  का  समथंत  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  )

 क्री  वो०  धनंजय  कुमार  जब  श्रीराम  सिंह  जंसे  एक  वरिष्ठ  सदस्य  बोल

 रहे  है  तो  मन्त्री  महोदय  यहां  नहीं  बंठे  है  ।
 ह

 सभापति  महोदय  :  वित्त  मन्त्रो  महोदय  यहीं  बंठ  हैं  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  ढैपया  सभा  का  समय  नष्ट  मत  कीजिए  ।

 राय  राम  सिंह  :  हालांकि  हम  उनके  द्वारा  सुझाए  गए  सभी  भ्रस्ताबों  से  सहमत  नहीं  हैं  तथापि

 मेरा  विचार  है  कि  उन्होंने  जिस  सःहस  और  विश्वास  के  साथ  एक  कठित  कार  शुरू  किया  है  उसके

 लिए  वे  बधाई  के  पात्र  नि  सन्देह  अपनी  अनुभव  एवं  कुश  प्रता  के  लिए  तो  वित्त  मन्त्री

 मणहूर  हैं  ही  परन्तु  उन्होंने  जिस  साहस  तथा  मजाकिया  स्वभाव  का  प्रदर्शन  वह  हमारे  लिए
 एक  सुखद  अआश्चयं  किसी  को  संदेह  भी  नहीं  हो

 सकता  कि  वह  स्वयं  में  ऐसे  गुण  समेट  हुए  हैं  ।

 प्रस्तायों  में  प्रदशणित  साह॒सिकता  के  साथ-साथ  राष्ट्र  के  प्रति  उनके  आदर  एवं  सम्पूर्ण  समपंण  का

 पारदर्शी  व्यवहार  सचमुच  प्रशंसनीय  है  |  तथा  उन्होंने  एक  अन्यथा  शुष्क  विषय  को  जो  मजाकिया

 स्पर्श  प्रदान  वह  राष्ट्र-कल्याण  का  पूर्वाधास  कराता  अगर  हम  एक  राष्ट्र  के  रूप  विशेष

 तौर  पर  स्वयं  अपने  ऊपर  थोड़ा-सा  हसना  सीख  लें  तो  फिर  अगली  पीढ़ी  के  हमारे  बच्चों  का  भविष्य

 इतना  अंधकारमय  नहीं  २हेगा  ।

 इसमें  शक  नहीं  है  कि  दपए  का  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  के  रूप  में  अतिरिक्त

 उगाही  तथा  आबकारी  शुल्क  निधन  वर्ग  पर  तीक्षी  मार  करता  परन्तु  इसके  रथान  पर  कोई  अन्य

 लचीले  विकल्प  भी  नहीं  यह  स्थिति  तो  कभी  न  कभी  आनी  ही  थी  ।

 एक  साधारण  मनुष्य  होने  के  नाते  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  मैं  वित्तीय  व्यवस्था  की

 जटिलताओं  को  समझने  में  असफल  रहा  हू  परन्तु  मैं  अनुभव  कर  रहा  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने
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 सरकार  की  खर्चोली  प्रवत्ति  और  लाल  फीताशाहों  को  भाड़े  हाथों  लिया  अगर  अधिक  नहीं  तो
 कम  से  कप  बीस  प्रतिशत  तक  सरकारी  कारों  एवं  जीपों  के  आशुलिपिकों  की
 थपरासियों  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  नौकरों  जी  संडथा  को  अवश्य  ही  कम  किया  जा  सकता  है  ऐसा

 अनुमान  लगाया  गया  मेरा  बिश्वास  है  कि  पांच  प्रतिशत  को  बचत  व!धिक  रूप  से  पांच  करोड़  रुपये

 की  बचत  का  रूप  ले  लेगी  |  मैं  इन  आंकड़ों  की  जिम्मेदारी  नहीं  ल ेसकता  ।  अगर  ऐसी  स्थिति  है
 हो  मेरा  विचार  है  कि  केवल  इसी  कटोती  से  आधी  समस्या  का  हल  हो  जायेगा  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हु  वह  जंसा  कि  आजकल  चित  है  परिवार  नियोजन  अथवा

 परिवार  कल्याण  हेतु  अनुदान  संबंधी  ०एन  है  ।  निरंतर  बढ़ती  जनसंहुपा  के  कारण  सेवाओं

 रोजगार  तथा  अन्य  सामाजिक  सेवाओं  में  प्राप्त  सभी  विकास  उपलब्धियां  समाप्त  हो  जाती  मेरे

 विचार  में  हमारे  सभी  दुःखों  का  सबसे  बड़ा  कारण  जनसंदया  मोर्च  पर  हमारी  असफलता  रहा
 अगर  हम  तोन  बच्चे  के  मानदंड  को  हो  लागू  कर  दें  तो  हमारे  अधिकांश  समस्याओं  का

 हो  समाधान  हो  जाएगा  ।  यह  आश्ययंजनक  बात  है  कि  संजय  गांधी  से  पूर्व  एक  भी  राजनंतिक  नेता

 ने  इस  समस्या  पर  गंभीर  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  ।  निःसन्देह  नेतागण  आजादी  के  बाद  भारत  के

 सम्मुख  आई  असंस्य  समस्याओं  का  समाधान  करने  में  व्यस्त  थे  ।  लेकिन  हमारे  सम्मुब  आ  रहे  इस
 संकट  की  ओर  विपक्ष  के  किसी  भी  बड़े  नेता  ने  कोई  गंभीर  चिन्ता  नहीं  हाल  में  हुई
 जनगणना  में  कुल  850  मिलियन  की  गणना  को  गई  है  यह  अपेक्षा  है  हम  अगलो  शताब्दी  के

 प्रारम्भ  में  चीन  से  आगे  निकल  जाएगे  ।  हमारी  जनसंड्या  अमेरिका  से  चार  गुनी  है  जबकि  हमारा

 राष्ट्रीय  उत्पादन  यूरोप  में  एक  छोटे  से  देश  के  बराबर  मेरे  विचार  से  इसका  समाधान  केवल
 विधान  है  ।  हम  इतना  साहस  करें  कि  विधान  बनाएं  जो  प्रारम्भ  में  अधिक  कठोर  न  हो  तो  मेरे
 विचार  से  हम  इस  देश  के  प्रति  एक  सांजेतिक  सेवा  तो  कर  पाएंगे  ।

 मेरा  अगला  मुद्दा  सैन्य  बलों  से  सम्बन्धित  हमारी  सेना  विश्व  की  श्रेष्ठ  सेनाओं  में  से  है  ।
 भोर  मुशे  यह  पता  है  क्योंकि  मैंने  इसी  थल  सेना  में  25  वर्षों  तक  सेवा  की  दो  अन्य  अंगों-वाय रे  ना
 तथा  नो  सेना  को  भी  यही  श्थिति  है  ।

 मैंने  अनेक  यूनिटों  के  दौरे  के  दौरान  यह  विचार  प्रकट  बिए  गए  कि  सशस्त्र  सेनाओं  का
 बनोबल  जितना  ऊंचा  होना  चाहिए  उतना  नहीं  भसंतोष  के  दो  या  तीन  कारण  हैं  ।

 पहला  कारण  तो  उनके  वेतन  और  उसे  असेनिक  कमंचारियों  की  अपेक्षा  कम  है  विशेषकर
 पेदल  सशस्त्र  कोर  तथा  तोपखाने  में  ।

 दूसरा  कारण  बहुत  ही  कम  आवास  सुविधाएं  एक  सेनिक  को  अपने  सर्वश्रेष्ठ  वर्षों  के  दौरान
 अपने  परिवार  के  लिए  आवास  आवंटित  नही  होता  |  सेनिकों  ने  अपनी  जिन्दगी  का  श्रष्ठतम  भाग
 रक्षा  सेवाओं  में  व्यतीत  किया  |  वे  18  वर्ष  )  आय  में  भर्ती  होते  हैं  भौर  35-36  वर्ष  की  भायु  में

 सेबा-निबृत  हो  जाते  एक  सेनिक  अपने  जीवन  का  श्रेष्ठ  भाग  देश  की  सुरक्षा  गें  लगाता  है  और  उसे
 हस  समय  को  अपनी  पटनी  और  बच्चों  के  साथ  ब्यतीत  करने  का  कोई  अवसर  नहीं  मिलता  ।  निःसन्देह
 परिवार  नियोजन  सुनिश्चित  करने  का  एक  तरोका  यह  भी  है  ।

 तीसरा  कारण  यह  भी  है  कि  व्यवहारिक  रूप  से  पुनः  रोजगार  की  सम्भावनाओं  के  बगेर  ही
 रक्षा  सेवा  कर्मी  बहुत  कम  आय  में  सेवा  निबत्त  हो  जाते
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 सशस्त्र  सेनाओं  में  मुख्य  असंतोष  के  ये  कारण  हैं  ओर  मेरे  विचार  से  अफसरशाही  की

 a  उदासीनता  न  द्वो  तो  इन  समस्याक्षों  को  हल  करने  में  कोई  कठिनाई  नहों  होतो  चाहिए  ।  बिगत  में
 उच्च  अश्विकार  प्र.प्त  समितियां  गठित  को  गई  बड़ी-बढ़ो  रिपोर्ट  तेपार  की  मई  हैं  भौर  फिर  ये
 रिपोर्ट  भी  अफसरों  को  अलमारियों  में  बेकार  पड़ी  रहती  हैं  ।

 मुझे  कोई  सनन्‍्दह  नहीं  है  कि  सशस्त्र  सेनाओं  के  प्रति  हमारे  शाजनेतिक  नेताओं  के  मन  में

 सहानुभूति  ओर  सद्भावना  है  लेबिन  लालफीताशाही  व्यवस्था  में  सब  कुछ  बेकार  हो  जाता  है  ।

 मत्र  हमारे  रक्षा  मन्त्री  तथा  बित्त  मन्त्री  बढ़े  ही  प्रतिभाशाली  हैं  तो  यह  भाशा  है  कि  सशस्त्र
 सेनाओं  को  उच्ष  प्राथमिकता  मिलेगी  और  अन्ततः  उनकी  समस्याओं  पर  तेजों  से  कायंवाही  की

 जाएगी  ।

 हम  सशस्त्र  सेनाओं  को  उनके  अनुश  सन  के  कारण  गंभोरता  से  नहीं  लेते  ।  अपनी  शिकायर्ले

 बताने  या  निर्णय  लेने  बालों  पर  दबाव  डालने  के  लिए  उनके  पास  ट्रेड  यूनियन  या  संघ  जैसा  कुछ  नहीं
 है  ।  इपलिए  यह  और  भी  आवश्यक  है  कि  उतकी  समस्याओं  को  प्राथमिकका  के  आधार  पर  हल  किया

 जाए  ।

 मैं  गह  सुझाव  भी  देता  हूं  कि  अग्रिपत  क्षेत्रों  मे ंजवानों  के  पास  संसदीय  शिष्ट  मंडलों  के  दौरे

 और  अधिक  हों  |  मैं  बर्फ  से  ठके  क्षेत्रों  तथा  ऊंचाई  पर  स्थित  क्षेत्रों  का  विशेष  रुप  से  उल्लेख  कर  रहा

 हूं  !  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  जवान  ऐसे  दौरे  की  प्रतीक्षा  करते  मैं  जब  गुलमर्ग  स्थित

 हाई  आल्टीख्यूड  वारफंयर  स्कूल  को  कमा  *  कर  रह  था  तब  सदियों  के  मध्य  में  चारों  ओर  लगभभ

 25  फुट  तर  हिमपात  हुआ  ओर  मुझे  सूचना  दी  गई  कि  एक  संसदीय  शिष्ट  मंडल  हमें  मिलने  भा  रहा
 मैं  आपको  बताता  हू  कि  मेरे  सभी  आदमी  सभी  अफसर  जानकर  अत्यन्त  प्रसन्‍न  थे  कि  हमारे

 सॉँमद  या  शासक  हैं  जबकि  वहां  25  फुट  हिमपात  हुआ  हमारे  पास  गुनमर्ग  में  आने  का  कष्ड

 उठा  रहे  जब  वे  आए  तब  हिमपात  हो  रहਂ  था  ओर  एक  सज्जन  वास्तव  में  कांप  रहे  थे  उन्हें

 अत्यधिक  ठंड  लग  रही  थी  |  मैंने  उन्हें  एक
 कप  चाय  दी  ।  मैने  उन  सज्जन  को  कहा  कि  अगर  उन्हें  एतराज

 नहोंतो  मैं  इसमें  कुछ  दवा  डाल  दूं  »र  तब  मैंने  कप  अन्दर  ले  जाकर  ब्रान्डो  की  एक  बूंद  उसमें

 डालकर  उन्हें  दें  दिया  ।  वह  ठीक  हो  गए  ओर  कहा  कि  कर्नन  दवा  की  तीब्रता  ने  असर  किया

 मेरे  विचार  से  ध्सीलिए  ब्रास्टी  पर  कोई  अतिरिक्‍त  शुल्क  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 मैं  रक्षा  मन्‍्द्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  संसदीय  शिष्ट  मंडल  के  दोरों  के  अलावा  जवानों  के

 मनोरजन  के  लिए  सांस्कृतिक  दलों  और  फिल्‍मी  कलाकारों  के  दौरे  भी  आयोजित  किए  मेरे

 बिचार  से  हम  इस  विदय  वी  पूर्णतया  उपेक्षा  कर  देते  ये  बेचारे  जबान  पहाड़ियों  की  चोडिपों  पर

 18000  या  20000  फुट  को  ऊंचाई  पर  हैं  और  बहां  पर  उनका  जोवत  बहुत  ही  अबाढ़  मेरे

 विचार  से  उनके  प्रति  हमारा  हृतना  कतंग्य  तो  है  कि  हम  उतके  मन्तोरंजन  के  लिए  कलाकारों  के  ओर

 क्धिक  दौरे  आयोजित  किए  जाए  ।

 मैंने  अग्रेजों  के  समय  में  मैना  में  सेवा  की  है  ।  बर्मा  के  जंगलों  में  इंगलेंड  ओर  अमेरिका  से

 मनोरंजन  करने  वाले  दल  आते  थे  और  वहां  पर  जवानों  का  ममोरंजन  करते  उनके  साथ  रहते  भौर

 उनकी  कठिनाईयां  देखते  और  उनका  अध्ययन  करते  थे  ।  ऐसे  कायं  इन  जवानों  का  मनोबल  ऊचा

 रखते  मैं  पुनः  कहता  हूं  कि  हमें  सशस्त्र  सेनाभों  के  प्रति  उदासीनता  नहीं  दिखानोी  चाहिए  क्योंकि

 गड़बड़  होने  में  अधिक  समय  नहीं  लगता  ।
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 राम

 मुझे  याद  है  कि  हमारे  एक  मोनसीय  सदस्य  तथा  उनकी  पत्नी  श्रीमती  नरगिस  दत्त  ऐसे  दोरे
 आयोजित  किया  करते  थे  ।  मैं  यह  वर्णन  करने  में  असमर्थ  हूं  कि  अग्रिम  क्षेत्रों  में  जवान  इन  दोरों  की
 कितनी  प्रशंसा  करते  थे  ।

 मैं  सशस्त्र  सेनाओं  के  संबंध  में  एक  बात  और  कहता  मेरे  विचार  से  इस  मामले  में
 समाधचार  पत्र  काफी  मदद  सकते  है  ।

 ह

 सेना  पर  स्थानीय  जनता  को  आतंकित  करने  व  बलःहकार  तथा  भन्य  भत्थाचारों  में  लिप्त  होने

 के  झूठे  आरोप  लगाने  की  आम  आदत  मैं  अपने  निजी  अनुभव  के  आधार  पर  कह  सकता  हूं  कि

 हमारी  सेना  विश्व  में  सबसे  अनुशासित  सेना  है  और  यह  तो  सोचा  ही  नहीं  जा
 सकता  कि  भारतीय

 सेना  का  सैनिक  या  अफसर  ऐसे  घृणित  कार्यों  में  लिप्त  हो  सकता  इसलिए  मैं  समाचार  पत्नषों  से

 अनुरोध  करता  हू  कि  हमारी  सेना  का  मनोबल  गिराने  वाली  तथा  उन  पर  झूठ  आरोप  लगाने  वाली

 ऐसी  कहानियों  को  तत्काल  प्रकाशित  करने  से  पहले  रिपोटर  वहां  जाए  और  स्वयं  उसकी  जांच

 हाल  ही  में  कश्मीर  के  बारे  में  जबानों  द्वारा  सामूहिक  बलात्कार  करने  की  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित

 हुई  मैं  आपको  कह  सकता  हूं  कि  यह  पूर्ण  रूप  से  झूठी  थी  ।  हमारे  जवान  ऐसे  काय  करने  का

 साहस  कभी  भी  नहीं  कर  यह  सनसनी  उत्पन्न  करने  का  मामना  मेरे  विचार  से  इस

 सनसनी  के  कारण  ही  समाचार  पत्र  वहां  जार  जांच  और  आपस  में  जांच  पड़ताल  करने

 की  बजाय  ऐसी  रिपोर्ट  प्रकाशित  करते  निःसन्देह  अगर  ऐसे  मामले  में  कोई  सच्चाई  है  तो  मुझ
 विश्वास  है  कि  सेना  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  सख्त  से  सख्त  कायंत्राही  करेगी  ।

 मेरा  अन्य  मुद्दा  भूतपूर्व  सेनिकों  से  संबंधित  है  ए्ह  रेंक  एक  पेंशन  का  मूह्ा  है  जिस  के

 बारे  में  हमारे  लाखों  भूतपूर्व  सनिक  चिन्तित  पिछले  चुनाव  से  पूर्व  1959  में  श्रो  बी०  पी०  विह
 ने  यह  वचन  दिया  यह  वायदा  किया  था  कि  वह  रंक  एक  देंगे  ।

 मुझे  इस  चुनाव  में  यह  जानकर  आश्ययं  हुआ  कि  सभी  भूतपूर्व  सेनिकों  ने  मुझे  मत  नहीं
 दिया  ।  जब  मैंने  उनसे  पूछा  कि  क्‍या  हुआ  तो  उन्होंने

 पी०  सिंह  वन  रेक  वन  पैंशन  हम  उन्हीं  को  बोट  देंगेਂ

 ]
 इसके  बाद  कुछ  नहीं  किया  हस  बार  कांग्रेस  पार्टी  ने  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  कहा  है

 कि  रेंक  वन  पेंशनਂ  की  समस्या  का  एक  अनूठा  समाधान  निकाला  जाएगा  ।  मेरे  विचार  से  इसमें
 कोई  नई  बात  नहीं  हो  सकती  ।  इन  लोगों  ने  देश  की  लेवा  की  है  और  अयर  एक  सेवा  निवत  सूबंदार

 पंणन  लेता  है  जबकि  दूसरा  व्यक्त  भी  सूबेदार  के  रुप  में  सेबा  निवृत  होने  पर  1000/-
 रुपये  लेता  है  तो  यह  कैसी  स्थिति  है  ?  क्या  ऐसे  अन्याय  का  कोई  ओचित्य  है  ?  इस  लिए  मैं  विश्ममंत्री
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  समस्या  पर  विचार  मैं  जानता  हूं  कि  वित्तीय  स्थिति  कं॑सी

 लेकिन  यह  समस्या  तो  कम  होने  वाली  है  क्योंकि  दस  ब्ष  को  अवधि  में  इन  भूतपूर्व  सेनिकों  का  निधन

 हो  जाएगा  |  यह  समस्‍या  तो  कम  होती  मैं  जानता  हूं  कि  श्री  राजीव  गांधी  भोर  उनसे  पूर्व
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इसे  देने  को  तेयार  लेकिन  विश  मंत्रालय  तथा  रक्षा  मंत्रालय  के  अफसर
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 राजनीतिजों  को  निर्ण  4  नहों  लेने  देंगे  ।  मेरे  विधार  हे  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  इस  देश  में  बड़े-बड़े
 .  निर्णय  राजनीतिक  भत़रमुखों  द्वारा  नहीं  बल्कि  अफसरों  द्वारा  किए  जाते  इसलिए  मैं  वित्त  मन्त्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  प्रश्न  पर  गौर

 मैं  केवल  कुछ  मिनट  और  लूंगा  ।  आपने  विपक्ष  को  एक  घंटा  और  बोस  मिनट  तक
 बोलने  की  अनुमति  दी  जबकि  मुझे  आप  हर  पांच  मिनट  बाद  रोक  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदब  :  कांग्रेस  पार्टी  के  52  सदस्यों  को  बोलना  है  ।

 राव  राम  सिंह  :  उवंग्क  पर  राज  सहायता  वापस  लेने  पर  मैं  अधिक  जोर  नहीं  इस
 मामले  पर  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  से  सविनय  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  गौर  यद्यपि  मुझे
 विश्वास  है  कि  उन्होंने  इस  मसले  के  हर  पहलू  पर  गौर  किया  कम  से  कम  मैं  तो  तब  तक  अपने
 मतदाताओं  को  धन्यवाद  देने  के  लिए  भी  अपने  गांवों  में  नहीं  घुस  जब  तक  इस

 सहायता  के  बारे  मे  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जाता  है  ।

 मैं  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यमों  पर  भी  बोलना  चाहता  हूं  ह।लांकि  मैं  इस  मामले  का  विशेषज्ञ  नहीं

 हूं  ।  विपक्ष  से  कुछ  मित्रों  ने  कहा  कि  अगर  कुछ  शेयर  निजी  क्षेत्र  को  बंच  दिए  गए  तो  इस  लोकसभा

 में  भनथं  हो  जाएगा  व  आसमान  गिर  जाएगा  ।  मेरे  विचार  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  तो  सफेद  हाथी

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  यही  क  यं  जब  किसी  ऐसी  उच्च  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 किया  जाता  है  जिसका  गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  विकास  नहीं  किया  जा  सकता  है  तब  सरकार  को  आगे

 आना  चाहिए  और  उस  प्रौद्योगिकी  क  प्रयालन  के  लिए  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  निगम  स्थापित  करके

 यह  कार्य  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  जेसे  ही  एक  बाजार  वन  जाता  है  भौर  विनिर्माता  के  लिए

 पर्याप्त  तकनीक  विकसित  हो  जातो  है  तब  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  को  पीछे  हो  जाना  भाहिए  भर

 इसे  गेर  सरकारी  क्षेत्र  पर  छोड  देना  चाहिए  ताकि  कुछ  प्रतिस्पर्धा  बनी  रहे  ।  लेकिन  इस  समय  हम

 क्या  देख  रहे  सरकारो  माचिस  सरकारी  क्षेत्र  में  माचिसें  बनाई  जा  रही  सरकारी

 डबलरोटी  फंक्टी  और  सरकारी  चमडा  फंञेट्री  भादि  यदि  भारतीय  इस  देश  में  डबलरोटी  नहीं

 बना  सकते  हैं  और  यदि  सरकार  को  डबलरोटी  बनानी  पड़े  तब  यह  एक  बहुत  ही  दुख्धदायी  स्थिति  है  ।

 इस  मामले  में  हमें  कुछ  करना  है  |  वहाँ  कया  हुआ  ?  जब  अधिकारियों  को
 नियुक्ति

 की  जाती  है  तब

 उन्हें  वेतन  और  भत्ते  के  साथ-साथ  दो  तीन  निजी  घार  श्रेणी  चार  के

 लपरासी  आदि  भी  दिए  जाते  हैं  जो  उनके  घर  में  काम  करते  वहां  दो  कारें  आदि

 भी  रहती  जब  उसके  लिए  दिया  गया  आधा  बजट  समाप्त  हो  जाता  है  तब  वह
 डबलरोटी  बनाने

 की  फैक्ट्री  लगःने  की  सोबेगा  |  जितनी  जल्दी  हम  इन  सफेद  द्वाधियों  से  छुटकारा  पा  लें  उतना  ही

 म  देश  के  जिए  अध्छा  है|

 3,0९0  प०

 मेरे  विचार  में  सोवियत  संघ  ऐसा  ही  करਂ  मुझे  हैरानी  है  कि  मेरे  वामपन्‍्थी  मित्र  इस

 बात  को  कंसे  स्वीकार  करेंगे  क्योंकि  पूर्वी  योरोप  में  सब  कुछ  समाप्त  हो  रहा  है|  मेरे  विचार  से  हम

 सबसे  अधिक  मावर्सवादी  हैं  और  राजा  से  भी  अधिक  वफादार  है  ।

 मेरे  विचार  से  मैंने  निर्धारित  समय  के  भीतर  ही  बोला  इस  विषय  पर  बोलने  के  लिए

 मुझे  अवसर  दिए  जाने  के  लिए
 मैं  धन्यवाद  करता  हूं  ।
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 भो  सुरली  वेबरा  मैं  डा०  मनमोहन  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का
 स्थागत  करता  हूं  ।  भारत  सरकार  द्वारा  आधथिक  संकट  को  हमारी  जनता  की  बेहतरी  के  लिए  एक

 ऐतिहासिक  अवसर  मैं  बदलने  का  पहली  बार  गम्भीर  प्रयास  किया  गया  ढा०  मनमोहन  सिंह  के

 बजट  पर  चर्चा  और  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  चर्चा  के  दोरान  धस  माननीय  सभा  के  प्रश्येक  सदस्य
 ने  न  केवल  बजट  और  अभिभाथण  के  बारे  में  बोला  बल्कि  हमारे  देश  पर  अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  मोर

 बिएव  बेक  के  होने  वाले  प्रभाव  पर  भी  बोला  मैं  इस  बात  को  समझ  नहीं  पाता  हूं  कि  मेरे  वापपंथी
 मित्रों  और  कभी-कभी  भारतीय  जनता  पार्टी  के  गित्रों  में  यह  हीन  भावना  क्यों  आ  जाती  है  कि  विश्व
 बेक  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  हमारे  देश  को  पूर्णतया  अस्थिर  कर  कल  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  ने  कहा  कि  यह  ऋण  हमारी  आर्थिक  संप्रभुता  और  राजनीतिक  स्वतन्त्रता  को  खतरे  में  डाल  देंगे  ।

 पश्सों  मेरे  भारतीय  जनता  पार्टी  के  मित्र  बंगलोर  से  आए  प्रोफ़ेसर--श्री  जसबन्त  सिंह  नहीं--मुझे
 उनका  नाम  बाद  नहीं  न ेकहा  कि  सरकार  ने  हमारी  संप्रभुआ  और  यहां  तक  कि  हमारी  आत्मा
 भी  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  बेच  दी  मैं  इस  भ्रम  को  मिटाना  चाहता  हूं  ।  इस
 समय  हमारे  पास  7:  अरब  डालर  विदेशी  ऋण  है  जिसमें  स ेलगभग  42  अरब  डालर  हमने

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विधभ्व  बेंक  से  लिए  पिछले  40  वर्षों  से  विश्व  बेक  से  ऋण  लेने  बालों  में

 हम  सबसे  आगे  रहे  केवल  एक  वर्ष  को  छोड़कर  जब  चीन  ने  हमसे  ज्यादा  ऋण  लिया  जब  वह  विश्व
 बैक  का  सदस्य  बना  ही  तिनामेन  चौक  पर  गोलाबारी  होने  से  उसका  हिरसा  धटा  दिया  गया  |
 मभतः  पिछले  40  सालों  से  भ.रत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  से  आसान  और  कड़ो  शर्तों

 पर  सबसे  भ्रधिक  करण  लिया  उन्होंने  हमें  अस्थिर  कैसे  किया  ?  उन्‍होंने  हमारे  लिए  कौन  सी

 समस्याएं  पैदा  की  ?  एक  दिन  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  वित्त  मन्‍्त्री  सोवियत  सघ  का  उदाहरण  देने  के  बारे
 में  कह  रहे  थे  कि  हमें  सोवियत  संध  का  उदाहरण  देते  रहने  को  भावश्यकृता  नही  है  ।  मैं  राष्ट्रपति
 गोव॑चिव  द्वारा  कही  गई  बात  को  उद्धृत  नहीं  करना  चाहता

 श्रो  मिर्मल  कांति  घटर्जो  :  आप  उसी  समस्या  के  बारे  में  बोले  जो  आज  हमारे
 सामने  हैं  ।

 श्री  श्रोकांत  जेना  :  हम  पिछले  40  सालों  का  ब्यौरा  चाहते  हैं  )

 श्री  म्रलो  देवरा  :  इसके  उदाहरण  मानने  चाहिए  ?  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  हम  दक्षिण
 ताइबान  और  हांगकांग  के  उदाहरण  नहीं  मानना  यदि  ऐस्वा  है  तब

 हम  क्यूबा  का  उदाहरण  मानें  ?  हम  क्रिसका  अनुसरण  हमें  अन्य  राष्ट्रों  की  गलतियों  से  सोखना

 चाहिए  |  श्री  निर्मल  काम्ति  चटर्जी  मैं  आपको  बता  रहा  हुं  भोर  बिल  मन्त्री  भी  इथ  बात  को  जानते

 होंगे  कि  यदि  अ!प  फ्लाइग  क्लब  जःएं  तब  आप  देखेंगे  कि  आप  दूसरों  को  गलतिपों  से  सीखते  है  ताकि
 नाप  उन्हें  न  दोहराएं  ।  यदि  कोई  गलती  करता  है  तब  उसकी  दुघंटना  हो  जाती है  ।  हमारे  वामपंथी
 मिन्र  दूसरों  की  गलतियों  से  सीखना  नहीं  चाहते  हैं  ।  बे  बही  गलतियां  बार-बार  करना  चाहते  मैं
 श्रीमती  मुखर्जी  को  जानता  हु  ।  अब  विश्व  में  साम्यवाद  नहीं  रह  गया  रूसियो  और  चीनियों  ने
 उसे  छोड़  दिया  है  लेकिन  हमारे  वामपन्थी  मित्र  अभी  भी  इसे  भारत  में  चलाना  चाहते  लेकिन  में

 उन्हें  इसके  लिए  बच्चाई  देतः  हूं  ।  ने  पश्चिम  बंगाल  में  इसे  पूर्णतया  छोड़  दिया  मैं  आपको
 बताता  हूं  कि  बम्बई  के  बड़  उद्योगपति  ओर  बहुराष्ट्रीय  ग्रूप  कलकत्ता  में  श्री  ज्योति  बसु  से  मिलकर
 तसलली  महसूस  करते  है  |  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूंਂ  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  में  आर्थिक  नीतियों  को  पूर्णतः
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 उदार  कर  दिया  गया  है|  लेकिन  इसमें  क्या  बशत  बात  है  यदि  ऐसा  पूरे  भारत  में  क्राप  उन
 को  केवल  पश्चिम  बंगाश्न  में  ही  क्यों  लागू  करना  चाहते  है  ?  आप  नहीं  समझते  हैं  कि  भारत

 आपका  देश  है  ?  आप  इन  स्वतन्त्रताओं  ल्‍ो  केवल  पश्चिम  बंगाल  तक  ही  सीमित  क्यों  करना  चाहते

 श्रीमती  गोता  मलर्जो  :  आप  इसे  बम्बई  तक  सीमित  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  म्रली  देवरा  :  अगले  सप्ताह  आपको  बभ्बई  आना  है  |  कृपया  सावधान  रहिए  ।

 श्रीमती  गोता  भल्रजों  :  मैं  इस  देश  का  र्तन्त्र  नागरिक  हू  ।

 भरी  सुरलो  देवरा  :  अनेक  बातें  कही  गई  है  यह  कहा  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और
 बिएव  बेंक  से  ऋण  लेना  अपने  आपको  बेचना  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  का  भाषण  सुन  रहा  था  ।  मैं
 डा०  मनमोहन  सिंह  को  बधाई  देता  हुं  कि  उन्होंने  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  को  पीछे  छोड़  दिया
 इकोनोमिक  सर्व  में  यह  कहा  गया  है  कि  1990  और  1991  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  दो  ऋण
 लिए  गए  ।  श्री  बी०  वी०  सिंह  की  सरकार  ने  1990  में  1173  करोड़  रुपए  का  ऋण
 लिया  ।  1991  में  श्री  चन्द्रशक्षर  सरकार  ने  3334  करोड़  रुपए  का  दूसरा  ऋण

 हमारे  वामपन्थी  मित्र  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  थे  ।  यह  बहुत  गलत  बात  है  कि  जब
 भारत  के  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्री  चन्द्रशेख्वर  राष्ट्रपति  अभिभाषण  पर  बोल  रहे  थे'**

 एक  माननौय  सदस्य  :  लेकिन  आपने  उनका  समर्थन  किया  |
 ह

 श्री  म्रलो  देवरा  :  हमने  उनका  समर्थन  किया  और  यह  एक  गलती  हमें  इस  पर
 हावा  है  और  कृपया  हमें  बार-बार  उस  गलती  का  स्मरण  नहीं  कराइए  |

 राष्ट्रपति  अभिभाषण  बे  बारे  में  बोलते  हुए  श्री  च-दशेखर  के  हाथ  में  एक  कागज  था  और  बह
 विश्व  बैक  की  शर्तों  के  बारे  में  बोल  रहे  थे  |  मैं  माननीय  वित्त  मन्प्री  से  एक  अनुरोध  करता  हूं  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  जो  भी  शर्ते  हो  उन्हें  सावंजनिक  तौर  पर  बताने  में  कोई  गलत  बात  नहीं
 है  ।  हमें  उन्हें  सभा  के  समक्ष  रखने  देना  यदि  मेरे  वामपन्यो  मित्रों  अथवा  अन्य  किसी  सदस्य

 को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  ऋण  के  बारे  में  कुछ  शंकाएं  हैं  तव  उनके  और  विश्व  बेंक  के  दल  जो

 अगले  सप्तःह  भारत  आने  वाला  एक  वेठक  आयोजित  की  जा  सकती  वित्त  मन्त्री  को

 रष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  दल  और  वामपन्‍्थी  दलों  के  नेताओं  के  बीच  बंठक  आयोजित  करनी  चाहिए  ।

 मैं  की  बेठक  में  जो  कुछ  हुआ  उसको  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  जब  श्री

 गोवचिव  ग्र्‌  की  बेठक  में  शामिल  हुए  ऋण  लेने  के  बारे  में  भूल  उन्होंने  कुछ  उपायों

 का  परामर्श  दिया  था  |  यादव  जी  मैं  आपभी  जानकारी  के  लिए  बता  रहा  हूं  कि  उन  उपायों  में

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  से  अभूतपूर्व  विशेष  सहायता  भी  शामिल  हैं  जो  सोवियत  संध  को

 पविशेषज्ञ  परामर्श  भी  देगा  !  बह  उनका  परामर्श  और  मार्गंदर्शर  ले  रहा  आप  शर्तों  की  बात  करते

 वे  न  बेवल  ऋण  बल्कि  परिवतंनीय  मुद्रा  और  बाजारोन्मुश्ली  अर्थ-व्यवस्था  बताने  के  लिए  पराम्ले

 ओर  मार्गनिर्देश  भी  ले  रहे  है  ।  सोवियत  संघ  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ओर  विश्व  बंक  से  यह  सहायता
 ले  रहा  है  ।  हम  क्‍या  कर  रहे  हम  केवल  बार-बार  उसे  होवा  बना  रहे  है  ?  हम  कहते  हैं  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  हम  पर  हावी  हो  जाएगा  ।  पिछले  बीस  सालों  में  हमने  अस्तर्राष्ट्रीब  मुद्रा  कोष

 से  जो  ऋण  लिया  है  वहू  सबसे  अधिक  है  ।

 झी  श्रीर्कांत  छेता  :  भी  राजीव  गांधी  के  समय  में  भी  ?
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 भरी  सुरलो  देवरा  :  दु्भाग्ययश  श्री  राजीव  गांधी  20  वर्ष  से  प्रधानमन्त्री  नहीं  श्री  चन्द्र

 शेखर  ने  कहा  है  कि  विश्व  बंक  केवल  अमरीक्षियों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  में  रुचि  लेता  है  tay
 अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाएं  कहां  हैं  ?  श्री  यादव  भारत  सरकार  में  इस्पात  मन्त्री  हमने  अमरीकी  सुझाव
 का  अनुसरण  कहां  किया  था  ?  हमने  कई  बार  उनसे  विरोध  किया  था  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष
 से  ऋण  लेने  में  वे  बब  ओर  बहां  हमारे  रास्ते  में  आये  थे  ?  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  विश्व
 बक  के  पक्ष  में  बालने  का  समय  आ  गया  यदि  उन्होंने  हमारी  सहायता  तो  इसमें  कई  गलत
 बात  नहों  है  |  यदि  उनके  द्वारा  सुझाए  गये  उपायों  से  भी  कुछ  हमारी  अधथंव्यवस्था  के  लिए  ठोक  है  तो

 हम  अवश्य  उन्‍हें  स्वीकार  करे  ।  यदि  वे  हमारे  लिए  ठीक  नहीं  हैं  तो  हम  उन्हें  अस्वोकार  कर  सकते

 हैं  ।

 श्री  भोहांत  जेंगा  :  विन्‍तु  शर्ते  कया  हैं  ?  वित्त  मन्त्री  जी  ने  उनके  बारे  में  नहीं  बताया  है  ।
 भाप  हमें  बताते  क्‍यों  नहीं  ?

 सभापति  महोदय  :  आप  हर  वक्‍ता  के  भाषण  में  हस्तक्षेप  करते  कृपया  उन्हें  बोलने  दें  ।

 श्री  मुरलो  देवरा  :  मैं  आपको  बताता  विश्व  बेंक  सदा  निगमित  कर  को  ब.म  करने  का

 सुझाव  देता  है  |  दूमरी  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  निगमित  कर  दिण्य  कया  इस  प्रकार  हम
 अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  सुझाव  का  अनुमरण  कर  रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  सदा  ब्लाधद्य  पदार्थों
 पर  दी  जाने  वाली  राज्य  सहायता  को  कम  करना  चाहती  है।बित  मन्त्री  जी  ने  द्वाद्य  पदार्थों  पर  दी
 जाने  वाली  राज्य  सहायता  झो  बढ़ा  दिया  ऐसा  कहा  गया  है  कि  भारत  सरकार  के  गरीबी-विरोधी
 कायेक्रमों  पर  होने  वाले  खर्च  को  कम  कर  दिया  जाना

 एक  सानमोय  सदस्य  :  उवेरकों  पर  दी  जाने  वाली  राज्य  सहायता  से  कमी  किए  जाने  के  बारे
 में  आाप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।

 क्री  सरलो  देवरा  :  मैं  इस  विषय  पर  बात  करने  बाला  यह  400  करोड़  रुपए  है  नाकि
 40  प्रतिशत  ।

 मैं  कहना  च्याहता  हूं  कि  विश्व  बेंक  ने  बई  उपायों  का  सुझाव  दिया  वित्त  मन्त्री  ने  उन

 सुझांबों  को  कार्यान्वित  किया  है  जो  हमारे  लिए  ठीक  है  और  जो  टोक  नहीं  वे  उन्होंने  लागू  नहीं
 किये  है  ।  जो  उपाय  ठीक  नहीं  थे  उन्हें  त्त  मन्त्री  ने  लागू  नहीं  किया  जिन  उपायों  को  लागू
 किया  गया  यदि  मन्त्री  महोदय  महसूस  करें  कि  वे  हमारी  अर्थव्यवस्था  और  हमारे  किसानों  के  लिए  *

 ठीक  नहीं  हैं  तो  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  हमें  विश्व  बंक  से  ऋण  की  आवश्यकता  नहीं
 है  ।

 मैं  अखबारों  में  छपे  लेखों  का  उद्धरण  नहीं  देना  चाहता  हूं  ।  एक  श्री  स्वामीनाथन
 अय्यर  ने  द  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  सम्पादकीय  में  लिखा  है  कि  मन्त्री  जी  ने  स्वयं  कुछ
 के  बजाए  विश्व  बेंफ  को  सबक  सिखाया  हैਂ  ।  हर  देश  की  अपनी  समस्याएं  हैं  और  हर  देश  के  अपने
 समाधान  भारत  की  एक  विशेष  समस्या  है  भौर  मुझे  खुशी  है  कि  वित्त  मनन्‍्त्री  ने  केबल  उसी

 सुझाव  को  अपनाया  है  जो  देश  के  हित  में  है  श्लौर  उस  सुझाव  को  नहीं  अपनाया  जो  देश  के  लिए

 अतिहकर

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  अपने  भाषण  में  कहा  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  के  लिए  हसे  पढ़कर  सुना  रहा
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 हूँ  क्योंकि  वे  उस  समय  पर  वहां  उपस्थित  नहीं  थे  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  विश्व  बेक  द्वारा  दिए  गए
 ऋण  में  से  12,5  बिलियन  अमरीकी  डालर  का  अभी  तक  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  हम  अभी  भी
 विश्व  बेंक  तथा  अन्य  संस्थाओं  को  30  मिलियन  डालर  अनुबन्ध  प्रभार  के  रुप  में  चुका  रहे  मैं

 नहीं  जानता  दस  देरी  का  कारण  क्या  है  |

 मैं  सदन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जब  मैं  बम्बई  का  मेयर  था  तो
 हमें  विश्व  बेंक  से  बअम्बई  जल  आपूर्ति  परियोजना  के  लिए  ऋण  मिल  रहा  उस  समय  बम्बई  नगर
 पालिका  निगम  के  हमारे  माक्संव[दी  मित्र  कहा  करते  थे  कि  यदि  हम  विश्व  बेंक  से  ऋण  लेंगे  तो  वे
 बम्बई  शहर  को  ही  ले  इसे  अब  14  वर्ष  हो  गए  उस  समय  भी  श्री  इन्द्रजीत  यादव  इस्पात
 मन्त्री  और  वे  इस  परियोजना  के  सिलसिले  मे  बम्बई  आए  यह  परियोजना  पूर्ण  हो  गई  थी  ।
 यदि  हमने  ऋण  न  लिया  होता

 वित्त  मन्‍्त्री  मनमोहन  :  उन्होंने  कलकत्ता  के  लिए  भी  ऋण  लिया  था  ।

 भरी  मुरली  देवरा  :  कलबत्ता  मेट्रो  का  क्या  हुआ  ?  आप  कलकत्ता  के  लिए
 ऋण  लेने  के  लिए  तंप्रार  है  किन्तु  आप  पूरे  भारत  के  लिए  नहीं  लेना  मैं  बित

 मन्‍्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  ऋण  के  वितरण  में  देरी  न  करें  ।  धन  के  वास्तविक  वितरण  में

 झग  5  से  6  वर्ष  लग  जाते  पहले  भापको  परियोजना  तेयार  करनी  इसे  स्वीकृत  कराना  है  और

 तब  सर्वेक्षण  कराए  जाते  इसलिए  इन  साढ़े  बारह  बिलियन  ढालरों  का  अभी  इस्तेमाल  नहों  किया

 गया  है  ।

 वामपन्थी  और  अन्य  मित्रों  ने  हाल  ही  में  प्रस्तुत  हमारे  देश  की  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में

 कापी  कुछ  कहा  है|  मैं  श्री  जे०्आर  टाटा  का  उद्ध  रण  नहीं  देना  चाहता  क्यों कि आज  ऐसा  करना

 ठीक  नहीं  है  |  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता

 मझें  याद  है  कि  10  वर्ष  1980  में  सोमेंट  बाजार  में  था  और  सीमेंट  का  बाजार  मूल्य

 60-62  स्पए  प्रति  बोरी  था  ।  सीमेंट  का  हरकारी  मूल्य  16  रुपए  उस  समय  श्री  यादव  बम्बई

 आया  करते  ये  और  वे  जानते  है  कि  बम्बई  में  सीमेंट  की  कया  स्थिति  हो  थी  |  सीमेट  का  कुल
 उत्पादन  2]  मिलियन  टन  था  |  किसी  को  भी  सीमेंट  का  उत्पदन  करने  की  अनुमति  नहीं  थी  |  एक

 मिलियन  टन  प्रीमेंट  के  उत्पादन  पर  130  करोड़  का  खा  हो  रहा  श्रीमती  गांधी  ने  सीमेंट  के

 उत्पादन  को  लाइसेंस  से  विमुक्त  कर  दिया  ओर  सभी  बड़े  बहुराष्ट्रीय  घ्ंस्थाओं  को

 अनुमति  दे  दी  कि  *

 श्री  निमल  कांति  उन्हें  साँप  दिया

 करो  मुरली  देवरा  :  जो  उन्हें  सौप  दिया  गया  ।  आप  जो  कहना  चाहते  है  कह
 सकते

 है  हि

 उन्हें  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  बया  हो  रहा  है  ?  वर्षों  में  हमने

 47  मिलियन  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  किया  जो  भी  बाजार  मूल्य  है  बही  सरकारी  मूल्य  है

 ओर  वास्तविक  मूल्य  कम्पनी  के  पास  ज!ता

 करी  श्रौकांत  जेगा  :  सरकारी  मूल्य  इतने  अधिक  क्यों

 ]
 श्री  मुरलो  वेवरा  :  मैं  जवाब  दे  रहा  हूँ  आप  सुन  तो  लें  ।  पहले  भी  आफिशियल  प्राइज  ज्यादा
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 कण्ट्रोल  प्राइस  कम  तो  जो  लोग  सीमेंट  बचते  थे  वे  किताब  में  16  रुपए  दिखाते  थे  और

 मार्कट  में  60  रुपए  में  बेचते  थे  ।  अब  बड़े  इण्डस्ट्रि  यलिस्ट्स  की  कौन  मदद  कर  रहा  यह  बात  म॒श्ले

 मालूम  नहीं  यह  बात  मेंਂ  कह  रहा  हूं  ।  )

 बड़े  उद्योगपति  इसरे  अधिक  उत्पादन  से  नहीं  अपितु  इसकी  कमी  से  अधिक  घन  कमा  रहे  हैं
 मैं  इफको  और  टाटा  के  बारे  में  बताऊंगा  और  यह  सिद्ध

 नौ  वर्षों  में सरकार  ने  सोमेंट  बनाना  आसान  कर  इसे  लाइसेंस  से  विमुक्त  कर  विया
 कौर  हस  पर  मूल्य  नियन्त्रण  को  समाप्त  कर  आज  हम  अपने  देथ  में  उससे  दोगुनी  मात्रा  में

 सीमेंट  का  उत्पादन  कर  रहे  हमारे  पास  दो-तीन  मिलियन  टन  सीमेंट  फालतु  पड़ा  हम  इसका
 निर्यात  कर  रहे  यदि  आज  इसकी  मात्रा  47  मिलियन  टन  न  होती  तो  इसका  मूल्य  300  रुपए
 प्रति  बोरी  होता  ।  कृपया  मुझ  पर  विश्वास

 हमें  संसाधनों  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  वित्त  मन्त्री  जी  हमें  उत्पाद

 शूल्क  के  रूप  में  169  करोड़  रुपए  मिलते  आज  सरकार  को  1085  के  ड़  रुपए  मिलते  हैं  जोकि

 राजस्व  से  6  गुता  इस  प्रक्रिया  को  आसान  बनाने  और  इसे  लाइसेंध  विमुक्त  करने  के  कारण  ऐसा

 हुआ  नी  वर्षों  में  आप  सोमेंट  का  उत्पादन  दोगुनी  मात्रा  में  कर  रहे  छह  गुनो  अधिक  राजस्व
 प्राप्ठ  कर  रहे  हैं  ओर  कोई  कमी  नहीं  इस्पात  तथा  अन्य  कई  उत्पादों  की  यही  स्थिति

 मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि आप  नई  भोद्योगिक  नीति  भ्रौर  लागू  गए  सुभावों  को  ध्यान  से

 समझे  |  यदि  मैं  आप  से  सच  कहूं  तो  ऐसे  कुछ  उपाय  हैं  जिन  पर  अमल  किया  गया  है  मैं  उनसे  सन्तुष्ट
 नहीं  कई  उपाय  है  जिन्हें  अभी  अमल  में  लाया  जाना

 नई  औद्योगिक  नीति  के  पांच  मुख्य  प्वाइंट्स  (1)  भरौद्योगिक  लाइसेंस  +  समाप्त  बिया

 जाए  ।  हम  यहां  पर  लोगों  को  सीमेट  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  देते  ?  भारतीय

 उद्यमियों  और  उद्योगपतियों  का  समय  अपनी  फैक्टरियों  और  कार्यालयों  में  बीतन  के  स्थान  पर  दिल्‍ली

 में  राजनीतिज्ञों  और  नौकरशाही  अफसरों  को  मिलने  में  बीत  रहा  इससे  नियन्त्रण  और  नियमों

 को  बह  सारी  व्यव॒स्था  समाप्त  हो  जाएगी  जिसका  अनुसरण  हमारा  देश  34  वर्षों  से  कर  रहा  है  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  अनुज्ञेष्ति  सूची  में  भेषजों  और  ओषधों  के  बारे  में  क्‍यों  लिखा  है  ?  मुझे  इसमें
 कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता  ।  आज  आई०  डो०  पी०  एल०»  सम्बन्धी  एक  प्रशइन  संसद  में  इस
 बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  यहू  लम्ब  समय  से  बीमार  साबंजनिक  क्षेत्र  के  एककों  में  से  एक
 है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  जित्त  मनन्‍्त्री  ने  इसे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  आरक्षित  सूची  में

 '  शामिल  क्‍यों  किया  ?  यह  इसमें  नहों  होता  इसका  कोई  कारण  नहीं  इसे  हटा  देता
 यह  मेरा  अभिप्राय  है  ।

 (2)  जंसाकि  मैने  पहले  हमारे  देश  का  कुल  बिदेशी  ऋण  लगभग  72  बिलियन  डालर

 है  ।  कया  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  कुल  कितना  निवेश  होता  है  ?  यह  1.7  बिलियन  डालर
 से  कम  क्योंकि  निवेश  145  मिलियन  डालर  मैं  इविबटी  निवेश  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  यही
 वास्तविक  निवेश  यह  सबसे  कम  बेंकाक  ओर  दक्षिण  कोरिया  जेसे
 देशों  की  वाबिक  निवेश  हमारे  बीस  वर्षों  की  कुल  निवेश  से  अधिक  दुनिया  के  सभी  देश  अधिक  से
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 अधिक  विदेशों  निवेश  को  आाकबित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जबकि  हमने  इसे  बन्द  कर  दिया
 है  ।  इसे  40  से  5।  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  के  लिए  मैं  बिदेश  मन्‍्त्री  को  बधाई  देता  मेरे  विचार  ले
 यह  51  प्रतिशत  से  भी  अधिक  होना  वे  हमारे  लिए  कया  कर  सकते  हैं  ?  आपने  कोई  ऐसी
 कम्पनी  देक्षी  है  जिसकी  90  प्रतिशत  अंशधारिता  है  ?  मैं  सोमेंस  और  बालगेट  कम्पनी  को  जानता

 हूँ  ।  मुम्बई  में  कई  उद्योग  उन्होंने  95  से  100  प्रतिशत  अंशधारिता  दी  उन्होंने  हमारे  लिए
 बया  किया  है  ?

 हमारे  ऊपर  सरकार  के  कई  भन्य  तरह  के  नियन्त्रण  है  जो  राज्य  तथा  केद्द्र  दोनों  में  लागू
 वे  हमारे  देश  में  अस्थिरता  पंदा  नहीं  कर  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  सरकार  को
 अधिक  विदेशी  निवेश  की  अनुमति  देनी  बेवल  5।  प्रतिशत  ही  नहीं  बल्कि  प्रतिशत  से
 अधिक  ।  नई  ओद्योगिक  नीति  की  धोषणा  से  पूर्व  ही  देश  में  कई  ऐसीक  म्पनियां  हैं  जिसमें  पहले  से  हो
 51%  से  अधिक  की  अंग्राधारिता  उन्होंने  हमारा  क्‍या  बिगाड़  लिया  ?  कुछ  भी  नहीं  ?  यदि  भाज
 वे  दस  प्र+शत  और  पूंजी  निवेश  कर  दें  तो  आपको  और  अधिक  भआाय  होगो  ।

 श्री  निमल  कान्ति  चटर्जो  :  नियन्त्रण  के  कारण  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  पाए  वे  कुछ  कर

 सकते  थे  ।

 श्री  म्रलो  देवरा  :  वे  अधिक  उत्पादन  जब  किसी  कम्प-ी  में  समान  विदेशी  निवेश  हो
 तो  वे  बम्पनी  के  ठीक  तन्ह  से  कार्य  करने  पर  ध्यान  देते  विदेशी  बाजार  खुल  जाएंगे  |  नए
 तकनीक  का  आगमन  होगा  |  यदि  धन  ऋण  तौर  पर  दिया  जाता  है  तो  उसमें  उनकी  रूचि  नहीं  ।

 वे  इसे  ब्याज  समेत  वापस  ले  लेंगे  ।

 नयी  उद्योग  नीति  तीसरी  बात  यह  है  उसमें  तकनीकी  समझोतों  को  सरल  बनाया  गया

 है  |  यह  उप्युका  समय  पर  बिया  गया  है  |  इसके  लिए  सरकार  को  बच्चाई  दी  जानी  चाहिए  ।

 चौथी  बात  यह  सार्वजनिक  उपन्रमों  के  कायंकरण  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ऐसा  नहीं  लगता  कि  इस
 मामले  में  वित्त  मन्त्री  को  बधाई  देने  जेंशो  कोई  बात  है  क्योंकि  उन्होंने  निवेश  की  सोमा  को  घटा  दिया

 है  और  कहा  है  कि  सरकारी  पारस्परिक  बध  पन्नों  में  केबल  20  प्रतिशत-धन  हो  लगाया  जा  सकता

 है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  वास्तव  में  उन्होंने  ठीक  नहों  किया  उन्होंने  केबल  सीमा  को  कम  किया  है

 उन्होंने  साबंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  से  सरकारी  पारस्परिक  कोष  में  पूंजी  निवेश  को  परिवर्तित  कर  दिया
 आई  भाई  का

 यदि  वह  20  प्रतिशत  बेच  देते  तो  यह  वास्तव  में  गलत  निवेश  नहीं  साव॑ंजनिक  क्षेत्र  में

 वास्तविक  निवेश  तभी  होगा  जब  सिघानिया  ओर  अम्बादी  जैसे  लोगों  को  शेयर  न

 दिया  जाएं  |  यह  छोटे  शेयरप्षारियों  को
 मिलना  चाहिए  ।

 भारत  में  सावंजनिक  क्षेत्र  की  क्या  स्थिति  है  ?  भारत  बी  सब्से  बडी  निजो  कम्पनी

 आयरन  एण्ड  स्टील  इसमें  टाटा  का  कितना  शेयर  है  ?  यह  मात्र  तीन  प्रतिशत

 बाकी  शेयर  धारित  वित्तीय  संस्थाओं  की  है  ।  आप  जो  भी  बाहें  आप  किसी  के  शेयर  को  उसते

 अलग  नहीं  कर  सबते  हैं  ।  लेकिन  हमें  अब  भी  विश्वास  है  कि  टिस्को  और  टाटा  स्टील  धंयत्रों  ओर

 इसको  जिसका  अधिग्रहण  किया  गया  था  से  भी  बेहतर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 को  निर्मल  कात्ति  चटर्शो  :  ओर  यही  वे  लोग  हैं  जो
 झोर  पर

 नियन्त्रण  करते  हैं  ।
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 भ्रो  म्रलो  देवरा  :  ठीक  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  ।  इसलिए  माननीय  वित्त  मम्त्री  को  हमारा
 बह  सुझाव  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  या  सरकारी  पारस्परिक  कोष  के  20  प्रतिशत  निवेश  में  से
 10  प्रतिशत  छोटे  शेयर  धारियों  को  दिया  जाना  है  जिसकी  कुछ  मधिकतम  शेयरधारिता  सीमा  होगी  ।

 यह  10  प्रतिशत  या  उससे  कम  भी  हो  सकती  है  |  इसे  आप  जितना  भाहें  उतना  कम  कर  सकते  हैं
 परन्तु  कम  से  कम  दस  प्रतिशत  दिया  जाना  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  में  करीब  दस

 लाख  लोग  पूंजी  निवेश  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  इसकी  जानकारी  नहीं  भी  हो  सबती  है  कि  उन्हें  कितनी

 आय  हो  रही  महानगर  टेलीफोन  लिमिटेड  में  लोग  पूंजी  कर  रहे  उन्हें  यह  पता  होना

 चाहिए  कि  उनका  पंसा  कहां  इन  संगठनों  की  उत्पादकता  और  का्यंकरण  पर  आप  नजर  रख

 सकते  हैं  |  उसमें  कोई  ब॒राई  नहीं  वास्तविक  सावंजनिक  क्षेत्र  तभी  होगा  जब  कुल  इक्विटी  का

 10  प्रतिशत  छोटे  शेयरधारियों  द्वारा  सामान्य  रूप  से  ज्नता  को  दे  दिया  जाए  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  तब  प्रबन्धन  में  सो  प्रतिशत  भागेदारी  होगी  ।

 क्री  म्रलो  देवरा  :  यह  जरूरी  नही  है  ।  प्रबश्धन  को  इससे  कुछ  भी  लेना  देना  नहीं
 मैं  इसके  विरुद्ध  हूं  ।

 मेरा  पांचवां  मुहा  माननीय  मक्त्री  ने  एम  आर  सोमा  को

 समाप्त  कर  दिया  है  |  कुछ  वर्ष  पहले  यह  100  करोड़  रुपया  थो  |  अब  यह  22  से  23  प्रतिशत  भी

 नहीं  है  |  स्टील  और  अन्य  वस्तुओं  के  उत्पादन  काय॑  को  सीमित  करने  का  कोई

 कारण  नहीं  दिखाई  देता  यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  ने  नई  ओद्योगिक  नीति  के  तहत
 की  सीमा  को  पूरी  तरह  समाप्त  कर  दिया  मुझे  विश्वास  है  कि  नई  भौद्योगिक  नोति

 जिसे  भारत  की  जनता  संसद  »  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसे  जल्द  ही  लागू  किया  जाएगा  ।  मैं  भाशा

 करता  हूं  कि  यह  श्री  अजितसिह  औद्योगिक  नीति  जैसी  नहीं  होगी  जिसके  बारे  में  हमने  समाचार  पत्रां

 के  माध्यम  से  बहुत  कुछ  सुना  लेकिन  उसे  ब  भी  लागू  नहीं  किया  यह  संसद  में  दिया  गया

 पाषण  मात्र  सरकार  के  एक  संयकत  सचिव  को  भी  इसकी  जानकारी  थी  |  सरकार  जो  भी

 प्रचारित  करती  या  जो  भी  घोषणा  करती  है  उसे  वास्तव  में  किसी  अधिनियम  विधायन  अथवा  कानून
 द्वारा  अविलम्ब  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  अगला  मुद्दा  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  में  बष  1980  से  2000  के  बीच  में

 110  मिलियन  श्रम  शक्ति  पंदा  होगी  जोकि  1960  से  1980  के  बीच  69  मिलियन  थी  ।  निजी

 क्षेत्र  में  रोजगार  वृद्धि  अवरुद्ध  हो  गई  है  करीब-करीब  शून्य  हो  गई  है  ।

 क्रो  इम्द्रजोत  ग॒प्त  :  नहीं  यह  कम  हो  रही  है  ।

 श्री  म्रली  देवरा  :  मैंने  इकोनॉमिक  में  जो  पढ़ा  वह  शून्य  है  '  हो  सकता  है  यह  शून्य
 से  कम  हो  रहा  लेकिन  श्री  इन्द्रजीत  आप  दो  वषं  प्रतीक्षा  करें  । हम  इस  नई  ओद्योगिक
 नौति  को  एक  मोका  दें  ।  यदि  यह  सफल  होती  है  तो  अत्यधिक  रोजगार  पंदा  निजो  क्षेत्र  में
 अत्यधिक  रोजगार  पंदा  होगे  ।

 कृषि  में  आधनिकीकरण  से  परिस्थितियों  में  बदलाव  आ  रहा  है  ।  हमारी  सबसे  अधिक  श्रम
 शक्ति  हमेशा  कृषि  काय  में  लगो  रहती  यदि  हम  विकसित  देशों  को  देखें  तो  हम  पाते  हैं  कि

 कुल  रोजगार  का  70  से  72  प्रतिशत  लोग  नौकरी-पेशा  हैं  जबकि  यहां  कुल  रोजगार  में  केवल  20  से
 22  प्रतिशत  लोग  ही  नौकरो  में  नौकरी-पेशा  एक  अनोपचारिक  उद्योग  है
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 इलेक्ट्रशियन  ओर  परचून  व्यापारी  ।  मैं  माननोय  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में
 काम  करने  वाले  लोगों  पर  अधिक  अधिक  अवत्र  और  अधिक  प्रोत्साहन  दें  ।

 एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  ह ैआवास  का  ।  मुझे  छेद  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  ने  इस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।  अधिकतम  उदारता  की  जो  अपेक्षा  लोग  कर  रहे  थे  उसमें  आवास  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  आज  संगठित  क्षेत्र  में  कुल  रोजगार  का  16  प्रतिशत  रोजगार  आवास
 में  निर्माण  के  कार्यों  में  एक  लाख  रुपया  लगाने  पर  3100  कार्य  दिवस  अप्रशिक्षित  कामगारों  के
 लिए  उपलब्ध  होता  है  और  निपुण  कामगारों  के  लिए  1300  क्षायं  दिवस  होते  हैं  ।  निर्माण  की
 विधियों  में  जो  वास्तविक  समस्या  है  बह  है  यू०  एल०  सी०  कानून  ।  आपने  अपना  भाषण  थभ्री  राजीव
 गांधी  बगो  समपित  किया  1987  में  जब  श्री  राजीव  गांधी  ने  बजट  पेश  किया  था  तो  उन्होंने  कहा
 था  कि  सरकार  अथवा  भारत  की  जनता  यू०  एल०  सी»  के  माध्यम  से  उस  उद्देश्य  को  प्राप्त  नहीं  कर
 सवबी  जो  वह  चाहते  मेरा  यह  कहना  नहीं  है  कि  आप  इसे  रह  कर  दें  लेकिन  आप  इसमें  मात्र
 इतना  संशोधन  कर  दें  कि  दिल्ली  पड़े  भूमि  का  उपयोग  हो  सके  ।  भाज
 मकानों  की  कौमत  इतनो  अधिक  हो  गई  है  कि  भारत  के  ग्रामीण  भौर  शहरी  क्षेत्रों  मे ंकरीब  30
 मिलियन  आवासीय  इकाईयों  की  आवश्यकता

 आप  आवास  के  लिए  क्‍या  कर  हे  हैं  ?  एक  धारा  80  है  जिसके  माध्यम  से  उन

 लोगों  को  कुछ  प्रोत्साहुन  दिया  जा  *हा  था  जिनका  अपना  मकान  है|  उसमें  संशोधन  की  आवश्यकता

 है  और  अधिक  प्रोत्माहन  एवं  अधिक  लाभ  देने  की  आवश्यकता  तभी  आप  इस  संबंध  में  कुछ
 सफलता  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताएं  कि  सरकार  के  संबंध  में  क्‍या  करने  जा

 रही  है  ।  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है जिसमे  आप  अधिक  से  अधिक  रोजगार  पंदा  कर  सकते  हैं  तथा  अधिक

 से  अधिक  आवास  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  ।

 हमारी  कुल  जनसंख्या  का  एक  चौथाई  शहरी  क्षेत्र  में  रहता  एक  समय  था  जब  लोग  यह

 कहते  थे  कि  भारत  ग्रामीणों  का  देश  इस  शरद  ब्दी  के  अन्त  तक  हर  तीन  में  से  एक  ब्यक्ति  शहरी

 क्षेत्र  में  रहने  वाला  होगा  !  आज  ऐसे  12  शहर  हैं  जिवकी  आबादी  एक  मिलियन  से  अधिक  शहरी

 गरीबों  के  लिए  विगत  45  वर्षों  मे ंसरकार  ने  एकमात्र  कार्यक्रम  स्व-रोजगार
 का

 दिया  है  ।
 दुर्भाग्यवश

 इस  कार्यक्रम  के  लाभार्थी  जो  बलकत्ता  भौर  मद्रास  में  रह  रहे  हैं  उन्हें  इसका  लाभ  नहीं  मिल

 रहा  मैं  माननीय  वित  मन्‍्त्री  से  निवेदत  करता  हूं  कि  कृपया  वे  शहरी  गरोब  के  स्वरोजगार

 कार्यक्रम  के  कार्यकरण  को  सरल  और  कारगर  बना  दें  ताकि  वास्तविक  लाभार्थोी  इसका  लाभ  उठा

 सके  ।

 आयात  निर्यात  नीति  जो  वास्तव  में  को  ही  समाप्त  कर  देती  उसका
 स्वागत

 है  |  परन्तु  इसमें  दो-तीन  बातें  हैं  जिनकी  ओर  मैं  वित्त  मनन्‍्त्री  का  ध्यान
 आकवित

 करना  चाहता  हूं  ।

 आयात  निर्यात  नीति  सम्बन्धी  मुख्य  सिद्धान्त  जिनको  अभी  आपने  घोषणा  की  है  उन्हें  भव

 स्वयं  बैंकों  के  माध्यम  से  ही  दिया  जाना  चाहिए  न  कि
 दि

 के  माध्यम
 यदि  हमारे  नियतिक  वास्तब  में  सहायता  चाहते  वे  गजी  कार्यवा्

 इत्यादि  प्र
 जि

 करने

 में  मदद  चाहते  बे  बहुत  सारे  नियमों  से  छुटकारा  पाने  में  मदद  चाहते  यदि  ऐसा  किया  जाता

 हमारे  निर्यात  में  वास्तव  में  बढ़ोतरी  हो  सकती  है  ।
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 मुरली
 जब  आप  निर्यात  करते  हैं  तो  साख  पत्र  बंक  के  माध्यम  से  आता  है  |  जब  बेंक  द्वारा  साख्ध-पत्र

 भेज  दिया  जाता  है  तब  योजना  के  समान  आपके  छाते  में  विदेशी  मुद्रा  जमा  कर  दी
 जाती  कुछ  वर्ष  पूर्व  राष्ट्रीय  रक्षा  प्रेषण  योजना  का  प्रस्ताव  किया  गया  जो  भी  व्यक्त  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  कर  रहा  था  उसे  लाइसेंस  दे  दिया  गया  ।  इस  सारी  प्रक्रिया  में  तीन  अथवा  चार  माह  का
 जो  विलम्ब  हो  जाता  है  उस  सबको  समाप्त  करके  स्वयं  बेंक  के  माध्यम  से  ही  ये  सारे  कायं  किए  जाने

 सिले-सिलाए  वस्त्र  तथा  हीरे-जवाहरात  वे  दो  ऐसे  उद्योग  हैं  जो  सबसे  अधिक  निर्यात  अजंन
 करने  वाले  उद्योग  इस  समय  उनको  कोई  बढ़ावा  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |  परन्तु  उनकी  मांग  है
 कि  निर्यात  पूर्व  निरीक्षण  नीति  में  वास्तव  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वन्तों  तथा

 जबाहरातों  का  ठीक  तरीके  से  नियत  कया  जा  सके  ।  यदि  उनको  विदेशी  फ्रता  से  साक्ष-पत्र  मिल
 जाता  है  तथा  यदि  उनका  विदेशी  क्रेता  उनके  उत्पाद  से  सन्,ष्ट  है  तो  फिर  सरकारो  नामजद  व्यष्ति
 को  इसमें  विलम्ब  क्यों  करना  चाहिए  ?  द्ससे  बहुत  सारे  व्यक्तियों  को  रोजगार  का  भैवसर  मिलेगा
 +++

 )

 मैं  ब्याज  बी  दर  के  बारे  में  भी  बुछ  कहना  चाहूंगा  ।  ब्याज  की  दर  इतनी  अधिक  अवश्य

 होनी  चाहिए  ताकि  उसके  प्रति  बचत  करने  वाले  व्यक्षित  हो  सके  परन्तु  यह  इतनी  अधिक  भो  नहीं
 होनी  चाहिए  कि  निवेश  करने  में  द्वो  संकोच  करने  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  यह  देखें  कि  व्याज  की  दर  विशेष  रूप  से  उत्पादनकार  क्षेत्र  में  बहुत  कम  रक्षी  जाए  **

 आपने  बताया  है  कि  निवेश  भत्ते  का  उल्लेब  पुस्तक  में  किया  गया  मैं  उससे  सहमत
 मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  उन  कम्पनियों  को  कुछ  विशेष  सुरक्षा  अध्या

 निवेश  भत्ता  दें  जो  देश  में  देशी  सामान  तथा  उपकरण  बनाती  है  ताकि  पूंजी  निवेश  भत्ता
 उनके  लिए  भिन्‍न  हो  सके  जो  मुख्य  मह्त्त्पूण  उपकरणों  का  भायात  कर  नही  है  तथा  उनके  लिए
 भी  जो  यहां  पर  सामान  बना  रही  निवेश  भत्ते  की  राशि  देश  में  हो  निर्मित  मु&्य  महत्वपूर्ण  सा मान
 के  लिए  अधिक  होनी

 भ्रब  मैं  भायात-निर्यात  नीति  के  बारे  में  कुछ  बहना  आपने  पृष्ठ  6  पर  उल्लेख  किया

 है  कि  सावंजनिक  तथा  निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  सहित  सभी  एककों  को  देखभाल

 हारा  की  जाएगी  --  जंसा  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कल  बहा  मेरा  यह  मत  है  कि  यदि  विभाग

 को  बस्द  करने  को  अनुमति.दे  भी  दी  जाती  है  तब  भी  नई  ओद्योगिक  नोति  इतनी  निरथंक  तथा  कोरी

 शब्दाडम्बरपृर्ण  हो  गई  है  कि  वे  व्यक्ति  जो  उस  विभाग  में  बाम  कर  रहे  हैं  उन्हें  दूसरे  विभागों  में

 खपाया  जाना  चाहिए  तथा  जब  तक  उन  कमंचाब्यों  को  उस  दूसरी  इकाई  में  लिया  जाता  है  तब  तक

 उस  विभाग  को  बन्द  करने  की  अनुमति  नही  दी  जानी  ऐसा  कहना  बेकार  है  कि  कोई  इकाई
 झरूग्ण  हो  गई  है  |  छः  बच  पूर्व  बग्बई  भी  वस्त्र  मिलों  में  क्या  हुआ  बर्ष  1983  में  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  म॒म्बई  आयी  थीं  तथा  ग्यारह  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  क्या  गया  था  भी  उन  मिलों  को
 वापस  लेने  के  तैयार  नहीं  आज  वही  लोग  अपनी  मिलों  को  वापस  लेने  के  लिए  तंपार  छः
 ब्ष  पहले  जो  लाभप्रद  नही  थी  |  आज  वह  उनके  लिए  लाभप्रद  हो  गई  अतः  आप  यह  नहीं  कह
 सकते  कि  आज  जो  इकाईयां  रूग्ण  हैं  वह  स्थायी  रूप  से  ही  रूर्ण  हो  मैं  अपने  उन  मित्रों  का
 समर्थन  करता  हूं  जिन्होंने  इससे  पूर्व  कहा  है  कि  सरकार  को  इस  आयात-निर्यात  नीति  के  क्रियाम्वयन
 की  अनुमति  नहीं  देनी  मैं  माननीय  विश्त  मन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आब  षित
 करना  चाहुंगा  कि  आपके  कुछ  बेंकों  के  चेयरमन  बम्बई  में  हर  रोज  हो  आयात-निर्यात  नीति  के  समर्थन

 224



 पे

 10  1913  बजट  सामान्य  चर्चा

 में  वक्‍तव्य  दे  रहे  पह  सरकार  की  नौति  नहीं  उन्हें  ऐसा  बहने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।
 आप  उन  पर  रोक  लगाएं  |  कल  ही  टाइम्सਂ  तथा  एक्सप्रेसਂ  में  एक  बेक
 के  चेयरमैन  ने  कहा  है  कि  रूप  से  रूग्ण  उद्योग  जैसा  कुछ  नहीं  उद्योग  को  ब्याज  की
 रियायती  दर  पर  ऋण  दिम्रा  जाना  चाहिए  ।”  इस  समय  भारत  में  कपड़ा  मिलें  सर्वाधिक  लाभ
 अ्रजित  करने  वाले  उद्योग  छः  बष  पूृ्व  किसी  ने  भी  हस  बारे  में  नहीं  सोचा  अतः  यदि
 सरकार  की  नीतियों  को  ठीक  तरह  से  लाग  क्या  जाता  है  तो  हम  रूग्ण  मिलों  को  फिर  से  चालू  कर
 सकते  हैं  तथा  यह  देखना  सरकार  की  जिम्मेवारी  है  कि  लोग  बेरोजगार  न  हो  जाएं

 मुम्बई  में  जीवत  बीमा  सामान्य  बीमा  निगम  तथा  बेकों  जसी  वित्तीय  संस्थाएं  हैं  ।  मैं
 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकवित  करना  चाहूंगा  कि  सरकारी  स्थान  )
 अधिनियम  नामक  एक  अधिनियम  है  ।  इस  अधिनियम  को  वर्ष  1971  में  संसद  में  पॉरित  किया  गया
 था  |  नाईक  आप  भो  बैठक  में  गए  थे  ।  इस  अधिनियम  का  उद्देश्य  संसद-सदश्ष्यों  तथा  दफतरशाहों
 को  उनकी  कार्यावधि  प्री  हो  जाने  के  पश्चात्‌  बेदखल  करना  था  |  मुम्बई  तथा  कलढत्ता  में  वे  कया

 कर  रहे  हैं  ?  जीवम  बीमा  सामान्य  बीमा  सिम  तथा  बेकों  द्वारां  सभी  सरकारी  तथा

 आवासीय  भवनों  में  गह  रहे  उन  निधन  किरायेदारों  को  मोटिस  दिए  जा  रहे  हैं  ज4कि  उममें  से  कुछ
 तो  पिछले  पैतीस  वर्षों  से  एक  कमरे  क  घर  में  रह  रहे  परम्तु  अब  उन्हें  उसमें  से  निकलने  के

 नोटिस  दिए  जा  रहे  जीवन  बीमा  देना  बैंक  तथा  बेक  भ्षाफ  महाराष्ट्र  आदि  ने  मोटिस

 दिए  हैं  ।  उस  सबंध  में  एक  बहुत  बड़ी  साबंजनिक  बंठक  बुलाई  गई  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्रौ  जौ

 से  अम्रोध  करना  ता  हूं  कि  वह  इन  संस्थाओं  को  इन  टि्वेस  व्यक्तियों  को  उन्हें  निकलने  के

 आदेश  जारी  नहीं  करने  के  लिए  न्दिंश  सरकारी  स्थास  1971  में

 संशोधन  करें  |  जंसा  कि  तत्कालीन  आवास  मन्त्री  श्री  गुणराल  ने  इस  सदन  में  कहा  था  यह  अधिमियम

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  प्राधिकृत  किरायेदारों  के  लिए  नहीं  है  बल्कि  यह  केवल  अनधिक्षत

 सतद  सदस्यों  अथवा  दफ्तरशाहों  के  लिए  है  जिनकी  कार्यावधि  समाप्त  हो  चुकी  है  ।

 इन्हों  शब्दों  के  मैं  इस  बजट  का  समथंतर  बरत  हूं  ।

 |

 क्षी  कड़िया  मण्डा  :  सभ्वपति  मैं  इस  बजट  के  विरोध  में  बोलने
 के

 लिए  खड़ा

 हुआ  हूं  कि  ट्राहबल  सब  प्लान  के  लिए  जो  पैसा  दिया  जाना
 चाहिए  वह  इस  बजट  में  नहों  मैं

 आपको  बता  दूं  कि  1990-91  के  बजट  में  सारे  देश  में  काफी  बड़े  इलाके
 के  लिए  6471.

 कब
 परन्तू  1991-92  पे  है  नहीं  |  ऐसा  लगता  है  फि  यह  सरकार  ट्राईबल  क्षेत्र  के  विठ््ध  उलमें  लिखा

 हुआ  है  कि  मद  में  इस  साल  रुपये  बा  फाईनल  नहीं  हुआ  अभी  अगस्त  चल  रहा  है
 और  इतनी

 बड़ी  भाबादी  का  क्षेत्र  उसके  लिए  बजट  में  कोई  अबंटन  नहीं  हुआ  है  ।
 इसलिए  मुझे  इसका  बिरोध

 करना  है  ।  शायद  इनको  पता  नहीं  कि  ट्राईबल  सब  प्लात  कितिता  बड़ा  क्षेत्र  उसमें  कितने  लोग

 रहते  हैं  और  इस  क्षेत्र  में  सिर्फ  मादिवासी  ही  नहीं  रहते  है
 ।  उसके  साथ  बाकी

 सारे
 समाज  के

 वि
 भी  रहते  हैं  ।  सरकार  ने  नियम  बना  रखा  है  कि  जिस  क्षेत्र  में  इनकी  बाहुल्‍्यता  उनके  बलशेव

 बिकास  के  लिए  विशेष  योजना  चलाई

 सभापति  आप  विगत  1986  से  1990  तक  की  फिगस  इससे  पता  चलता  है

 मद  में  अरबों  €पया  खर्च  किया  गया  है  परन्तु  विकास  के  नाम  पर  कुछ  नहीं  हुआ  ।  यह  स्पष्ट
 बा  है

 तक  यह  दिखाया  गया  है  कि  10765  करोड़  र०  सारे  देश  में  ट्राईबल  सब  प्लान
 बात  1990-91
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 कड़िया
 में  ख्ं  किया  गया  सभापति  मैं  उस  ट्राईबल  इलाके  से  आता  हूं  जो  बिहार  का  बहुत
 पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  |  ग्किस  की  दृष्टि  से  अत्यन्त  ही  पिछड़ा  हुआ  है  परन्तु  शायद  केन्द्र  को जितना
 पता  लगना  वह  नहीं  मालूम  है  ।  वेसे  बड़े-बड़े  कारखाने  बड़ी-बड़ी  खदानें  हैं  और  चीजे  भो

 हैं  परन्तु  यह  ग्रामीण  यदि  आप  देखेंगे  तो  विकास  के  दृष्टिकोण  से  उजड़ा  हुआ  पायेंगे  ।

 सभापति  वित्त  मन्त्री  जी  देखेंगे  कि  शिक्षा  वी  दृष्टि  से  यह  पिछड़ा  हुआ  है  ।  केन्द्रीय
 सरकार  की  तरफ  से  जो  पैसा  दिया  जाता  इस  संबंध  में  उनको  चिन्ता  करनों  चाहिए  कि  बहां  40
 साल  हो  गए  विद्यालय  भवन  नहीं  हैं  ओर  बच्चे  पेड़  के  नीचे  पढ़ते  हैं  ।

 एक  सासनोय  सदस्य  :  बच्चे  ज्यादा  भावादी  बढ़  रही  यहां  तक  किਂ  बिहार  के
 मन्त्री  के  नो  बच्चे  हैं  -  **  कंसे  पढ़ेंगे  ?

 श्री  कड़िया  सुण्डा  :  हम  ट्राईबल  सब  प्लान  की  बात  कर  रहे  आबादी  के  बारे  में  बात  नहीं
 हो  रही  आप  भूगोल  देव  लीजिए  भौर  भूगोल  पढ़  लीजिए  तो  आपको  पता  लग  जायेगा  ।  सभापति

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  40  साल  में  भी  बच्चे  आज  पेड़  के  नीचे  पढ़ते  क्योंकि  केन्द्र
 सरकार  हतना  पंसा  देती  है|  पता  नहीं  यह  पैसा  कहां  ख्॑  होता  है  ?  कहीं  स्कूल  है  तो  मास्टर  नहीं

 मास्टर  है  तो  बच्चे  नहीं  कालेज  नहों  ऐसी  बहुत  सी  चीजें  नहीं  हैं  ।  गांवों  के  विकास  के  लिए
 सड़कों  का  निर्माण  होना  वहां  सड़क  आज  नहीं  है  ।  बहुत  से  ऐसे  प्रखंड  हैं  जहां  6  महीने  तक
 प्रखंड  के  अधिकारी  जा  नहीं  सकते  ।  यदि  वहां  कोई  महामारी  हो  भुखमरी  हो  गई  बरसात  के  ...
 दिनों  में  तो  शायद  वहां  के  लोगों  को  मरने  के  अलावा  कोई  दूसरा  उपाय  नहीं  वहां  न  ट्रक  ज्य

 सकता  न  बस  जा  सकती  है  और  न  वहां  कोई  रेलगाड़ी  की  व्यवस्था  उनके  सामाजिक  विकास
 के  लिए  सड़क  की  व्यवस्था  होनी  रस  ट्राइबल  सब  प्लांट  इलाके  में  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।

 श्जिली  का  इन्होंने  वर्णन  किया  है  कि  बिजली  सत्र  जगह  दी  था  रही  है  ।  मेरा  कहना  है  कि

 ट्राइबल  सब  प्लांट  इलाके  में  आप  जायेंगे  तो  चार  पांच  साल  से  खटे  गड़े  हुए  तार  भी  लगे  हुए  हैं
 पर  बिजली  नहीं  आती  ता  यह  विकास  उनका  हुआ  है  ?  चार  साल  से  विद्यतीकरण  के  नाम  पर

 छूटे  गाड़े  गए  और  सरकार  ने  बह  दिया  कि  यहाँ-यहां  इलाके  मे  विश्युतीकरण  हो  गया  परन्तु  भाज
 तक  तीन  साल  पहले  जिन  क्षेत्रों  में  बिजली  की  तारें  खींची  गई  उन  क्षेत्रों  में  आज  तक  बिजलो  की

 भापूर्ति  नहीं  हुई  यह  ट्राइबल  रुब  प्लांट  का  इलाका  है  ओर  बहुत  जगह  ऐसी  हैं  जहां  तीन  साल
 और  चार  साल  से  तार  नहीं  खींचे  गए  हैं  ओर  बहुत  से  लोग  बोलते  हैं  कि  सरकार  के  यहां  फंड
 में  पैसा  नहीं  है  ।  यह  ट्राइबल  सब  पलांट  के  उस  क्षेत्र  के  आदिवासियों  को  मूर्ध  बनने  का  सबसे  बढ़िया
 तरौका  है  ।  सरकार  चाहनी  ठो  दिगलो  से  पैसा  देती  ।  सरकार  का  यह  काम  होना  चाहिए  था  कि  हर
 दो-तीन  साल  के  अन्दर  वहां  पर  कितना  पंसा  ख्थ  करती  भेजती  है  उसका  मूल्यांकन  १रना

 घाहिए  ।  रुपया  सरकार  ने  उसका  ठीक  से  उपयोग  हुआ  या  नहीं  हुआ  ?  नही  हुआ  तो  क्‍यों  नहीं

 हुआ  और  यदि  हुआ  है  तो  कहां-बहां  भौर  विस  ढंग  से  हुआ  है  ओर  इससे  उस  क्षेत्र  की  जनता  को

 कितना  लाभ  हो  रहा  है  ?  दोनों  जगह  हास्पिटल  खले  हुए  हैं  मगर  डाक्टर  नहीं  यह  भी  ट्राइबल
 सब्र  प्लॉट  के  क्षेत्र  में  होता  है  ।  ढाकटर  नहीं  दवा  नहीं  कंपाउंडर  नहीं  रुपये  ढिल्‍ली  से  जा

 रहे  सरकार  रुपया  भेज  रही  मकान  बने  हुए  अस्पताल  के  साहन  बोड़  बने  हुए  हैं  परन्तु
 डाबटर  नहों  हैं  ।  कहीं  नसं  नहीं  भापको  सुतकर  आश्चयं  होगा  कि  बहुत  से  अस्पतालों  में  एक्सरे
 मशीन  नहीं  हैं  ।  इसलिए  नहीं  हैं  कि  टेबनीशियन  नहीं  उनके  सकनीकी  आदमी  नहीं  हैं  इसलिए
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 उनको  चलाया
 नहीं

 जा  तकता  ।  उस  ट्राइबल  सब  प्लांट  के  जाम  पर  कई

 ह

 स्कीमें  चल!ई  इस

 तरह  हा

 देश  में  जो  काम  चलाए  जा  रहे  मैं  समझता  हैँ  कि  यह  बिल्कुल  बहां  के  लोगों  को  धोथा
 बना  है  ।

 उसी  तरह  से  एक  जवाहर  रोजगार  योजना  चली  एन०  आर०  ई०  पी०  बहुत  सी  ऐसी
 चीजें  हैं  भाई०  सी  ०  डी०  पी०  जो  ट्राइबल  वेलफंयर  के  लिए  सब  प्लांट  इलाके  में  वह  चलतो
 हैं  । भवाहर  रोजगार  योजना  को  हम  बहते  है  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  आपने  उससे  जो
 गांव  का  विकास  होना  वहां  बी०  ढी०  ओ०  जहां  20-30  हजार  रुपये  ख्ं  होना

 मिलकर  के  एक  लाख  खर्जा  दिखाते  हैं  ।  ये लोग  जहां  साइकिल  पर  और  पैदल  चलते  ऐसा

 सुखिया  टी०  बी०  एस०  और  स्कूटर  चलाने  लगे  गांव  का  पंसा  गांव  वालों  को  मिलना  चाहिए  ।
 गांव  वालों  को  लाभ  मिलना  चाहिए  ओर  विकास  के  गरीब  लोगों  के  लिए  यह  पैसा  दिल्‍ली  से
 भेजा  जा  रहा  उसका  दुरुपयोग  हो  रहा  उसका  कोई  ठिकाना  नहीं  कोई  जांच  नहीं  है  ।

 उसकी  कोई  जिन्‍ता  नही

 उसी  तरह  से  आई०  सी०  ढी०  पी०  बेन्द्र  सरकार  को  योजना  उस  क्षेत्र  में  इंटीग्रेटेड
 चाइल्ड  डेवलपमेट  प्रोग्राम  बच्चों  को  हर  दृष्टि  से  उपयुक्त  आहार  देकर  उन्हें  उन्नत  करना

 चाहिए  ।  सभापति  उसमें  जितना  धोटालਂ  उसमें  इतनी  गड़बड़ी  शापद  किसी  विभाग  में

 नद्रीं  कल्याण  कल्याण  करो  गांव  का  या  विकास  अधिकारी  का  कल्याण  तो  है  ही  ।  ऐसा
 कल्याण  कल्याण  तो  होगा  ही  ।  )

 एक  माननौय  सदस्य  :  एक  कल्याण  सिह  है  ।

 श्री  कड़िया  सण्डा  :  मुगायम  मिह  है  सभापति  उसमें  यह  है  कि  बच्चों

 को  जो  सुविधाएं  मिलटी  पौष्टिक  आहार  मिलना  ऐसी  चीजें  6  3  महीने  में

 जाती  हैं  और  वहां  जो  इसको  देखने  वाले  अधिकारी  हैं  उनको  पता  नहीं  उनके  लिए  कोई  पैसा

 नहीं  है  ।  नतीजा  यह  है  कि  वह  स'रे  का  सारा  पैसा  जिन  लोगों  के  लिए  खचं  होना  जिन

 लोगों  को  मिलना  उस  पैसे  से  जिन  लोगों  को  लाभ  मिलना  वह  लाभ  उन्हें  न  मिलकर

 सारा  पैसा  दूमरी  तरफ  चला  जाता  है  !  ध्स  तरह  से  यह  करप्शन  का  अड्डा  बना  हुआ  है  ।  सारा  पैसा

 ट्राइबल  विकास  के  लिए  जो  रखा  जाता  बह  वेस्ट  जाता  गायद  इसफ्री  जानकारी  सरकार  को

 नहीं  अब  हाल  यह  है  कि  पेट  पौधे  अगस्त  के  महीने  में  बांटे  जा  रहे  15  अगस्त  को  आप  कुछ
 पेड  अब  पता  नहीं  जंगल  विभाग  वालों  को  जानकारी  है  या  नहीं  कि  15  अगस्त  को  यदि  कोई

 पेड  पौधा  लगाया  जाता  है  तो  उसको  बढ़त  कम  होती  ओर  सितम्बर  तक  चलते  चलते  वह  बिल्कुल

 खत्म  हो  जाता  है  ।  जिस  पेड़  को  भी  आप  वह  मर  अब  जितने  पेड़  वहां  लगाए  गए

 हैं  या  लगाये  जा  रहे  हैं  वे  सब  मर  जायेंगे  ।  फिर  बहा  जायेगा  कि  वह  बंजर  जभीन  बंजर  जगह

 वहां  जो  जंगल  वे  जंगल  भी  उजड़  गए  ।  वहां  किर  से  जगल  लगाये  जाने  चाहिए  ।  यहां  ऐसे  पोधे

 लगाने  चाहिए  जिनकी  खेती  नहीं  हो  सकती  ।  मेरी  मांग  है  कि  ट्राइबल  एरिया  के  विकास  के

 लिए  अनुकूल  पौधे  लगाकर  वहां  के  पर्यात्रण  को  शुद्ध  करने  की  दिशा  में
 सरकार

 को  तुरन्त  कदम

 उठाना  यदि  आप  पिछले  तीन  साल  के  आंकड़े  इंबवायरी  करायें  तो  देखेंगे  कि  जितने

 पेड  लगाये  गए  वे  सब  के  सब  मर  गये  ।

 मैं  अ  पके  सामने  उदाहरण  देकर  यह  स्पष्ट  करता  चाहता  हूं  कि  ट्राइवल  सबप्लान  के  अन्तगंत

 केस्द्रीय  सरकार  ट्राइबल  विकास  के  लिए  हर  साल  अरबों  रुपये  ख़ब  करती  है  ताकि  सारे  देश  में

 नहीं
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 कड़िया
 भादिवासियों  का  विकास  हो  ट्राइवल  एरियाज  को  विकसित  किया  जा  सके  |  विशेष  सुधविधायें
 देती  इसके  लिए  अलग  से  योजना  बनी  है  ।  परन्तु  पता  नहीं  कितने  राजनैतिक  लोग  इसमें  शामिप्त

 हैं  या  वहां  जो  नोकरज्ञाही  वह  दक्ष  नहीं  अनुभवी  नहीं  है  या  वे  चाहते  नहीं  कि  आदिवासी
 इलाके  का  विकास  आदिवासियों  को  लाभ  मिले  ।  श'यद  वे  समझते  हैं  कि  जब  तक  ये  लोग  ऐसे

 ही  हम  उन्हें  आसानी  से  गुलाम  बनाये  रख  सकते  जब  तक  वे  भूखे  हम  उन्हें  गुलाम
 बमाये  रख  सकते  हैं  ।  यह  भी  सम्भव  है  कि  कुछ  राजनेतिक  लोग  या  नौकरशाह  ऐसा  सोचते  हों  कि

 यह  बहुत  बहा  इलाका  अगर  यहां  के  लोग  पढ़-लिख्  शिक्षित  हो  जायेंगे  तो  आज  हम  जिम

 तरह  से  खाते-पीते  सरकारी  धन  को  लूटते  फिर  वह  लूटने  का  मौका  नहीं  इसीलिए
 दोनों  मिलकर  कोई  योजना  ऐसी  बना  लेते  हैं  ताकि  यहां  से  तो  मिलता  रहे  परन्तु  भादिवासियों
 को  उसमें  कोई  लाभ  न  मिलने  उनका  विकास  न  वे  अशिक्षित  ही  बने  भूखे  रहें  ताकि

 हम  अपनी  मर्जी  के  अनुसार  उनसे  बंगार  कराते  रहें  ।

 बसे  तो  मेरे  पास  बोलने  के  लिए  अनेक  प्वाइंट्स  हैं  और  जिस  विषय  पर  मैं  बोलना  चाहता
 बह  छोटा  विषय  है  परन्तु  दूमरी  चीजों  देश  विदेश  की  खाद  और  उद्योग  को  पौलिसी  पर

 दूसरे  माननीय  सदस्य  काफी  बोल  चुके  मुझे  खेद  है  कि  मैं  पिछली  बार  भी  लोकसभा  के  लिए  चुना
 गया  और  मैंने  यहां  सभी  के  भाषण  सुने  परन्तु  किसी  ने  ट्राइबल  डेवलपमेंट  पर  एक  शब्द  तक  नहीं
 कहा  और  इ्स  ब  र  भी  मैं  बराबर  सदन  में  होने  बाली  चर्चा  सुन  रहः  एक  भो  माननोय  सदस्य  ने
 अपनी  स्पीच  में  इस  विषय  को  टच  नहीं  चर्चा  नहीं  वी  ।  सरकार  ट्राइबल  विकास  के  लिए  हर
 साल  अरबों  रुपया  खर्च  करती  है  परन्तु  उसकी  कोई  चर्चा  पालियामेंट  में  नहीं  की  जाती  ।  बजट  में  भी

 उसका  कहीं  जिक्र  नहीं  है  बसे  राजीव  फाउन्डेंशन  के  लिए  बजट  में  100  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 है  लेकिन  जिस  मद  में  अरबों  रुपया  खर्च  होता  उस  योजना  का  जिक्रन  आपके  बजट  में  है  न  ओर

 कहीं  उसका  जिक्र  उसके  लिए  कुछ  अकित  नहीं  है  कि  1991-92  में  कितने  कर।ड़  रुपए  आप  खच
 करने  जा  रहे  हैं  |  इसलिए  मुझे  इस  बजट  का  विरोध  करते  हुए  दुख  हो  रहा  जो  नेशनल  पोलिधी

 दूसरी  पोलिसीज  उन  पर  बाकी  माननीय  सदस्यों  ने  काफो  कटा  मैं  इस  सबंध  में  आपके

 सामने  दो-तीन  वुक्षाव  रखना  घचाहूंगा  |

 एक  बार  जब  जनता  दल  की  सरकार  थी  तो  कम्युनिटीज  की  एक  मीटिंग  हुई  थो  ।

 हां  आपने  शुद्ध  विशद्ध  नहीं  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  जब  सत्ता  में  थी  तो  उस  समय
 प्लानिंग  कमीशन  के  साथ  एक  बंठक  हुई  उस  समय  भी  मैंने  सजेशन  दी  थो  कि  ट्राइबल  सब
 प्लान  में  जितना  रुपया  खर्च  हंता  उसकी  आप  अलग  ढंग  से  योजना  बताइये  ।  उसका  कारण  यह्‌
 है  कि  हमारे  बिहार  की  स्थिति  बड़ी  विचित्र  ट्राइबल  सब-प्लान  में  रुपया  हर  साल  मिलता
 उक्तरी  बिहार  और  दक्षिणी  बिहार  गंगा  के  उत्तर  में  ओर  गंगा  के  दक्षिश  यदि  बारिश  नहीं  हुई
 हो  स्खा  पड़ता  है  और  यदि  बारिश  हो  गई  तो  बाढ़  की  स्थिति  बन  जाती  परन्तु  ट्राइकल
 प्लान  के  पैसे  को  डाइबर्ट  कर  दिया  जाता  इसलिए  वहां  कुछ  लोग  सूखे  से  मरते  हैं  तो  दूश्वरी  तरफ

 बाढ़  से  मरते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  इलाके  के  विशेष  विक्रास  के  लिए  रुपया  खर्च  करने  की
 सरकार  जो  बिशेष  व्यवस्था  करती  उस  पंसे  को  उसी  क्षेत्र  में  ख्च  किया  जाए  ओर  हर  हालत  में
 वहीं  खर्च  किया  पैसे  को  किसी  भी  हालत  में  डाइवर्ट  नहीं  करना  इसी  तरह  जो
 अ।फिससं  ट्राइबल  सबप्लान  में  बहाल  किए  जाते  चाहे  व ेआई०  ए०  ए१०  बी०  डी०  ओो०
 उनसे  दो  तीन  कमिटमैंट  पहले  लेने  एक  तो  वहां  जो  सामाजिक  व्यवस्था  एक  तो  वहां  की
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 सामाजिक  व्यवस्था  यानी  सोश्यल  स्ट्रबचर  और  दूसरे  बहां  की  संस्कृति  यानी  कल्चरल  एक्टिविटीज
 ओर  तीसरे  उनकी  आदत  और  इन  तीनों  चीजों  से  जो अफसर  अवगत  नहीं  या  ऐसे
 किसी  आदमी  को  वहां  उनके  कल्याण  के  कार्मों  के  लिए  भेजा  तो  उससे  कोई  फायदा  नहीं

 क्‍योंकि  गांव  वाले  उसको  देखकर  भाग  जाएंगे  जिसके  कारण  आपके  हन  कार्यों  की  उनको  कोई
 जानकारी  नहीं  है  और  उनके  कोई  परिणाम  उनके  सामने  और  आपके  सामने  नजर  नहीं  था  रहे  हैं  ।
 इसमें  सेवा-भावना  से  ही  सब  कुछ  हो  सकता  बिना  सेवा  भावना  के  कुछ  नहीं  हो  सकता  है  ।

 इमीलिए  इस  क्षेत्र  में  बिकास  टीक  ढंग  से  नहीं  हो  यही  कारण  है  कि  आपका  जितना  रुपया

 बहां  विकास  कारयक्रमों  पर  छ्च  हो  रहा  है  तरह  सब  पानो  में  जा  जब  ऐसे  आफीसर
 जिनको  वहां  के  लोगों  की  देनिक  जीवन  के  आचार-व्यवहार  की  जानकारी  नहीं

 तो  वहां  पर  विकास  के  काम  नहीं  हो  सकते  इसलिए  मेरी.प्रार्थता  कि  बहां  पर  ऐसे  आफोसर
 भेजे  जिनमें  सेवा-भाव  हो  ओर  वहां  के  लोगों  की  संस्कृति  एवं  आदतों  से  उनकी  जानकारी  हो  ।

 संभापति  दूसरी  बात  मुझे  आपके  माध्यम  से  यह  कहनी  है  कि  इस  क्षेत्र  में  जो  विकास
 के  कामों  के  लिए  रुपया  खं  उसका  हर  साल  मूल्यांकन  होना  चाहिए  और  उसकी  जांच  होनी
 चाहिए  कि  आपने  जो  रुपया  यहां  से  वहां  भेजा  और  जिस  काम  के  लिए  वह  काम  हुआ  या  नहीं
 और  जिनके  लिए  यह  काम  करवाया  उनको  उससे  कुछ  लाभ  हुआ  या  क्योंकि  जब  तक  यहां
 से  रुपया  जाता  वहां  पर  खर्च  होता  लेक्नि  जितके  लिए  आपने  रुपया  खर्च  किया

 उनको  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |  इसके  बाद  मुझे  यह  कह  |  है  कि  सरकार  ने  इस  बजट  में  खाद  का  दाम

 बढ़ाया  है  यह  बहुत  ही  बष्टकारक  है  कय।कि  हमारा  जो  क्षेत्र  ट्रायबल  सबप्लान  वा  वह  सिफे  बिहार
 मे  हो  बल्कि  मध्य  उड़ीसा  और  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  तो  बहाँ
 बड़े  क्सान  नहीं  वहां  छंटे  किसान  तो  सबसिड्दी  पर  खाद  मिलने  के  क'रण  पहले  लोग  खाद

 का  इस्ते  अपनी  खती  में  कर  लिया  करते  किन्तु  ऐसा  लगता  खाद  के  ऊपर  सबसिडी

 कम  करने  खद  महंगा  हो  जाएगा  और  इपक  कारण  वे  लोग  अपनी  खंती  में  अब  खाद  का  व्यवहार

 कम  बिहार  मे  तो  दूरांचल  में  डिपो  में  तीन-तीन  महीने  तक  खाद  पहुंचता  ही  नहीं  पता  नहीं

 वहां  खाद  का  वितरण  किस  तरह  से  इस  पर  भी  चोकसी  ह्वोनी  बहां  जाने  में  बहुत

 समय  लगता  है  इसलिए  खाद  बांटने  में  भी  बहुत  समय  लक्ष्ता  इसलिए  मेरा  आपके  भाध्यम  से

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ऐसे  दूर-दराज  के
 क्षेत्रों  में  छ्ाद

 के
 वित्तण  के  लिए  तीन  महीने  का  स्टाक

 होना  ताकि  जो  खाद  लेता  चाहते  वे  ले  सकें  ।  मेरा  आपसे
 विन

 है  कि  जो
 सबसिडी

 पहले  किसानों  को  मिलती  थी  अब  भी  खाद  पर  बही  सबसिष्दी  मिलनी  क्‍योंकि  उस  इलाके  में

 बाफी  गरीब  लोग

 ;  सभापति  मैं  अन्त  में  कटना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  बिजली  का
 सवाल  हमारे

 बिहार  में  बिजनी  को  बहुत  बमी  हमारे  यहां  बहुत  से  थमंल  पावर  ८्लाण्ट  बरोनी  में  बोकारो

 में  ह ैऔर  भी  कई  जगह  हैं  तथा  नए  भी  बन  रहे  लेकित  त्रिजनी  का  उत्पादन  लागत  क्षमता
 का

 चौथाई  भी  नहीं  होता  है  |  यह  बड़े  दुश्  की  बात  है  ।  हमारे  बिहार  के  भाई
 के

 हैं  कि  हम  शोषित

 पीडित  हैं  और  हमें  केन्द्र  वाले  लूट  रहे  लेकिन  तो  कहता  हूं  कि  केन्द्र
 बाल

 के  अलाबा  बिहार

 के  लोग  भी  लूट  रहें  हैं  गही  कारण  है  कि  वहां  बिजली  की  इतनी  कमी
 मेरा  सरकार  से  अनुरोध

 है  कि  इन  थमंल  प्लाण्टों  में
 बिजली  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर

 जोर  देना
 विवक

 ।  इसी  प्रकार  से  हाइडल

 प्लाण्ट  कोसी  बालन  में  चल  रहे  एक  प्लाण्ट  हमारे  यहां  बहुत  देनों  स ेचल
 रा

 है  जिसे  1978

 में  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  दिया  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसे  1982  में  लिया  तथा  एन०
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 कड़िया  सुण्डा  |

 एच०  पी०  सी०  के  अन्तगंत  बह  चला  गया  परन्तु  इतने  दिनों  के  बाद  भी  यह  हाइडल  प्रोजेक्ट  नहीं
 बल  रहा  बसे  कल  मनन्‍्त्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  सभी  बलीपरेंस  हो  गई  हैं  और  एक-दो
 महो ने  में  काम  शुरू  होगा  |  अगर  यह  प्रोजेक्ट  बन  तो  बिहार  में  बिजली  की  कमी  को  बहुत
 हद  शक  पूरा  किया  जा  सकता  है  |  यह  जो  प्रोजैक्ट  है  यह  पीक  आवर  के  लिए  है  और  710  मेगावाट

 इसको  जल्द  से  जल्द  उस  क्षेत्र  में  निर्माण  करके  बिजली  वी  जो  कमी  है  उसको  पूरा  किया

 रेल  के  संबंध  में  कई  दिनों  से  बात  चल  रही  रांची  से  लोहारडग्गा  छोटी  सी  मीटरगेमज
 लाइन  रांची  से  लोहारडग्गा  गाड़ी  चलती  है  मेरे  र्याल  से  50-60  किलोमीटर  12  घंटे
 लगते  कई  बार  कहा  गया  है  कि  रांची  से  लोहारडगर्गा  को  बड़ो  लाइन  में  बदल  दीजिए  क्योंकि

 बिहार  का  अधिकतर  बोनसाइट  उसो  क्षेत्र  में  उस  रेलगाड़ी  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दीजिए  भौर
 उस  लाइन  को  लोहारडग्गा  से  बाराडी  तक  बढ़ाया  उससे  दो  लाभ  होंगे  तो  ट्राईबल  बेल्ट

 है  भोर  दूसरे  बोबसाइट  का  पूरा  बेल्ट  उसका  अधिक  विकास  बने  में  सुविधा  रांची  से

 चंडीगढ़  भाने  बालों  को  रांची  से  बड़काना  होते  हुए  भाने  में  7-8  बंटे  एक्ट्रा  लगते
 हसकी  बचत  हो  इसलिए  भी  यह  लाइन  बननी  चाहिए  ।  इसके  सबंध  में  +ई  सालों  से  धरना
 भी  दिया  गया  परन्तु  सरकार  द्वारा  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  अगर  आप  उस  क्षेत  का  विकास  चाहते
 केन्द्र  सरकार  के  खर्च  में  उसे  भी  शेयर  मिलना  लाभ  मिलना  तो  रांबी  से  लोहारढग्गा
 तक  बड़ी  लाइन  और  लोहारडग्गा  से  बाराडी  तक  एक  ओर  लाइन  बनाकर  इसको  बड़ी  लाइन  से  मिला

 दिया  जाए  ।

 मेरा  कहना  है  कि  हमारे  यहां  कुछ  राष्ट्रीय  पथ  हैं  परन्तु  वे  इतनो  बुरी  स्थिति  में  हैं  कि  रांचो
 से  खड़कपुर  होते  हुए  बलकत्ता  वहां  बरसात  में  जाएंगे  तो  कमर  टूट  उभी  तरह  से  रबी
 से  पटना  ग्रेंड  रोड  को  छोड़  दीजिए  बह  तो  इंटर-ह्टेट  रोड  एक  रोड  ओर  बन  रही  है  जो
 रांची  से  गुमला  होते  हुए  बाया  बाराडी  दस  साल  से  बन  रही  है  नेशनल  हाईवे  के  नाम  से  ।  उसमें

 इतने  पत्थर  हैं  कि  गाड़ी  चलने  पर  उलट  इसलिए  राष्ट्रीय  रोड  की  केन्द्र  सरकार  को
 जिन्‍ता  करनी  चाहिए  और  उसको  शीघ्र  से  शीघ्र  बनाने  का  प्रयास  करता  चाहिए  ।

 3,59  थ०  प०

 मल्लिकारलणनसथा  पीठालीन  हुए ]

 *झो  बौ०  एस०  विजयराधवन  :  सभापति  मैं  बजट  का  समर्धत  करने  के

 लिए  छड़ा  हुआ  हूं  । भाज  श्री  राजीव  गांधी  हमारे  बीच  नहीं  परन्तु  भारत  के  भविष्य  का  उतका
 स्वप्न  तथा  कार्यक्रम  जो  उन्होंने  देश  के  आधिक  पु]न्तिर्माण  के  लिये  तेयार  किया  उनका  उल्लेख
 कांग्रेस  के चुनाव  घेषणा-पत्र  में  चुनाव  धोषणा-पत्र  में  जो  भी  बातें  कही  गई  हैं  वे  पुरी  तरह  से  इस
 बजट  में  देवी  जा  सकती  मैं  इसका  स्वागत  करता  मुझे  विश्वास  #  कि  प्रधानमन्त्री  श्री  नरतिह
 राब  जो  एक  अनुभवी  तथा  बुद्धिमान  व्यक्तित  है  वह  राजीव  जो  के  स्वप्न  तथा  उनके  कार्यक्रमों

 को  व्यवहारिक  रूप  देंगे  ।
 नी  जन  +++

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अ  ग्रंजो  अनुबाद  का  हिन्दी  रूपात्तर  |
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 महोदय  देश  ५)  अर्ष-ध्यवस्था  आज  एक  अभूतपूर्व  संकट  का  सामना  कर  रही  वित्त  मंत्री
 जी  इस  संकट  को  पृथ्ठभुमि  के  विपरीत  अपना  बजट  लेकर  आये  पिछले  डेढ़  वर्षों  के  दौरान  संकड
 इस  सोमा  तक  बढ़  गया  है  |  हमारे  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  रुग्ण  हो  गई  है  ।  लगभग  डेढ़  बर्ष  पूर्व  भी
 उसका  एक  एलोपंथिक  बिकित्सक  द्वारा  इलाज  किया  गया  था  तथा  उसकी  दशा  और  खराब  हो  गई  ।
 तब  उत्तका  इलाज  आयुर्वेदिक  चिक्त्सक  किया  गया  था  परन्तु  इन  चिबित्सकों  द्वारा  इसाज
 किए  जाने  के  बाद  रोगी  का  जीबन  बचाने  के  लिए  आपरेशन  जक्री  हो  गया  हमारे  विश्व  भम्त्री
 जी  वह  भापरेशन  कर  रहे  सभी  छोटे  अथवा  बड़  आपरेश+  कबष्टप्रद  होते  भोड़ा  सा  रक्त  भी
 बहता  है  ।  परन्तु  रोगी  की  जान  बचाने  के  लिए  वह  जरूरी  है  ।  इस  बजट  के  माध्यम  से  बित्त  मम्त्री
 जी  ने  रोगी  अर्थात्‌  देश  की  अर्थव्यवस्था  का  आपरेशन  कर  दिया  बह  हमारी  अधंग्यवस्था  के
 आन्तरिक  रहस्य  भी  जामते  हैं  ।  अतएव  मैं  आशा  करता  हूं  कि  उनके  नेतृत्व  में  भारतीय  अश्व्यवस्था
 इस  संह्ट  का  सामना  करके  इस  पर  विजय  पा  लेगी  तथा  अपनी  आन्तरिक  शक्षित  को  पुनः  प्राप्त  कर

 इस  बजट  को  सबसे  बड़ी  यह  है  कि  आम  भय  की  जनता  पर  यह  बजट  भारी  कर  का
 बोझ  डाल  के  बिल्कुल  विपरीत  यह  बजट  आम  व्यक्ति  पर  कोई  असहतीय  कर  नहीां  लगा

 रहा  है  '  बल्कि  इसके  विपरीत  उन्होंने  आम  व्यक्त  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  बाली  कुछ  बस्तुओों  को

 कीमतें  कम  कर  दी  उन्हाने  खाद्य  इलेक्ट्रिक  बल्बों  तथा  साहकिलों  को  उश्पाद  शुल्क  से  मुक्त
 कर  दिया  है  तथा  घरेलू  कामकाज  के  लिए  प्रयोग  किये  जाने  वाले  मिट्टी  के  तेल  के  दाम  घट  दिए

 उन्होंने  अप्रशासी  भारतीयों  द्वारा  किये  जाने  वाले  पूंजीनिवेश  भी  प्रक्रिया  को  भी  उदार  तथा  क्षरल

 बना  दिया  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  तथा  भारत  सरकार  के  बोच  परस्पर  ओर  बेहतर  सम्बन्ध

 बनाने  के  लिए  आयोग  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  तथा  इसके  साथ  ही  उन्हें  भावास  तथा  ध्म्पत्ति

 के  क्षेत्र  में  प्रवेश  की  अनुमति  देना  ज॑से  का  सही  दिशा  में  है तथा  इस  कदम  से  विदेशों  में  रह  रहे
 बेरल  वासियों  को  निश्चित  रूप  से  मदद  मिलेगी  ।  इसी  प्रकार  से  अनुमूबित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  विफास  के  लिए  आबंटन  की  राशि  479  करोड़  र०  है  जबकि  पिछले  बर्थ  यह  राशि

 364  करोड़  ०  थी  |  पिछले  वर्गों  के कल्याण  के  लिए  निगम  की  स्थानतपा  करने  का  प्रस्ताव  भी  एक

 अत्यम्त  महत्वपूर्ण  कदम  है|  भी  वी०  पी०  विंह  के  नेतृत्व  बाली  सरकार  ने  मण्डल  के  बारे  में  बहुत

 जोर  शोर  से  प्रचार  किया  था  परन्तु  इसे  क्रियाग्वित  करने  के  लिए  व्यवहारिक  रूप  में  कुछ  नहीं

 इसी  वतंमान  सरकार  ने  ही  पिछड़े  बर्गों  के जीवन-यापन  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  ऐसा

 निर्णायक  कदम  उठाया

 हैं  सफाई  जो  अपने  सिरे  पर  मेला  ढोने  का  काये  करते  के  पुरर्बास  के  लिए

 किए  गए  25  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  का  स्व/गत  करता  हूं  ।  महिलाओं  भौर  बच्चों  के  कल्याण  के

 लिए  400  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  एक  अत्यग्त  महत्वपूर्ण  कटम  फिर  राजीब  नांधी

 काउडेशन  के  बारे  में  विपक्ष  में  बेठे  हमारे  साथियों  द्वारा
 बहुत

 अधिक  शोर
 मबाया

 गया  है  १
 वे  केवल  मात्र  नफरत  के  शिकार  उन्होंने  इस

 पी  डेशान
 के  मूलभूत  उद्देश्यों  को  समझने

 की  कोशिश  नहीं  की  इससे  बवेशानिक  एवं  तकतीको  राष्ट्रीय  एकता  तथा

 पर्यावरण  सुरक्षा  आदि  का  विकास  होगा  ।  क्‍या  किसी  को
 सम्पवतः  बहु

 के  लिए  कोई  भापत्ति  हो

 सकती  है  ?  विपक्ष  को  इस  मामले  पर  इस  श्रकार  का  दुष्टिकोण  नहीं  अपनाता  चाहिए  ।
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 थबो०  एस  ०  विजयराधथन  ]  ॥
 अब  मैं  एक  अहम  मसले  पर  आता  मैं  चाहता  हूं  कि  वित  नन्‍्त्री  महोदय  मेरी  बात  सुनें  ।

 भारतीय  अथंव्यवस्था  की  रीढ़  की  ह्ठों  जब  सरकार  किसानों  के  हितों  के  विरुद्ध  कोई  कदम
 उठाती  है  तो  हम  साधारणतः  कहते  हैं  कि  यह  किसानों  की  कमर  तोड़  देगा  ।  उरवंकों  के  मूल्यों  में
 40  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  एक  अत्यन्त  कठोर  कदम  है  |  यह  किसानों  के  लिए  कमर  तोड़  ही  नहीं  है
 बल्कि  यह  तो  उनके  गले  काटने  जंसा  मैं  केरल  ओर  विशेषकर  पालाक्कड  जो  केरल  में  सबसे
 अधिक  चावल  पंदा  होता  के  किसानों  की  जबरदस्त  भावनाओं  को  व्यक्त  कर  रहा  हूं  ।
 क्रेरल  के  किसान  छोटे  एवं  सीमान्तर  है  तथा  उन्हीं  पर  सष्से  अधिक  मार  पड़ती  वे

 काली  मिर्च  जैसी  नकद  फसलों  का  उत्पादन  करते  हैं  जिससे  हमें  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती

 है  |  वे  ही  इस  मूल्य  बढ़ोतरी  के  कारण  अधिक  प्रभावित  जब  पहले  ही  उत्पादन  लागत  बहुत
 हो  चुकी  यह  वृद्धि  उसे  और  अधिक  सीमा  तक  ले  जायेगी  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  इस  पर

 पुनविचार
 करने  तथा  उवंरकों  में  हुई  मृल्य-वद्धि  को  वापिस  लेने  का  अनुरोध  कहूंगा  ।

 इसी  प्रकार  चीनी  की  कीमत  भी  बढ़  यई  इससे  खुले  बाजार  में  चीनी  को  कीमतें  ओर  बढ़

 जायेंगी  तथा  वह  अःम-आदपी  को  पहुंच  से  बाहर  होगी  ।  खाद्यानों  आदि  की  कौमतों  में  वद्धि
 से  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  अवश्य  ही  बढ़  जायेंगी  |  मैं  यह  जानना  च  ह॒ता  हूं  कि  वित्त  मंत्री

 महोदय  कीमतों  को  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  कौन  से  विशेष  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  ब्वाद्य  संता  घत  खाद्य  मकद्बन

 पनीर  आदि.की  कीमतें  कम  को  हैं  |  लेकिन  उन्होंने  रेफ्रिजरेटर  की  कीमते  बढ़'ई  हैं  जो  अब  कोई

 बिलासिता  की  वस्तु  नहीं  है  |  ऐसे  परिवारों  में  जहां  पति  और  पत्नी  दोनों  काम  करते  हैं  तथा  फिर

 भी  अपने  सारे  खच  नहीं  चला  रेफ़िजरेटर  एक  अनिवायंता  बन  गया  वाह्तव  में  तथ्य  यह  है
 कि  निश्चित  आय  वाले  ग्रुप  तथा  निम्न  मध्यम  वर्ग  द्वारा  इथका  प्रयोग  बढ़  रहा  है  ।  इस  वृद्धि  पर

 भी  पुतविचार  किया  जाना  चाहिए  |  खाना  पकाने  वाली  गैस  का  मामला  भी  इसी  प्रकार  का

 ब्रुकिंग  गैस  की  मल्य-वृद्धि  कदचित  न्यायोचित  नहीं  है  तथा  मैं  चाहता  हू  कि  इसे  घटाया

 आय  कर  की  छूट  की  सीमा  में  कम  से  कम  5,000/-  रुपये  की  वृद्धि  की  जानी

 चाहिए  ।  यह  निश्चित  आय  ग्र,प  वाले  लोगों  को  कुछ  राहत  देगी  ।  क्या  आपने  कोई  गणना  की  है  कि

 कितनी  कर  राजस्व  का  आपको  नुकसान  होगा  ?  इसी  प्रकार  कमंचारियों  को  दिए  गए  मंहगाई  भत्ते

 पर  भी  अभी  कर  लगाया  गया  है  ।  महगाई  भत्ते  से  मूल्य  वद्धि  से  बहुत  कम  राहत  मिलती

 उस  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाना  कुछ  वर्ष  पहले  सरकार  ने  बताया  था  कि  यह  मामला
 विचाराधीन  है  ।  लेकिन  उसे  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  वित्त  मन्त्री  जो  अथंव्यवस्था
 के  विधिन्न  क्षेत्रों मे ंसाहखिक  प्रयोग  करने  में  नहीं  हिच  उन्हे  यह  छोटा  सा  कदम  उठाने  के

 लिए  हिचकियाने  को  जरूरत  हो  नहीं  हैं  ;  ब्रह  लाखों  कमंचारियों  जो  निश्चित  आय  से  सम्प्न्ध
 रखते  के  रनेह  एवं  आदर  के  पात्र  मैरा  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  महंगाई
 भत्ते  को  कर  से  मुक्त  कर

 साधारण  रूप  में  बजट  के  सम्बन्ध  में  इन  सब  बातों  के  कहने  के  पश्चात्‌  अछ  मैं  अपने
 की  कुछ  समस्याओ  पर  आता  हूं  |  सबसे  गंभीर  समस्या  बेरोजगारी  की  कुछ  ब्षं

 पहले  वाम  मोर्चा  सत्ता  सें  आया  जिसने  प्रति  वर्ष  10  करोड़  नौकरियों  देने  का  वाधदा  किया  था  ।  जब
 इसने  कार्यभार  संभाला  तब  बेरोजगारों  की  संख्या  28  लाख  थी  ।  चार  वर्षों  के  पश्चात्‌  जब  यह
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 सरकार  से  बाहर  हुआ  तो  बेरोजगारों  की  यह  संख्या  34  लाख  तक  पहुंच  हाल  ही  के  खाड़ी
 ने  स्थिति  को  ओर  भी  बिकट  बना  दिया  है  ।  सरकार  को  तई  ओऔद्योगिक  नीति  अच्छी  है  क्योंकि

 हम  औद्योगिक  विकास  के  लिए  पूंजी  के  साथ  नई  तकनीक  भी  प्राप्स  करने  में  समर्थ  हो  लेकिन
 प्रण्न  यह  है  कि  रोजगार  के  अवसरों  में  भी  क्या  तदनुरूप  वृद्धि  होगी  |  कुछ  वर्ष  पहले  का  एक  आथिक
 सर्वेक्षण  एक  बड़ा  मंजेदार  तथ्य  बताता  है  कि  उस  विशेष  वर्ष  से  जबकि  औद्यो  गक  उत्पादन  तथा  साथ
 ही  औद्योगिक  विक्वास  भी  प्रभावशाली  रोजग  र  पैदा  करने  के  अवसर  पहने  जंसे  ही  क्यों  ?
 यह  एक  विरोवराभास  है|  बहुरष्ट्रीय  कंपनियों  का आगमन  मशोतीकरण  को  निश्वित्‌  रूप  से  प्रोत्साहन
 देगਂ  |  लेकिन  वह  रोजगार  के  अवसरों  को  कप  कर  देगा  अगर  रोजगार  पैदा  करता  गांवों  में  सड़कों  के
 निर्माण  कायं  तक  मीमत  है  तो  फि  शिक्षित  बेरोजगार  क्‍या  करेंगे  ?  यह  एक  प्रश्न  जिसकी

 जबावदेही  आवश्यक  हैं  |  शिक्षित्तों  में  फेली  बेरोजगारी  तया  पंजाब  में  उग्रवादियों  आदि  द्वारा
 उत्पन्न  भयंकर  स्थिति  से  भी  ज्यादा  विस्फोटक  स्थिति  उत्पन्त  कर  सकती  अतः  बेरोअगारी  को
 समा'त  करने  के  लिए  हमें  कुछ  प्रभावफारी  कदम  उठाने  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि
 केरल  में  औद्योगिक  क्षेत्र  मे काफो  असे  से  केन्द्रीय  निवेश  धट  रहा  करल  पें  बह्द्ीय  क्षेत्र  में  बहुत
 बम  उद्योग  केरल  की  अरथष्यवस्था  मनी  भाडंर  की  भरधथंव्यबस्था  अगर  मनी
 आइंर  कम  हे  जायेंगे  तो  अथंव्यवस्था  लश्खड़ा  जायेगो  ।  हमें  जरूरत  है  उद्योगों  की  ।  केन्द्र  को

 बढुत-सी  योजनायें  भेजी  गई  परम्तु  उन  पर  कोई  ध्यान  +हीं  दिया  पालाब्कड  में  जो  मेरा  जिला

 एक  रेल  फे  डिब्बे  बनाने  का  कारखाना  स्था.पत  करने  का  प्रस्ताव  बहां  एक  पर्यवेक्षक  दल  भी
 आया  और  यहां  तक  कि  स्थान  की  जांच  भी  की  राज्य  सरकार  ने  सभी  आधारभूत  थुविधायें
 मुफ्त  देने  का  आश्वासन  दियਂ  था  |  लेकिन  वह  फंक्टरी  कपूरथला  में  स्थापित  की  गई  ॥  मैं  यह
 मांग  करता  हूं  कि  कम  से  कम  आठवीं  योजना  में  पालाबकड  में  रेल  के  डिब्बे  बनाने  बाला

 एक  कारखाना  स्थापित  बरना  हसी  प्रकार  पालाककड  अविकसित  गांव  की  स्थिति  से
 निकलकर  विकास  की  अवस्था  को  ओर  बढ़  रहा  है|  वहां  एक  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  श्लोलने  की

 आवश्यकता  है  ।

 अहोदय  केरल  में  रवड  का  सबसे  अधिकः  उत्पादन  होता  लेकिन  टायर  की  सभी  फंक्टरियां

 केरल  से  बाहर  स्थित  |  आप  केरल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  या  संयुक्त  क्षेत्र  में एक  रबर-आधारित  ड््योग
 अथवा  एक  टायर  फैक्टरी  क्‍यों  नहीं  स्थापित  करते  ?  सरकार  को  केरल  के  उद्योगों  का  तीन
 विकास  करने  के  लिए  एक  योजना  तंयार  करनी  चाहिए  ।  केरल  में  बौद्धिक  श्रम  शबित  सबसे  अधिक

 है  ।  केरल  के  लोग  संसार  के  किसी  भाग  में  देखे  जा  सकते  हैं  ।  कटिन  परिश्रम  तथा  उद्यम  की  यह
 भावना  राज्य  की  भलाई  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जानी  चाहिए  ।

 म>ोदय,  अयंउयबस्था  के  योजनाबद्ध  विकास  के  लिए  बजट  एक  माध्यम  इसमें  सामाजिक

 असमानताओं  को  दूर  करते  के  उपाय  शामिल  कांग्रस  सरकार  लाखों  लोगों  को  गरोबी  रेश्वा  से

 ऊपर  उठाने  में  समर्थ  रही  श्री  नरसिंह  राव  की  सरकार  की  गरीबी  हेँटाने  के  मदान

 संलग्न  यह  बजट  भी  उस  यज्ञ  का  एक  मैं  इस  बजट  का  हादिक  समथंन  क  ता

 भी  शिवेम्दर  बहादुर  सिह  |  :  सभापति  हमारे  वित्त  मंत्री  दशंन  शास्त्र  के

 डाक्टर  हैं  जबकि  मैं  केवल  मेट्रिक  पास  वे  एक  गहरी  सूझवृझ  वाले  व्यक्ति  हैं  जबकि  मैं  केवल  एक
 मात्र  हूं  ।  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  जंधी  संस्थाओं  में  का्य  का  अनुभव

 प्राप्त  है  जबकि  मैं  केबल  अपने  चुनाव  क्षेत्र  की  गलियों  की  जानकारी  हो  रखता  वह  एक  अथथे

 शास्त्री  हैं  तथा  उन्होंने  एक  अर्थ  शास्त्री  की  दृष्टि  से  ही  यह  बजट  बनाया  अब  मेरी  समझ  में  यह
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 शिवेनत्द्र  बहादुर  सिह  ]

 बात  भरा  गई  है  कि  अथ॑  शास्त्र  को  निराशापूर्ण  बिज्ञान  क्यों  कहा  जाता  है  ।  अपने  दल  के  प्रति  मेरी  “

 निष्ठा  उसे  बजट  का  समर्थन  करने  को  मजबूर  करती  है  जबकि  अपने  मतदाताओं  के  प्रति  मेरी  खिन्‍्ता

 उसे  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  के  सामने  कुछ  मुद्दे  उठने  को  मजबूर  करती  है  ।  ॥|

 उन्होंने  इस  बजट  की  शरुआत  में  हस  बजट  को  भूतपूर्व  प्रश्लानमन्त्री  श्री  राजोब  गांधी

 समपित  किया  कांग्रेस  के  चुताव  थोषणा  पत्र  में  पहली  ब्रात  यह  कही  गई  थी  कि  पंचायती  तथा  ..
 नगर  पालिका  सम्बन्धी  प्ंविधान  विधेयक  को  प्रस्तुत  १  रके  पारित  करवाया  जाएगा  ।

 ताकि  स्थानीय  निकायों  अधिकारों  का  हस्तांतरण  किया  जा  सके  4  वर्ष  1989  में  यह  श्स  सदन  में

 प्रस्तुत  गया  था  जिसमें  कि  उत्पाद  निगम  कर  तथा  आय  कर से  प्राप्त  केन्द्रीय  राजस्व  का

 एक  हिस्सा  स्थानीय  निकायों  तथा  पंचायतों  को  प्रद्मात  करने  का  प्रावधान  किया  गया  भा  ।  अभी  तक

 जब्राहर  रोजगार  योजना  को  परचायतों  बलायप्र  जा  रहा  परन्तु  नेहरू  रोजगार
 जिसका  कार्यात्वयन  नगर  तथा  निगमों  को  स्ैंपा  जाना  उसके  बारे  में  बजट  भाषण

 कोई  चर्जा  नहीं  की  गई  है  ।  और  श्री  राजीव  गांधी  जानते  थ्रे  कि  आवश्यक  कोटे  को  तीन  भागों  में

 बांटा  जाये —  एक  हिस्सा  केन्द्र  के  एक  राज्य  सरक्ार  के  लिए  तथा  एक  पंचायतों  तथा

 नगर,पालिकाओं  के  मुझे  विश्वास  है  कि  शायद  इसका  खयाल  वित्त  मन्त्रो  जी  को  तहीं
 और  वह  इस  सम्बन्ध  सें  उचित  संशोधन  करेंगे  अगर  वे  में  इस  बजट  को  स्वर्गीय  प्रध[नमन्त्री

 को  सम्रप्रित  करना  खाद  पर  राज्य  क्षनुदान  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  अधिक  नहों  कहना  है
 क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  प्रक्ष  तथा  दोनों  तरफ  के  संसद  सदस्यों  के  जंसे  ही

 ।.  “aft प्रोकास्त जेना : श्रो मुरली देवड़ा को छोड़ कर ।  ..,

 री  प्रोकान्त  छेना  :  श्री  मुरली  देवड़ा  को  छोड़  कर  ।  कं

 झो  शिवेख  बहादर  इस  सम्बन्ध  में  बृछ  जहूर  हैं  जो  कि  केवल  शहरों  के

 बारे  में  टी  चिन्तित  हैं  ।

 जहां  सक  राजस्व  प्राप्त  करते  का  सम्बन्ध  है  तो  इस  बारे  में  जंसा  कि  और  कई  सदस्यों  ने  भी

 सर्चा  की  इसफा  सम्बन्ध  गौद्योगिक  नीति  से  क्र  न

 पैंटोलियम  से  संबंधित  इलेक्ट्रॉनिक  एल्कोहल  तेथा  मोटर

 कार  जँसी  कुछे  वस्तुओं  में  भीनी  को  ही  लाईसेंस  से  मुक्त  नेहींਂ  किया  गया  कर्योकि  चीनी

 उत्पादकों  का  संगठन  राजनेतिक  दृष्टि  से  काफी  शक्तिशाली  शराब  उत्पादन  का  मामला  भी  कुछ

 ऐसा  ही  इस  सम्बन्ध  में  क्या  आपत्ति  थी  ?  संग्कारं  इन  वस्तुओं  को  लाईसेसे  से  भुक्तਂ  करने  के

 विरुद्ध  क्‍यों  आप  ब्रड्डो  संख्या  में  चीनी  क्षोर  शराब  के  कारखाने  झुलने  दीजिए  ।  आप  उन्हें  क्यों

 रोकते  हैं  ?  इन  क्षेत्रों  में  सहयोग  का  स्वायत्र  भ्राहिए  तप्ा  हुर!ष्ट्री य  कम्पतियों
 इत  बस्तुओं  के  उत्पादन  में  निवेश  को  अनुमति  दी  जानी  आप  200  वा  300  प्रतिशत  की

 दर  से  उत्पाद  शल्क.ले  सकते  आए  को  कौन  रोक  रहा  है  सदस्य  श्री  भक्त  के  चनाव

 क्षेत्र  मे ंभाप  एक  कंसीनो  खुलवा  दीजिए  |  आपको  बहुत  सी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकती  मेरी

 समझ  में  नहीं  झिझक  क्‍यों  रहे  अगर  आप  धन  चाहते  तो  हमे  आपंको  इमेके  लिए

 कितने  ही  रास्ते  दिखा  सकते  हैं  ।

 करों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  वक्‍ताओं  ते  यहू  कहा  कि  यह  बजद  किसानों  के  हितों  के  विपरीत

 परन्तु  ऐसा  नहीं  समझता  क्योंकि  उन्होंने  उत  प्रर  कर  नहीं  लगाया  परन्तु
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 डाक्टर  तथा  भोर  बहुत  से  ऐसे  पेशेवर  लोग  हैं  जो  अपनी  व्यवसायिक  आय  50,003  रुपये
 60  000  रुपय्रे  दिखाते  हैं  तथा  क्रषि  से  बाघधिक  आय  5  लाख  से  20  लाक्ष  रुपए  तक  आप
 उनसे  पूछिए  कि  आपको  यह  आय  कहां  से  प्राप्त  हुई  तो  वे  बतायेंगे  कि  उन्हें  ये  आय  गुलाब  अथवा

 ब्जियां  बेच  क्र  प्राप्त  हुई  ।  जो  लोग  अपनी  आय  कर  रिटनं  में  ऐसी  राशियां  दिखाते  उनकी  ऐसी
 पूरी  आय  पर  कर  लगाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यही  वे  लोग  हैं  जो

 किसानों  के  नाम  को  बदनाम
 रहे  वे  शहरी  क्षेत्रों  अथवा  तथाकथित  महानगरों  में  रहते  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 हमारे  प्रशामंक  वर्ग  तेथा  अन्य  अधिकारी  जो  कि  बजट  बनेने  से  जुड़े  हुए  समी  का  ध्यान  इसी  पहलू
 की  ओर  रहती  है  और  फिर  वे  एसा  वहते  हैं  कि  हमारे  बिसान  किंतनी  भ्रधिक  आय  प्राप्त  कर

 रहै  हैं  ।  हमें  उनपर  कर  लेगाना  चाहिए  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हू  कि  आप  इस  पंहलू  पर  गोरਂ
 मैं  नहीं  जानता  कि  विदेश  मन्त्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।

 ह॒

 एक  और  मुद्दा  काले  धन  का  है  |  जैसा  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने उचित  ही  कहा  कि  जब  कोई
 भारतीय  इस  देश  में  प्लाता  है  तो  हमारे  बहुत  हे  मंत्री  तथा  भूतपूर्व  मंत्री  उसके  गिर्द  ऐसे

 मंडराते  जैसे  कि  भगवान  विद्ण  भ्ाएं  हों  ।  ये  वे  सब  लोग  है  जो  कि  इस  देश  को  छोड़

 चुरे  हैं  तथा  इसमें  कब  उनकी  कोई  रुचि  नहों  ५

 सरकार  ने  अनिवासी  भारती  क ेलिए  एक  योजना  आरम्म  की  है  जिसके  अन्तगंत  उन्हें
 विदेशी  मुद्रए  करने  की  सुविधा  दो  गई  है  जिस  पर  कि  रन्‍हें  ब्याज  दिया  जाएगा  ।  सुझे  .  विश्वास

 कि  आपको  इसको  जानकारों  आपकी  योजना  जो  कि  पिछले  वर्ष  अबतूबर  में  संकट  का

 सामना  करते  हुए  समाप्त  #  गई  उसमें  उस  स्थिति  में  कया  हुआ  था  जबकि  विदेशों  में  स्थित
 भाग्लीय  से  दूसरे  बेतं  ने  विदेशी  मुद्रा  मांगी  थी  ?  अगर  काई  अनिवःसो  भारतीय  किसी  बेंक  के  .

 भ्रध्यक्ष  अधवा  उच्च  अधिकारों  को  जानता  है  तो  वह  बहां  से  ऋण  लेकर  भारत  में  .  स्थित  किसी  बेंक

 अ्ॉफ  बड़ौदा  अथवा  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  जैसे  किसी  बेंक  में  जमा  करवा  क्योंकि  इंगलेड  की

 सरकार  किए  गए  धन  पर  अधिक  ब्याज  देती  है  तथा  ऋण  पर  कम  ब्याज  लेती  वे  उस  देश
 के  नियमों  से  बध्चे  हुए  हैं  ।  जब  वे  अपना  घन  इस  देश  को.स्थानांतरित  कर  देते  हैं  तो  उन्हें  इस  पर
 ब्याज  मिलता  जिसके  बाद  यह  पैसा  उस  बैंक  से  निकलवा  कर  दूसरे  बक  में  जमा  करवा  देते

 इस  प्रकार  भारतीय  बेक  में  कोई  धन  जमा  नहीं  रह  जाता  क्योकि  पैसा  वापिस  उसी  बेंक  चला

 जाता  है  जिसके  परिणाम  स्वरुप  जब  भारत  सरकार  अथवा  आर०  बी०  आई०  को  विदेशी  भुद्रा
 भरावश्यकता  होती  तो  भारतीयों  बंकों  में  उन्‍हें  देने  क ेलिए  कुछ  नहीं  होता  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 विस  मन्त्री  महोदय  इस  वांस्त,वरुता  से  वाकिफ  क्‍या  आप  चाहेंगेकि  अनिवासी  भारतीय  ऐसी
 प्रत्रिया  जारी  रखे  ?  उन्होंने  यहां  क्या  किया  है  ?  आप  उनसे  पूछिए  |  प्रटंयेक  प्रस्ताव  के  साथ  अपनी

 मनचाही  प्रातों  का  पुलिंदा  वें  लगा  देते  अ'प  तनम  बातचीत  करके  देखिए  |  मैं  आपसे  इस  बात  पर

 सहमत  हू  कि  जो  व्यक्ति  कुछ  विशेष  क्षत्रों  के  विशेषज्ञ  वे  यहां  आकर  भारत  सरकार  की  सहायता
 ब.र  सकते  चाहे  यह  भो०  एन०  जी०  सी०  के  अन  अंथवों  रंढार  निर्माण  के  क्षत्र  में  या

 वायुयान  निर्माण  के  क्षेत्र  में  क्यया  किसो  ओर  क्षेत्र  में  ।  अहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  विशेषज्ञ

 कम्पनियों  के  प्रति  सकारात्मक  रवंग्रा  क्षपनाता  पड़ेगा  ब्राजील  में  कई  जमंन  कम्पनियों

 ने  कार  निर्माण  आरम्भ  किया  है|  वे  एक  दम  से  अपना  प्तारा  प्रेसा  नहीं  निकलवाते  ।  उन्होंने  बहां  की

 सरकार  को  इस  बात  के  लिए  विश्व  स  में  लिया  है  कि  वे  एक  दम  से  अपना  पंसा  नहीं
 अंगर  आप  इस  दिशा  में  कदम  उठामें  तथा  अपनी  मोटर  एल्फोहल  नौति  टूंसरी  नीतियों

 को  लाईसस  से  मत  कर  दें  तो  बहुत  सो  विर्यात  विदेशी  कम्पनियां  यहां  आकर  पूंजी  निवेश  करने  के
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 लिए  आकधित  होगी  ।  परन्तु  भगवान  के  लिए  उनकौ  तुलना  अनिवासी  भारतीयों  से  मंत  जो
 कि  यहां  आ  कर  अथाह  धन  कमाते  वे  जिस  तरीके  से  धन  कमाते  उन्हें  उस  पर  भी  पूरक
 अगर  आप  एक  अनिवासी  भारतीय  की  तुलना  किसो  विख्यात  कम्पनी  से  करेंगे  तो  कोई  भी  नामी
 कम्पनी  हस  देश  में  आकर  पूंजी  निवेश  करने  की  बजाय  हवाला  व्यापार  करना  अधिक  पसन्द  करेगी  ।

 काला  धन  निकलवाने  के  लिए  जो  राष्ट्रीय  आवास  बोर्ड  की  योजना  आरम्भ  की  गई  वह
 असफल  सिद्ध  होगी  |  ज॑स  कि  कत|टक  से  माननीय  मित्र  ने  उचित  ही  कहा  कि  खाद  पर  राज  सहाय्ता
 को  वापिस  लेने  से  कई  ओर  क्रुषि  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  इसलिए  यह  केवल  भनाज  तक  ही
 सीमित  नहीं  भाप  उन  किसानों  को  अनुमति  प्रदान  क्यों  नहीं  करते  हैं  जो  कि  अनाज  का  निर्यात
 करना  चाहते  हैं  ?  इस  क्षत्र  में  भी  पंजाब  और  हरियाणा  काफी  प्रगति  कर  सकते  हम  मध्य  प्रदेश
 के  लोग  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  इसके  लिए  आमन्त्रित  १  रते  हैं  कि  वे  स्वयं  आ  कर  देखें  वहां  का
 जनजातीय  किसान  कितना  पैसा  कमा  रहा  है  और  खाद  की  कोम्तों  में  बद्धि  स ेउसको  हालत  कंसी  होने
 बाली  है  ।  मैं  माननोय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  आमन्त्रित  करता  हूं  कि  वे  स्वयं  आ  कर  बहां  लोगों  से
 मिलें  |  उन्हें  भी एक  बार  उस  सच्चाई  का  सामता  करना  चहिए  जिसका  सामना  हम  प्रतिदिन  बरते

 पश्चिमी  पंजाब  अथवा  उत्तर  प्रदेग  के  गांगेय  क्षंत्रों  के  किसानों  की

 तुलना  करना  आसान  है  ।  परन्तु  मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  क्षत्र  के  किसान  काफी  गरीब  आज  वे

 ऋण  सुविधा  का  भी  लाभ  सहीं  उठ  रहे  पुरानी  दर  पर  उन्हें  2000  रु०  का  ऋण  खाद  के  लिए
 दिया  जाता  है  |  अब  बढ़ी  हुई  खाद  की  कीमतों  सें  उन्हें  कथा  मिलेगा  ?  उसे  विश्वास  है  कि  उन  क्षेत्रों

 के  सम्बन्ध  में  इस  पहलू  को  पहेतजर  नडीं  रखा  गया  है  जटाँ  पर  कि  हरिजन  तथा

 पिछड  बर्ग  के  लोग  रहते  आज  खाद  ले  जाने  का  भी  सामथ्थ  उनके  पास  नहीं  है  ।

 मैं  आपसे  सहमत  हुं  कि  देग  इस  समय  संकट  को  घड़ी  से  गुजर  रहा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 विश्व  बैंक  अथवा  अपने  रूसी  कुवेती  ईराकी  मित्रों  अथवा  दूसरे  किसी  मित्र  से

 ऋण  लेने  में  कोई  हानि  नहीं  और  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  भी  नहीं  है  |  परन्तु  भापने  राज  सहायता
 के  बारे  में  जो  बजट  में  कहा  उसे  वापिस  ले  लीजिए  |  अगर  आप  वास्तव  में  इस  देश  का  कल्याण
 तया  प्रगति  चाहते  हैं  तो  चीनी  तथा  मोटर  कार  उद्योग  को  लाईसंस  से  मुक्त  कर  दीजिए  ।

 बित्त  सन्‍्त्री  मनमोहन  :  मेरे  विचार  में  मालनीय  सदस्य  ने  मेरे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 तथा  विश्व  बेंक  के  अनुभव  की  चर्चा  की  मैं  जानता  हू  कि  एक  दुष्प्रचार  अभियान  चलाया  जा  ग्हा
 है  ।  मैंने  दूसरे  सदन  में  भी  कल  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  था  और  यहां  भी  उसी  बात  को  दोहराता  हुं  कि
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  विश्व  बेक  का  क्रभो  भी  कमंचारी  नहीं  रहा  और  मैं  किसो  भी
 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रंमठन  से  पैंशन  नहीं  ले  रहा  हूं  ।

 को  शिवेग्द  बहादुर  सिह  :  मैंने  यह  कहीं  नहीं  कहा  कि  आव  कुछ  ले  रहे  मैंने  तो  केवल  इतना
 ही  कहा  है  कि  आपको  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  की  जानकारी  है  ।

 शी  मनोरंजन  भक्त  :  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  हैं  ।

 भझो  मनमोहन  सिंह  :  अगर  यह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  तो  यह  एफ  आधारदहीन
 आरोप  हैं  ।
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 क्री  एम०  बी०  बी०  एस०  मृति  :  सभ,पति  मैं  माननीय  विश  पंत्रो
 हारा  प्रस्तुत  बजट  के  प्रति  अपनी  अस्बीकृति  प्रकट  करने  के  लिए  यहां  सदन  में  खड़ा  हुआ  उन्होंने
 अपने  नीतिगत  वक्तव्य  में  यहां  कहा  है  कि  विदेशी  निवे॥  से  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  उत्पादन  में  सुधार
 होगा  ।  परन्तु  वारतविकता  यह  है  कि  इसमें  भारतीय  उद्योग  की  अगति  में  रक  वट  आयेगी  क्योंकि
 आप  जानते  ही  हैं  कि  वर्तमान  में  भारतीय  उद्योग  में  कमी  तकनीक  को  अपनाया  जा  रहा  अगर
 हर  क्षेत्र  में  इसकी  अन्धा  घुन्ध  अनुमति  दी  गई  तो  इससे  भारतीय  उद्योग  का  मूल  ढांचा  ही  बिगड़
 ज  येगा  |  इसलिए  भारतीय  उद्योग  में  इसको  अनमति  बड़ी  सावधानी  से सोच  समझ  कर  दी  जानी

 सभा  में  घोषित  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  अनेक  मित्रो  ने  कह  उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ
 भारी  जहां  से  हम  विदेशी  मुद्रा  अपित  कर  सकते  हैं  जेसे  मोटर  स्पिरिट  और  चीनी
 उद्योग  में  विदेशी  निवेश  किया  जा  सकता  मैं  नहीं  समझ  पाया  कि  इन  उद्योगों  में  लाइसेंस  की
 नीति  अभी  भी  क्यों  जारी  रखी  जाएगी  ।

 माननीय  बित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  व्तंमान  बजट  नुद्रा  स्फीति  की  +रवृत्तियों  को  रोकेगा  ।
 लेकिन  मुझे  यह  प्रतीत  हो  रहा  है  कि  यह  एक  भिन्न  बजट  है  जा  आने  वाले  महोनों  मे  मुद्रा  स्फीति
 को  ओर  बढ़ा  देगा  जैसा  कि  हम  देख  रहे  है  कि सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  आसमान  छू  रही

 मैं  नहीं  जानता  कि  आने  वाले  साठ  दिनों  में  कीमतें  कंसे  कम  हो  पाएंगी  क्योकि  पहले  यह  कहा
 गया  था  कि  सौ  दिन  के  भीतर  कीमतें  कम  कर  दी  माननोय  वित्त  मन्त्री  को  इस  तथ्य  को
 भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 मधभा  के  दोनों  पक्षों  के  माननीय  सदस्या  ने  स्वीकार  किया  है  कि  अजट  में  हृषि  क्षेत्र  सबसे
 अधिक  प्रमावित  क्षेत्र  किमानों  की  स्थिति  के  बारे  में  सोचे  बिना  उदंरक  पर  राजसहायता  कम
 कर  दी  *ई  है  ।  साथ-साथ  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  कहीं  भी  यह  नहीं  कहा  कि  तदनुसार  अधिप्राव्वि
 मह्ण  भी  बढ़ाए  यदि  उन्होंने  यद्र  कहा  होता  कि  अधिप्राध्ति  मूल्य  भी  साथ-साथ  बढ़ाए  जायेंगे
 सब  किसानों  को  कुछ  हद  तक  यह  तसलल्‍ली  होती  कि  उनका  भी  ध्यान  रखा  गया  उवं रक  की
 बीमत  बढ़ने  से  किसानों  को  बहुत  परेशानी  होगी  ।  माननीय  वित्त  मन्त्रो  को  इस  पहलू  पर  भी

 विचार  करना  चाहिए  ।

 उन्होंने  कहा  कि  ग्र!मीण  विकास  कार्यों  क ेलिए  राशि  3,115  करोष्ट  रुपये  से  बढ़ाकर  3  508

 करोड़  रुपए  कर  दी  गई  है  ।  आज  अनेक  सदस्यों  मे  कहा  है  कि  रुपये  का  मूल्य  22  पैसे  क्‍या  इसे

 हम  यह  समझ  सकते  है  कि  ग्रामीण  विकास  ओर  गरीबों  के  उत्थान  के  लिए  यह  वृद्धि  पर्याप्त  यदि

 बह  गरीबी  हटाना  चाहते  हैं  तब  इस  पर  दुबारा  विचार  करना  होगा  ।

 आवाश  के  बारे  सें  बजट  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  गरीब  लोगों  के  लिए
 अआश्यक्त  बनाए  आज  हम  देखते  है  कि  देश  के  अनेक  भागों  में  आवासीय  योजनाओं  की  उपेक्षा

 की  गई  है  और  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  पिछले  दो  वर्षों  से आवासीय  योजनाओं  को  उपेक्षा  की

 ई  है  ।

 आम  आठटमी  के  लिए  बजट  में  चीनी  और  खाना  पकाने  Va  गेंस  के  दाम  बढ़ा  दिए  गए

 जैसाकि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  आज  रेफ्रजरेटर  अमोर  व्यक्ति  के  उपयोग  की  हो  वस्तु  नहीं  रह  गई

 है  |  भाम  व्यक्ति  बचा  हुआ  खाना  रेफ़जरेटर  में  रखते  हैं  लेकिन  यहां  खाना  बचाने  के  स्थात  पर  हम
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 इस  प्रकार  को  वस्तुओं  पर  शुल्क  बढ़ाकर  उसे  खराब  कर  रहे  यह  उन  मदों  में  से  एक  है  जिनके

 मूल्य  बढ़ा  दिए  गए  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  को  इन  पहलुओं  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 अनेक  व्यक्ति  यह  सोचते  हैं  कि  डीजल  ऐसा  पेट्रोलियम  उत्पाद  है  कीमत  कम  की
 जानी  चाहिए  ।  लेकिन  मोटर  स्पिरिट  के  दाम  बढ़ने  स ेआम  आदमी  के  परिवहन  में  और  कठिताइयां

 बढ़  गई  आजकल  ज्यादातर  लोग  कारों  की  अपेक्षा  दुपहिया  और  तिपहिया  स्कूटरों  में  सवारी  करते

 हैं  ।  मोटर  स्पिरिट  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  दाम  बढ़'कर  ऐसे  लोगों  की  समस्  और  ब्ढ़ा  दी  गह
 इन  वस्तुओं  के  दामों  में  वद्धि  ने  अन्य  वस्तुओं  के  दामों  को  जो  प्रभावित  किया  है  ।  अतः  माननीय

 वित्त  मन्‍त्री  को  इस  बत  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  दामों  र॑  वृद्धि  से  अन्य

 बसतुओं  के  दामों  में  भी  वद्धि  होगी  |  मैं  नहीं  जानता  कि  इम  बारे  में  आम  आदमी  का  किस  प्रक।र
 रुयाल  रखा  जाएगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपन्षमों  से  बहुत  सा  घन  लिया  जा  रहा  है  और  जंसा  कि  अनेक

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वह  सफेद  हाथी  बनते  जा  रहे  वित्त  मनन्‍्श्री  जी  ने  यह  नहीं  बताया
 कि  वह  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  पुननंबीकरण  करने  के  लिए  कौन  से  उपाय  इन  उपक्रमों

 को  पर्याप्त  पैसा  नहीं  मिल  रहा  है  |  यदि  उन्हें  पंसा  नहीं  दिएा  जाएगा  तब्र  वह  अपने  कमचारियों  को

 बेसन  भी  नहीं  दे  पाएंगे  ।  यदि  बे  किय  क्षेत्र  में  ऐसी  हो  स्थिति  चलती  रही  तब  बजट  में  जो  कुछ
 रिक्त  राशि  दिखाई  गई  है  वह  इन  सरक'री  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  लग  ज  एगी  यदि  पसरकारो  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  बिदे  |  निविश  और  प्रौद्योगिरी  की  अनुमति  दे  दी  जाए  जेसी  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  दी

 गई  है  और  उसका  भनी  प्रकार  से  उपयोग  किया  जाए  तब  हमारे  देश  का  भला  हो  सकता  यदि

 बरतंमान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  विरेशी  प्रौद्योगिब्री  और  निवेश  उधार  ले  सके  तब  हम  आने  वाले

 वर्षों  में  अतिरिबत  उनन्‍्पादन  कर  पाएंगे  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  वहा  है  कि  हम  केवल  कृषि  के  क्षेत्र  में  अतिर्बित  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।
 लेकिन  हम  छोटे  बिसानो  पर  कर  लगा  रहे  यदि  ऐसा  हैं  तब  भाने  वाले  समय  में  क्सिान
 रिक्‍त  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  ट्ोंगे  बत्कि  हतोत्साहित  होंगे  ।  यदि  अतिड्क्ति  उत्पादन  करना

 है  और  निर्यात  के  लिए  वस्तुएं  स्त्यादित  करनो  हैं  तब  वित्त  मन्त्री  महोदय  की  अन्य  सभी  क्षेत्रों  बा
 भांति  कृषि  क्षेत्र  का  शी  आधुनिकोीकरण  करने  की  ओर  घ्यान  देना  होगा  ।  दि  क्षेत्र  की  उपेक्षा  नहीं
 की  जानो  जैसा  कि  अनेक  सदस्यों  ने  १हा  है  कि  कृषकों  पर  ही  आज  सबसे  अधिक  कर  लगाए

 हैं  !  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  को  इस  पहलू  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 हमें  बिदेगी  मुद्रा  को  बहुत  आवश्यकता  कतिपय  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनसे  हमारे  देश  में  विदेशी

 मुद्रा  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  एक  ऐसा  क्षेत्र  समुद्री  उत्पादों  का  है  जहां  हम  उनसे  संबंधित
 कार्यों  में  सहायता  देकर  संसाधनों  का  पूर्ण  उपयोग  कर  सकते  आज  समुद्री  उत्पादों  से  आय  बढ

 रही  है  ।  हेम  इस  मद  की  ओर  उतना  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  जितना  देना  इस  पहलू  पर  भी
 विज्वार  किया  जाना  चाहिए  |  मछुआरे  जिन  नावों  और  मत्स्य  नौकाओों  का  उपयोग  करब्रे  हैं  उनके

 लिए  बह  सरकार  को  अपनी  बकाया  राशि  नहीं  दे  पाते  वह  प्रतियोगी  कोमतों  पर  पेट्रोलियम
 उत्पादन  भी  नहीं  खरीद  पाते  हैं  |  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  पेट्रोलियम  उत्पाद  दिए  जाने  चाहिए
 ताकि  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  करके  दुगुनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सके  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  देता  हूं  कि  मेरे  निर्वाचस  विजाग  में  एक  निर्यात  संत्रध॑न  क्षेत्र  होना
 यह  का  पिछले  तीन  वर्षों  से किया  जा  रहा  है  इसके  लिए  भूमि  और  अन्य  सामान  प्राप्त

 कर  लिया  गया  है  |  लेकिन  यहां  अभी  तक  काय॑  शुरू  नहीं  हुआ  है  ।  यदि  यहां  कार्य  आरम्भ  हो  जाता
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 है  तब  यह  भी  एक  ऐसा  क्षेत्र  हो  जाएगा  जह्दां  से  कुछ  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकेगी  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  आने  वाले  कुछ  वर्षों  में  इस  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा  ताकि  हम  ओर  बिदेशो  मुद्रा

 कर  सके  ।
 ह  ह

 इसी  आंध्र  प्रदेश  में  ्वनिज  अयस्क  और  बाक्साइट  के  बहुत  भंडार  यदि  हम  बड़ा
 उद्योग  लगाएं  तब  इसमें  निर्यात  की  भौ  सम्भावनाएं  पिछले  10  सालों  से  हम  बहां  बाबसाइट
 अयस्क  का  पता  लगाने  और  एक  अत्यमीनियम  संयंत्र  लगाने  की  बात  कर  रहे  यदि  हम  इस  ओर
 ध्यान  दें  तब  इस  क्षेत्र  में  भी  निर्यात  बी  अनेक  सम्भावनायें  है  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  बित्त  मन्त्री  और  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  इन  कुछ
 क्षेत्रों  में सुधार  करने  को  ओर  ध्यान  देंगे  ।  यदि  हम  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  करते
 तो  आने  वाले  वर्षों  में  बहुत  गम्भीर  स्थिति  प॑दा  हो  जाएगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  मन्त्री  जी  मेरे

 सुझ्नावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 क्री  याइमा  सिह  युमनाम  सभापति  मैं  बजट  का  विरोध  करते
 के  लिए  खड़ा  हआ  हूं  ।  इस  सभा  में  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  लोगों  से
 देश  को  आर्थिक  रूप  से  स्वतन्त्र  बनाए  रखने  हेतु  आवश्यक  बलिदान  करने  के  लिए  तेवार  रहने  को

 कहा  है  |  मुझे  बहुत  प्रसन्‍नता  होगी  यदि  जनता  दित्त  मन्‍्त्री  जो  की  पुकार  सुनने  के  लिए  तंयार  होती
 है  ।  परन्तु  मुझे  इस  बारे  में  सन्देह  वे  किसान  जिन्हें  उवंरक  के  लिए  और  अधिक  मूल्य  चुकाना
 पड़गा  क्या  वे  प्रसन्‍न  होंगे

 ?  बया  उन  न्थिन  उपभोक्ताओं  को  प्रसन्नता  होगी  जब  उन्हें  आवश्यक

 वस्तुओं  बी  और  अध्कि  बीमत  देनी  पड़ेगी  क्‍योंकि  सम्धंन  मूल्य  बढ़ने  के  कारण  श्वाद्य  तथा  अन्य

 आदंश्यव  वस्तुओं  के  दाम  भी  तो  अब्श्य  ही  ब्ढेंगे  ?

 जमता  बे  वल  उन  नेताओं  की  बात  मानतो  है  जो  उनके  बलिदानों  को  पहचानते
 जो  उनके  लिए  संघर्ष  करने  को  तंयार  रहते  जो  उनकी  कठिनाइयों  को  समझते  हैं  तथा  जो  उनकी

 शिकाप्तें  सुनते  बहुत  ही  कम  व्यक्ति  प्रसन्‍त  बेबल  वे  व्यक्ति  जिनकी  सरकार  में  पहुंच  है
 वे  ही  प्रसन्‍न  होंगे  परन्तु  वे  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  बलिदान  नहीं  करेंगे  क्योंकि  उनका  हित  केवल  गरीब

 लोगों  का  शोपण  करने  तथा  ओर  अधिक  घन  अजित  करने  में  ही  रहता  अतएव  बित्त  मनन्‍्त्री  जौ

 का  लोगों  से  आवश्यक  बलिदान  करने  के  लिए  तैपार  रहने  का  आह्वान  निरथंक  हो

 मैं  सरकार  से  दो  अथवा  तीन  मामलों  में  कुछ  मांग  करने  के  लिए  बड़ा  हुआ  हूं  ।

 पहली  तो  यह  है  कि  उनमे  जनता  को  सेवा  करने  की  भावना  होनी  चाहिए  तथा  न  केवल  जनता  की

 ही  बल्कि  सम्पूण  मानव  जाति  की  सेवा  की  भावना  होनी  चाहिए  क्योंकि  चिरकाल  से  इस  देश  की

 भावना  इंसानियत  से  जुड़ी  रहो  अब  आने  वाले  समय  में  भी  इस  देश  को  फिर  उसी  भावना

 के  साथ  काय  करना  है  ।

 सरकार  को  कुछ  कठोर  कदम  उठ  ने  मैं  भी  उन  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  जो  अभी

 कभी  बोल  रहे  थे  तथा  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  देश  बी  अथंव्यवस्था  को  स्थिर  बनाए  रखने  के  लिए

 यह  सख्ती  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभायेगी  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  समय  यह  एक
 अनिवाय  कदम  है  ।

 मेरी  सरकार  से  दूसरी  मांग  यह  है  कि  हसे  उन  उच्च  आदर्शों  तथा  छसिद्धा्तों  का  श्यांग  हीं
 करना  चाहिए  जिन्हें  हस  देश  में  हमारे  सम्माननीय  हमारे  प्रथम  प्रधानमन्त्री  श्री  नेहरू  तथा
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 पाइसा  सिह  युननाम  ]
 ॥

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  द्वारा  कायम  रखा  गया  उन्होंने  इन  उच्च  आदशों  तथा  सिद्धान्तों  को  देश
 की  प्रतिष्ठा  बढ़ाने  के लिए  अपनाया  था  तथा  देश  की  प्रतिष्ठा  बढ़ी  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।

 इसीलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वह  डिपक्ष  के  वरिष्ठ  सदस्यों  द्वारा  इन  प्रस्तावों  के

 कुछेक  मदों  पर  पुनविचार  करने  के  अच्छे  परामश  को  स्वीकार  मैं  यह  भी  रहूंगा  कि  सरकार

 को  अस्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  समक्ष  अपने  हाथ  में  भिक्षापात्र  लेकर  घटने  नहीं  टेक  देने  चाहिए  |  इसका

 यह  अभिप्राय  नहीं  है  fe  मैं  अन्तः  ष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेने  पर  आपत्ति  उठा  रहा  मैं  केवल

 यह  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  को  भिक्षुओं  के  सदुश  ऋण  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 मैं  एक  घटना  का  उल्लेख  करना  स्वतन्त्रता  के  कुछ  ही  वर्षों  के  पश्चात्‌  हमारे  देश  में

 भारी  अकाल  पड़ा  था  जिसका  असर  देश  के  दक्षिण  में  स्थित  बड़े  भागों  में  काफी  हुआ  था  |  उस  समय

 नेहरू  जी  प्रधानमन्त्री  थे  तथा  देश  गुट-निरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  की वकालत  कर  रहा  था  |  अमरीका  के

 पास  प्रचुर  मात्रा  में  खाद्यान्न  उस  समय  सरकार  क्षर्थात्‌  प्रधानमन्त्री  श्री  नेहरू  ने  अमरीका  से

 भुगतान  पर  न  कि  अनुदान  के  रूप  में  खाद्यान्न  की  रुप्नाई  करते  का  अनुरोध  किया  था  ।

 परन्तु  देश  में  ब्याप्त  अस्थिर  स्थिति  का  लाभ  उठाने  के  उद्देश्य  से  अमरोका  भारत  को  क्षाद्यन्‍्न

 की  सप्लाई  के  बदले  में  कुछक  शर्ते  रखना  चाहता  था  जो  कि  भारत  पर  कुछ  राजनैतिक  दबाव  डालने

 वाली  यूक्तियों  के  अन्तगंत  थी  परन्तु  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  उन्हें  मानने  से  इकार  कर  दिया  ।  वह
 अमरीका  फी  इस  मांग  के  खिलाफ  हो  गए  ।  अमरीका  से  मांगने  तथा  गुट  निरपेक्षता  के  उच्च  सिद्धान्तों
 के  सामने  आत्म-समर्पण  करते  के  स्थान  पर  वह  जनता  के  पाध्त  गए  तथा  उससे  बड़े  बलिदान  बरने  के

 लिए  कहा  |  उन्होंने  कहा  कि  कुछेक  अवधि  तक  हम  रोज  केवल  एक  समय  ही  भोजन  जनता  ने

 इसका  जोरदार  स्वागत  किया  |  इस  प्रकार  जितने  धन  की  बचत  हुई  उसे  जरूरलमन्द्र  व्यक्तियों  तथा

 परिवारों  को  भेज  दिया  गया  |  जनता  ने  यहां  तक  कि  देश  के  सुदूर  क्षेत्र  थें  स्थित  मणिपुर  की  जनता

 में  भी  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  के  आह्व'न  का  प्रसन्‍नतापूवंक  स्वागत  किया  «

 अमरीका  की  जनता  ने  भारत  की  जनता  तथा  उसकी  भावनाओं  को  पहचाना  तथा  उन्होंने
 अमरीका  की  तत्कालीन  सरकार  से  भारत  सरकार  के  अनुरोध  को  मानने  तथा  बिना  किन्हीं  राजनंतिक

 शर्तों  को  लगाए  भारत  को  खाद्यान्न  की  सप्लाई  करने  के  लिए  दबाव  डाला  ।  शर्त  यह  थी  कि  इसको

 सप्लाई  पी०  एल०  480  के  अन्तर्गंत  की  जाएगी  |  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  इतने  संकट  की  घड़ी  तथा

 स्थिति  में  भी  इस  शर्त  के  आगे  नहीं  झुके  ।

 जब  चोन  ने  भारत  पर  आक्रमण  किया  था  उस  समय  भारत  के  प्रधानमन्त्री  श्री  जवाहर  लाल

 नेहरू  को  दूसरे  देशों  से हथियार  खरीदने  के  लिए  सोने  की  आवश्यकता  पड़ी  |  उस  समय  भी  पश्चिम
 के  देशों  ने  भारत  पर  उनकी  शर्तों  को  मानने  के  लिए  दबाव  डाला  था  ताकि  वे  भारत  के  पक्ष  में  लड़ाई
 करें  परन्तु  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  शर्तों  से  बधने  के  लिए  त॑यार  नहीं  हुए  |  उन्होने  जनवा  से  उन

 स्वर्ण  आभूषणों  को  दान  करने  के  लिए  कहा  जो  जनता  के  पास  जनता  ने  इस  आह्वान  का  भी

 जोरदार  स्वागत  किया  ।  यहां  तक  कि  देग  के  सुदूर  कोने  अर्थात्‌  मणिपुर  की  जनता  ने  भी  काफी  बड़ी
 मात्रा  में  स्वर्ण-अआभूषणों  का  दान  किया  मैं  स्वयं  भी  दिल्‍ली  आया  था  तथा  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री  माध्यम  से  म्पूर  को  जनता  की  तरफ  में  आभूषणों  का  दान  किया  परन्तु  वतंमान
 धशरकार  में  ऐसा  कोई  भी  नेता  नहीं  है  जिसकी  पहचान  ऐसे  नेता  के  रूप  में  की  जा  सके  ।
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 इसी  प्रकार  से  शास्त्री  जी  ने  भी  जनता  से  अपील  को  थी  तथा  इसका  भी  जनता  ने  जोरदार
 ऑस्वागत  किया  था  ।

 केवल  वे  नेता  जो  जनता  के  बलिदानों  का  मूल्य  समझते  हैं  तथा  उसकी  कठिनाइयों  को  समझते
 उनमें  सहभागी  बनते  हैं  वे  नेता  ही  जनता  से  बलिदान  करने  का  भाह्वान  कर  सकते  हैं  तथा  जनता

 उनके  आह्वान  का  प्रत्युत्तर  देगी  जैसा  कि  अतीत  में  जनता  द्वारा  किया  गया  था  ।

 मैं  लिम्नलिडित  आधार  पर  बजट  के  प्रस्तावों  का  विरोध  करता  हूं  :

 मैं  उबंरक  के  मूल्य  बढ़!ने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  ।  इस  मानले  में  इस  सदन  में  काफी
 कुछ  कहा  गया  है  तथा  इस  पर  चचा  की  गई  मुझे  उन्हें  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  हमारे  मणिपुर  राज्य  को  एक  खासियत  मणिपुर  में  अम्रींदारी  प्रथा
 जैसी  कोई  पद्धति  नहीं  है  ।

 मणिपुर  में  किसानों  के  पास  जमीन  है  परन्तु  ते  बल  दो  अथवा  पांच  एकड़  अथवा  इससे  थोड़ी
 अधिक  जमीन  उनके  पाम  होती  अतएवं  वित्त  मन्त्री  जी  का  यह  आश्वासन  कि  उवंरकों  के  मूल्य  में

 हुई  बढ़ोत्तरी  की  क्षतिपूर्ति  घरीद-मृल्य  में  वृद्धि  करके  की  यह  आश्वासन  मणिपुर  के  कृषकों  के
 लिए  लागू  नहीं  होता  क्योकि  वे  कोई  बचत  नहीं  करते  उनके  पास  बचत  करने  की  कोई  गुन्जायश
 नहीं  है  मुझे  उप  पर  भापत्ति  है  ।

 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  देश  की  अखंइता  को  बढ़ाने  तथा  उप्तके  लिए  योजनायें  बनाने  के
 *  रे  में  उल्लेख  किया  नि:सन्देह  यह  एक  अच्छी  योजना  परन्तु  केवल  कुछ

 आयोजित  करने  युवाओं  को  एकत्रित  कुछ  मेलों  अथवा  उद्धाटन  सम्बन्धी  समारोहों  का
 भायोजन  करने  से  ही  कुछ  न्हीं  होगा  ।  हमे  इस  पर  अधिक  राशि  ख्  नहीं  करनी  हमें
 जनता  का  प्र  रणा  देने  +  लिए  कुछ  करना  है  |  हमें  विकास  कार्यो  के  म.ध्यम  से  भावनात्मक  अखंडता
 को  लाना  है  तथा  यही  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 मणिपुर  में  शूमिगत  लोगों  ने  भारत  बर्मा  मुक्ति  मोर्चा  संघ  जैसे  संगठन  बना

 लिए  हैं  ।  वे  नागालेंड  तथा  असम  को  अलग  करने  की  मांग  कर  रहे  समाचार  पत्र  में  यह
 प्रकाशित  हुआ  था  कि  यदि  सरकार  इस  समय  भी  मृक  बनी  रहती  है  तो  एक  दिन  देश  का  वहु  भाग

 भी  हमारे  हाथ  से  नित्रल  जाएगा  तथा  वहां  पर  भी  पंजाब  अथवा  कश्मीर  जैसा  संकट  उत्स्न्न  हो
 |  जाएया  ।  मैं  यह  बता  रहा  हूं  कि  यह  राष्ट्रीय  अखंडता  अथवा  साधारण  भावनात्मक  अद्यंडता  से  भी

 हल  नहीं  निकलेगा  ।  हमें  इसके  लिए  बगःठिन  परिश्रम  करना  च.हिए  तथा  जनता  के  लिए  कुछ  करना

 चाहिए  ।  यदि  आप  इस  समय  ऐसा  नहीं  करेंगे  यदि  ईमानदारी  से  विबास  सम्बन्धी  समस्याओं  पर

 विचार  नहीं  करेंगे  बल्कि  यदि  आप  बेवल  युवाओं  को  आन्दोलन  के  लिए  ही  प्रवोधित  करेंगे  तो  उससे

 हल  नहीं  निकलेगा  ।

 अन्त  में  मैं  पर्यंटन  के  बारे  में  लाए  गए  प्रस्ताव  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  स्थिति  यह  है  कि  कई

 विदेशी  पयंटक  मणिपुर  आना  चाहते  हैं  क्योंकि  वे  वहां  की  चित्रात्मक  सुन्दरता  से  आकर्षित  परम्तु

 उन्हें  मणिपुर  में  दो अथवा  तीन  दिनों  से  अधिक  समय  तक  रहने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है|  यह
 सब  क्या  है  ?

 जापानी  लोग  मणिपुर  को  एक  तीथंस्थल  समझते  हैं  क्‍योंकि  पिछले  युद्ध  में  उनके  अनेक  बौद्ध

 पुआरी  मणिपुर  तथा  नागालेंड  में  मारे  गए  अतः  बड़ी  संख्या  में  जापारी  लोग  मणिपुर  आए
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 परन्तु  उन्हें  दो  अथवा  तीन  दिनों  से  अधिक  समय  तक  रहने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  !  यदि  उनकी

 उड़ान  रह  हो  जाती  और  उन्हें  रुकना  पड़  जाए  तो  इसके  लिए  उन्हें  सरकार  से  अनुमति  लेनी  पड़ती
 है  उन्हें  घुसपंठिया  समझकर  जेल  में  बन्द  कर  दिया  जाता  यह  सबसे  अधिक  खतरनाक
 स्थिति  आस्तरिक  रेखा  को  पार  करने  की  अनुमति  प्रदान  करने  संबंधी  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  की
 जानी  चाहिए  ।  अन्यथा  जिदेशी  मुद्रा  का  अजंन  भी  समाप्त  हो

 ब्रिटेन  से  भी  कई  पयंटक  आये  थे  ।  वे  भी  वहां  १र  रुकना  बाहते  थे  पर-तु  प्रतिबन्धों  के  कारण
 वे  नहीं  प्रा  सके  ।  इस  प्रकार  कई  व्यक्त  वहां  आना  चाहते  हैं  तथा  वहां  पर  दस  या  पन्द्रह  दिन  तक

 रुकना  चाहते  परन्तु  उन्हें  इसबगे  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  ऐसा  क्यों  होता  क्‍या  मणिपुर  देश
 का  एक  भाग  नहीं  है  ?  यह  प्रतिबन्ध  क्‍यों  लगाया  गया  है  ?  यदि  इस  हटा  दिया  जाए  तो  हम  भी  देश
 के  लिए  काफी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकते  इन  प्रतिबन्धों  के  हटने  से  राज्य  को  राजस्व
 का  भी  अर्जेन  होगा  तथा  यह  बहुत  लाभप्रद  होगा  ।

 अन्त  अपना  भाषण  समाप्त  करते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  कि  मुझे  इस  राजीव  गांधों  फाउंडेशन
 न्यास  पर  भी  आपत्ति  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस  पर  सरफार  का  इतना  सारा  धन  व्यय  किया
 राजीव  का  नाम  ऐसे  विवादास्पद  मामलों  में  नहीं  लाया  जाना  चाहिए  ।  अतः  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध
 करता  हूं  ।

 इन्हीं  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  सम  प्त  करता  हूं  ।

 कुमारों  शेलजा  :  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करती  हूं  क्योंकि  मौजूदा  विपरीत  आधिक्र
 स्थिति  में  माननीय  वित्त  मन्त्री  के  पास  आथिक  संबट  का  सामना  करने  हेतु  सख्त  बदम  उठाने  के
 अलावा  अन्य  कोई  विकल्प  नहीं  था  और  इसके  लिए  उन्हें  सभी  देशभक्त  लोगों  के  समर्थन  की
 आवश्यकता  है  ।

 हमारे  स्वर्गीय  नेता  राजीव  गांधी  ने  हत्या  से  केवल  दस  मिनट  पहले  न्ययाक  टाइम्स  के
 रिपोर्टर  के  साथ  साक्षात्कार  में  कहा  था  कि  वह  बालिकाओं  को  शिक्षा  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दना

 चाहते  हैं  । अब  समय  आ  गया  है  कि  यहू  व्यवस्था  बदली  जिसमें  बालिका  की  तुलना  मे  एक
 बालक  को  शिक्षा  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  अधिक  महत्व  दिया  जाता  हम  सब  जानते  हैं  कि  आप  एक
 बार  एक  एक  माँ  को  शिक्षित  कर  तो  समाज  में  अपने  आप  ही  बेहतर  बदलाव  आ

 मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  ऐसे  कार्यक्रमों  पर  जोर  दें  और  उन्हें  अधिक
 राशि  प्रदान

 ग्रामौण  जल  आपूर्ति  योजना  का  नाम  श्री  राजीव  गांधी  के  नाम  पर  ठीक  हो  रखा  गया
 क्योंकि  वह  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  पक्षधर  थे  और  प्रौद्योगिको  मिशन  के  प्रति  उनकी  वचचनबद्धता  सबको
 झात  है  ओर  हर  किसी  ने  इसे  सराहा  है  |

 मैं  कृषि  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  कि  उवंरकों  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  और  इस  पर

 राजसहायता  में  कमी  किसानों  के  प्रति  बहुत  सढत  फ़दम  है  और  इससे  उनमें  षबड़ाहट  पैदा  हो  गयी

 है  ।

 4,59  म०  प०

 मालिनी  भद््‌टाचाय  पोठासीन
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 किसान  हमारी  अथंव्यवस्था  को  बुनियाद  हरित  क्रान्ति  ने  सारे  देश  को  सहायता  की
 लेकिन  किसान  ही  सबसे  अधिक  हतोत्साहित  मैं  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  बारे  में

 पुतविधार  किया  खाद्यान्न  के  वसूली  मूल्य  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  लेकिन  मुझे  आशा  है  कि
 वित्त  मन्‍्त्री  छोटे  किसानों  को  उचित  सुरक्षा  प्रदाम

 संसाधनों  वा  50  प्रतिशत  कृषि  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र  पर  किया  जाता  है  तो  अब
 जरूरत  है  वि  कृषि  उत्पाद  तथा  भौद्योगिक  उत्पादों  के  बोच  कुछ  समानता  हो  ।  कृषि  क्षेत्र  की  बजाय
 ओद्योगिक  क्षेत्र  मे  निवेश  से  अधिक  लाभ  मिलता  इन  दोनों  में  कुछ  समानता  होनी  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  अन्य  क्रषि  आधारित  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  सही  दिशा
 में  कायंवाही  यह  बेहतर  होगा  यदि  हम  किसानों  को  सहकारिता  के  लिए  एक  योजना

 ताकि  किसानों  को  इन  उद्योगों  से  सीधे  लाभ  मिल  सके  ।

 5.00  म्०  प०

 मैं  यह  अनुरोध  भी  करता  हूं  किः  वित्त  मनन्‍्त्री  ने  बजट  में  मुदास्फीतीय  कारणों  पर  उचित  ध्यान
 दिया  इसके  बावजूद  मृल्यों  की  स्थिति  विशेषकर  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  बढ़ने  महीं  दिया

 गाना  इसके  लिए  कालाबाजारिणोें  तथा  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कठोर  कायवाही  भी  की  जा

 सकती  है  ।  इसके  साथ  ही  सार्वजनित्र  वितरण  प्रणाली  को  बहतर  बनाने  के  भी  प्रयास  किए  जाने

 मैं  राष्ट्रीय  आवास  बैक  में  जमा  होने  वाली  विशेष  योजना  के  तहत  काले  धन  के  उपयोग  की
 योजना  वा  स्वागत  करता  हूं  ।  मैं  हुं  कि  यह  कारगर  सिद्ध  होगी  ।

 मैं  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्य  में  लगभग  10  प्रतिशत  की  कमी  करने  पर  वित्त  मन्प्री  महोदय  को
 बधाई  देता  मैं  उतमे  अनुरोध  करता  हूं  कि  रसोई  गंस  के  मूल्य  कम  करने  पर  भी  विचार

 इसमें  20  प्रतिणत  की  वद्धि  की  गई  है  ।

 बजट  पर  एक  नजर  डालने  के  बाद  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करते  हुए  इतना  जरूर  बहुंगा  कि

 यह  एक  काफी  सस्तुलित  बजट  जिसके  लिए  वित्त  मन्‍्त्री  की  सराहना  की  जानो  चाहिए  ।

 ]

 श्री  सुलतान  सलाउदह्ीन  ओवेसी  :  सभापति  मुझे  कब  बोलते  दिया

 जाएगा  ।  पहले  कहा  गया  कि  मोहतरमा  के  बाद  आपको  बोलने  देंगे  लेकिन  अभी  भी  बोलने  नहीं  दिया

 जा  रहा  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  आपको  बुल  एंगे  ।

 हो  मोहन  सिंह  :  सभापति  मैं  धन्यवाद  देता  चाहता  हूं  कि  बजट  के

 विरोध  में  बोलने  के  लिए  आपने  मुझे  समय  दिया  ।  यह  बजट  तो  प्रारम्भ  किया  गया  है  कि  विस  मंत्री

 होदय  के  नाते  श्री  राजीव  गांधी  की  स्मृति  में  समर्पित  है  लेकिन  बजट  पढ़ने  से  लगता  है  कि  यह
 राजीव  जी  की  स्मृति  में  नहीं  देशी  और  विदेशी  धन्नासेठों  की  सेवा  में  समपित  बट  यह  जनता

 के  विरोध  में  इस  देश  ओर  विदेश  के  पूंजीपतियों  की  साजिश  का  एक  बहुत  बड़ा  दस्तावेज  मुझे
 इस  बात  का  बड़ा  खेद  है  कि  शुरू  से  इस  देश  की  जो  स्वीकृत  नीतियां  थीं  वह  केवल  जवाहर  लाल  जी
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 की  नीतियां  नहीं  न  इर्दिरा  जी  की  नीतियां  कुछ  तोतियां  इस  देश  में  सामान्य  सहमति  से  पूरे
 देश  की  नीतियां  हो  गई  ज॑से  धमंनिरपेक्षता  कौ  गुटनिरवैक्षता  की  उसी  तरह  स्वदेशी  ओर
 स्वावलम्बन  की  नीति  |  लेक्नि  मुझे  बहुत  अफसोस  है  कि  इस  देश  की  सरकार  नए  सिरे  से  उन  सभी
 परम्पराओं  को  तोड़गा  चाहती  है  जो  परम्पराएं  और  नीतियां  पिछले  40  बर्षों  के  अथक  प्रयास  के
 बाद  इस  देश  के  राष्ट्रीय  नेताओं  ने  इस  देश  की  समस्याओं  को  समझते  हुए  स्वीक।र  किया  जब

 हम  लोग  विद्यार्थी  थे  उस  जमाने  में  स्वतन्त्र  शर्टी  नाम  की  एक  संस्था  और  राजनीतिक  पर्ष्टी  हुआ
 करती  थी  जो  मुक्त  स्वतत्र  सारी  चीजें  और  विदेशी  पूंजी  के  लिए  सम्पूर्ण  रूप  से  इस  देश  के
 दरबाज  को  खोलने  बी  वकालत  किया  करती  थी  ।  हम  लोगों  को  पता  था  कि  वह  पार्टी  1974  में
 समाप्त  हो  गई  लेकिन  नए  प्रधानमन्त्री  और  नए  वित्त  मन्द्री  बनने  के  बाद  ऐसा  लगता  है  कि  कांग्रेस
 पार्टी  का  नया  पुनंजन्म  हुआ  है  भौर  यह  पुरानी  कांग्रस  पार्टी  नहीं  बल्कि  स्वतत्र  पार्टी  का  नया  अवतार

 है  ।  इसो  लिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दस  देश  में  जो  विदेशी  पूंजी  है  उसके  लिए  इस  तरह  खुला
 दरवाजा  खोल  देना  हिन्दुष्तान  की  सम्पूर्ण  व्यवस्था  के  साथ  इससे  बड़ा  मआक  कोई  नहीं  हो  सकता

 है  ।

 आज  के  समाचार  पत्रों  में  एक  बात  छपी  है  और  उममें  लिखा  है  कि  इम  देश  के  जो  विद्युत
 संबंत्र  नए  बनाए  जाएंगे  उसमें  सो  फोसदी  पूंजी  निवेश  बिदेशी  उसको  खुली  छट  दी
 उसी  तरह  दवाओं  के  मामले  में  जो  नये  उद्योग  या  देशी  कम्पनियां  यहां  आयेगी  तो  उनको
 बिना  लाइसेंस  के  एटोमेटिक  लाइसेसिंग  सिस्टम  ऐसा  उन्होंने  कहा  उसको  कर  हम  कहां  जा

 रहे  हैं  भौर  इस  देश  को  कहां  ले  जा  हैं  ?  इसके  बारे  में  हमको  सोचने  को  आवश्यकता  अभी

 बहुत  जोर-जोर  से

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जो  :  विदेशियों  को  सत्ता  देने  का  यही  तरीका  है  ।

 श्री  मोहन  सिह  :  ठीक  बात  है  ।  आज  प्रात:काल  इसो  आदरणीय  सदन  में  प्रश्न  पंदा  हुमा  कि
 जो  बी०  सी०  सी०  आई  .  उस  बंक  के  जरिए  इस  देश  में  विदेशी  शक्तियां  हमारे  अन्दरूनी  मामलों
 में  दखलअंदाजी  करती  यदि  इस  तरह  की  खुली  छूट  मल्टी-नेशनल  कम्पनियों  को  हमारे  देश  में  दी

 जाएगी  तो  हमारे  देश  की  अन्दरूती  व्यवस्था  के  साथ  किस  तरह  को  दखलअदाजी  हो  सकती  उसको

 हम  एक  बेक  की  शाखा  खोल  कर  इस  देझ्ष  में  देख  सकते  बहुत  ज!२-जोर  से  वकालत  की  गई  कि

 इस  देग  में  जो  निजी  क्षेत्र  भारत  की  अथंव्यवस्था  के  विकास  में  चुंकि  पिछले  40  वर्षों  में  निजी
 क्षेत्र  को  हतोत्साहित  किया  गया  इसलिए  इस  देश  का  त्वरित  ओद्योगिक  विकास  होने  में  बहुत  बडी

 बाधायें  पैदा  यदि  यह  बात  सही  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  6  वर्षों  से डालमिया  नगर

 के  सारे  औद्योगिक  समूह  क्‍यों  बद  हैं  ?  यदि  इस  देश  का  निजी  क्षत्र  इतना  कुशल  है  तो  इससे  घड़ी

 अकुशलता  का  और  क्या  प्रमाण  हो  सफता  है  कि  डालमिया  नगर  के  सारे  ओद्योगिक  समह  पिछले  4-5

 वर्षों  से  अन्ट  है  और  कोई  निजी  क्षत्र  उसको  लेने  और  उसको  संचालित  करने  में  सक्षम  नहीं  क्या

 हुमा  जो  सारी  टेक्सटइल  मिले  बम्बई  की  संचालित  करने  में  निजी  क्षेत्र  विफल  ही  गया  और  उत्तर

 प्रदेश  की  चीनी  मिलों  का  क्‍या  हुआ  ?  जब  वह  मिलें  सिक  होने  लगीं  तो  उनको  शासन  के  अधं;न

 निजो  क्षत्र  छोड़  कर  भाग  इस  देश  का  दुर्भाग्य  यही  है  कि  जल्न  तक  मिजी  क्षत्र  लूट  भोर
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 शोषण  का  माध्यम  रहा  तब  तक  निजो  क्षेत्र  उसको  अपने  हाथ  में  लेकर  हिन्दुस्तान  का  पूंजीपति  अपनी
 होठ  ठोंकता  है  कि  निजी  क्षेत्र  में  ही  कुशलता  है  और  जब  वे  बीमार  हो  जाती  हैं  हो  लांछन  और

 उलाहना  देने  के  लिए  साव॑ंजनिक  क्षेत्र  में  उन  सारे  उद्योगों  को  दे  दिया  जाता  इस  बजट  में  अन्यर
 इस  बात  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  उसमें  न  ही  बह  दिखाई  पड़ता  है  कि  जो  सावंजनिक  क्षंत्र  को

 अकुशनता  है  और  जो  तिजी  क्षत्र  की  लूट  है  उसको  तोड़कर  इस  देग  की  भिश्रित  अथंग्यवस्था  की
 जो  समग्वित  नीति  थी  उसकी  चलाने  के  लिए  हम.रे  देश  को  सरकार  कया  क९ने  जा  रही

 बहुत  जोर  से  एक  दिन  हमारे  हृषि  मत्री  ते  यहां  अपनी  पीठ  ठोक़ी  कि  हमारे  देश  में
 पैदा  हुआ  खाद्यान्न  हमारे  देश  में  सरप-स  है  '  यह  जो  अतिरिक्त  खाद्यास्त  का  भंडार  उसको  देने
 वाला  कौन  इस  देश  का  किसान  है  ,  हमारे  देश  में  हरित  क्रांति  होने  से  पहले  1968  और  1979
 से  पहले  इस  देश  में  करोध्ों  ओर  अरबो  रुपयो  का  गेहूं  कनाडा  ओर  अमरीका  से  हमारे  देश  की  जनता

 उपभोवता  को  उपलब्ध  कराया  जाता  था  लेकिन  एक  कठित  परिस्थिति  में  इस  देश  के  किसान  ने
 मेहनत  करके  हिन्दुस्तान  को  खाद्यान्न  के  मामले  में  एक  अतिरिक्त  स्टाक  जमा  देश  को  आत्म
 निर्भर  बनाने  का  काम  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  भारत  की  वित्तोय  संस्थाओं  झ्परत
 की  कृषि  बी  तरवकी  में  कितना  बड़ा  योगदान  है  ?  आज  भी  बेंकों  को  कहा  गया  कि  भारत  का
 जो  सामाजिक  उद्देश्य  सामाजिक  न्याय  का  उद्देश्य  उसमें  हमारे  देश  के  बे  हों  को  भागीदारी  होगी
 लेकिन  दुर्भाग्य  यह  है  कि  जब  से  कांग्रेस  पार्टी  ने  मेलाਂ  लगाना  शुरू  किया  तब  से  हिन्दुस्वाच  के

 वंजीपतियों  की  साज़िश  इस  देग  बी  सरकार  और  इ+  देग  के  बड़  नौहरशाह  जो  उन्होंने  कुछ
 +  संस्थाओं  का  वित्तोय  संस्थाओं  का  इजाद  इस  देय  में  मैं  वित्तमंत्री  जी  से  जातना  चाहुता

 ह  किय०  री०  आई०  यूनिट  टस्ट  आफ  एल०  आई०  इन्द्रिया  विकास  जिसके

 जरिए  अरबों  छाया  हिन्दुस्तान  में  गरीब  आदमियों  ने  पोस्ट  अ.फिस  में  जमा  करने  का  काम  किया

 उनकी  झितनी  हिन्द्रस्तान  वी  तरक्की  में  सबसे  अध्विक  योगदान  करने  वाला  जो  कृषि  क्षंत्र

 इन  थित्तीय  संस्थाओं  में  लगी  हुई  है  ।  मारत  के  त्ित्त  मंत्री  को  यह  बताना  पड़गा  लेकिन  दुख  की  ब।त

 यह  है  कि  जब  किसानों  का  कर्जा  माफ  किया  जाता  है  तो  इनके  पेट  में  थोड़ा  दर्द  होने  लगता

 आख़िर  क्सानों  की  कर्ज  माफी  से  आपको  दरई  क्यों  होता  है  ?  माडवेट  प्रणाली  आपने  फिर  चालू  कर

 दी  ।  इसी  सदन  के  अन्दर  आप  ही  की  पार्टी  और  आपके  वित्त  मंत्री  जब  एन०  ढी०  तिवारी  साहब  थे

 तो  उन्होंने  मोइबैट  प्रण  ली  को  खत्म  किया  क्यों  खत्म  किया  उनका  कहना  था  कि  साढ़े  छः

 अरब  रुफ्या  मोडवेट  प्रणाली  के  जरिए  हिन्दुस्तान  के  बड़ें  औद्योिक्  धरानों  में  चला  जाता  श्वास

 तौर  से  नाम  लिया  गया  था  कैस्पाकोला  कम्पनी  का  |  छह  कीम्पाकोला  कम्पनी  अया  ब.रती  मंगाजल
 सममें  कण्सेण्ट्रंट  कह  दिया  ण्ह  चार  रुपये  का  डब्लकोला  दास  लगाया  4  रुपया

 और  साढ़े  छः  सौ  करोड़  रुपबा  मोडवेट  प्रणाली  के  जरिए  आप  ऐसे  घरानों  को  देने  का  क़राम  करते  थे  ।

 आप  ही  की  पार्टी  और  आप  की  सरकार  ने  ही  उसको  तोड़ा  भ्रा  लेकिन  फिर  से  भाप  शीतल  पेय  के

 ऊपर  उप्त  मोडवेट  प्रणाली  को  चाल  करने  जा  रहे  जिस  चीज  को  आप  ही  की  पार्टी  और  आप  की

 सरकार  ने  यह  कह  कर  खत्म  किया  था  कि  हिन्दुस्तान  के  कुछ  बड़े  क्षौद्योगिक  घराते  इस  प्रणाली  का

 पूरा०पूरा  लाभ  उठा  रहे  आप  उनको  वह  रुपया  फिर  से  देकर  लाभ  पहुंचाना  चाहते

 किसानों  को  थोड़ी  सी  छूट  दे  दी  गई  तो  हिन्दुस्तान  के  विश  मन्‍्त्री  बार-बार  कह  रहे  हैं  कि

 हम  देश  का  सारा  अधिक  संतुतन  इसलिए  गड़बड़  हो  गया  कि  पिछली  स*कार  में  किसानों  की  कर्ज

 माफी  के  लिए  कुछ  अरब  रुपया  दे  दिया  ।
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 मोहन  घिह  |
 830  करोड़  रुपया  आप  जो  एक्सपोर्ट  उसमें  थोड़ी  सी  छूट  देकर  आप  छूट  देने  जा  रहे

 पर  इस  तरह  को  जिसका  कि  लाभ  बड़े  बड़े  एक्सपोर्ट  और  इम्पोर्ट  के  बड़े  लोगों
 को  मिलने  वाला  १ह  छूट  देने  में  आपको  एक  मिनट  की  देरी  नहीं  लगती  है  और  जश्  किसान  को

 छट  देने  का  सबाल  आता  है  तो  आप  परेशान  होते  यह  बहू  दुर्भाग्य  है  कि  इस  देश  को  एक-एक
 पैसा  जुटाने  में  इस  समय  समस्या  पैदा  हो  रही  है  लेडित  अभी  100  करोड़  रुपयर  इन्होंने  राजीब  जो

 के  नाम  पर  संस्थान  के  लिए  दे  दिया  |  वह  संस्थान  क्या  करेगा  ?  बह  संथ्थान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 के  क्षत्र  में  कुछ  काम  करने  जा  रहा  है  यह  तक  दिया  गया  |  लेकित  है  यह  जो  विज्ञाम  और

 प्रौद्योगिषी  विभाग  जो  पिछले  40  वर्षों  स ेकाम  १र  रहा  उसके  मद  में  अनुदान  संब्या  70  ओर
 71  में  बिज्ञान  और  प्रोद्योगिदों  के  लिए  जो  पैसे  का  प्रावधान  किया  गयः  बह  बितना  इस  वर्ष
 के  बजट  में  पूरे  के  पूरे  विभाग  जिसका  ढांचा  40  वर्षों  से काम  कर  रहा  उस  विभाग  को  तो
 आपने  पेसा  दिया  271  करोड़  कुल  मिलाकर  ।  अनुदानों  की  मांगों  के आयोजना  के  मद  में
 उसको  118  करोड़  रुपया  याति  पूरे  के  पूरा  जिसका  विज्ञान  और  प्रौद्धोगिवी  के  सुधार  के

 लिए  40  वर्षों  से  इस  देश  में  काम  कर  रहा  है  वह  इस  पूरे  धर्ष  के  अन्दर  अपनी  सारी  योजताभों  के

 ऊपर  118  करोड़  शपया  छत  इसके  लिए  आप  विकत्तोय  प्रावधान  कर  रहे  और  एक  ऐसी
 संस्था  जिसकी  कोई  रुपरेशा  इस  देश  के  सामने  नहीं  उसने  कोई  अपना  ढांचा  इस  सदन  के  सामने

 नहीं  रखा  उसको  कोई  जवाबदेही  इस  सदन  के  सामने  नहीं  है और  उसको  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 को  तरबकी  के  बहाने  आप  दे  रहे  हैं  100  करोड़  रुपया  ।  इसपे  बड़ा  दुर्भाग्य  इस  देश  का  नहीं

 20  20  20  पांच  वर्ष  में  सो  करोह  यह  तो  आप  कहते  हैं  ?

 लेकिन  जब  एक  बार  यह  तरीरा  थोन  दिया  जाएगा  तो  इस  देश  की  हाई  अरे  भनी  जिस  एक-एक

 प्रेसे  क ेलिए  हिन्दुस्ताम  को  सरकार  देश  की  गरीब  जनता  मे  कहती  है  कि  आप  नये  करभार  का

 मुकाबला  करने  के  उसे  बर्दास्‍्त  करने  के  लिए  तेयार  उसी  देश  को  सरकार  इस  देश  के

 इस  पैसे  के  साथ  कितना  बहा  मजाक  कर  रही  यह  इसका  नमुना  है  ।

 इसलिए  इन्हीं  शब्दों  के  चूंकि  मेरा  समप्र  कम  हो  गया  मैं  हूस  बजट  का  घोर  बिरोध
 करता  हूं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  किस्ती  भी  कीमत  पर  जो  फटिनाइजर  के

 श्वाद  के  ऊपर  बढ़ा-.हुआ  दाम  उसको  तत्काल  वापस  ले  ओर  उसी  के  स।थ-साथ  जो  यह  100

 करोड़  रुपया  राजीब  मांधी  फाउष्डेशन  के  नाम  पर  दिया  जा  रहा  इसको  समाप्त  करे  ।  यह  कहना
 कि  हस  देश  में  इन्फ्लेशन  नहीं  बढ़ेगा  जरूरी  चीजों  के  दाम  यह  खोल्लला  नारा  दिश्यावा

 भारत  के  वित  मंत्री  ने  हिन्दुस्तान  की  जनता  की  लूट  रिनन्‍्दुस्तान  के  बड़े  हिन्दुस्तान
 के  पूंजीपतियों  के  सामने  अपनी  सरकार  की  सारी  नीतियों  को  समर्पित  किया  उनके  सामने  घुदने
 हेके  हैं  भौर  दस  देश  की  गरीब  जनता  की  पीठ  पर  कुल्हाड़ी  मारने  का  काम  किया

 झो  छुलतान  सलाउद्दोन  ओोवेसो  :  सभापति  जो  बजट  पेश  किया  गया  उसको

 देखने  के  ढाद  और  फिर  बजट  के  पहले  दो  मतंबा  मिक्हें  की  कीमत  गिरा  दी  फिर  रेलवे  का

 इन  तमाम  चीजों  ने  गरोब  आदमी  की  कमर  तोड़  कर  रख  दी  कीमत  15  से  20  फीसदी  तक

 बढ़  गई  है  ।  15  से  20  फीसदी  तक  कीमतें  बढ़  गई  पहले  ही  गरीब  बहुत  परेशान  था  और  आज

 इन  कीमतों  के  बढ़ने  का  नतीजा  यह  हुभा  है  कि  गरीब  की  कुव्वत-ए-खरीद  अब  खत्म  हो  चुको
 बह  वाक्या  मुझे  याद  आता  जब  दिल्‍ली  के  नादिरशाह  ने  कब्जा  तो  तलवार  सशल्थींच  ली
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 घुनहरी  मस्जिद  पर  और  कहा  कि  कल्ले-ए-आम  होना  चाहिए  ।  दिल्‍लो  के  लोग  कत्ल  होते  चले  गए  ।
 उसके  बाद  उस  बकत  के  प्राइम  मिनिस्टर  उनके  पास  उन्होंने  यह  फार्सी  झर  जिसका  मतलब

 यह  था  कि  जितने  इन्सान  थे  सब  कत्ल  हो  भगर  तुझे  भर  कत्ल  करना  है  तो  मुर्दों  को  जिन्दा
 करके  कत्ल  कर  ।  आज  यही  हाल  गरीब  तो  फांकों  से  मर  रहा  है  ओर  हम  कोमतें  बढ़ाते  जा  रहे

 लेकिन  इस  बजट  में  उन  गरीबों  को  सहारा  देते  के  लिए  कोई  बात  नहीं  कही  गई  है  ।

 एक  तःफ  यह  नारा  लगाया  गया  ओर  यहां  तक  हम  आगे  बढ़े  कि  हमने  अपने  का  उन्टटी  चूशन
 के  अन्दर  भी  सोशलिज्म  की  बात  को  लेकिन  आज  सोशलिज्म  कहां  है  ?  जब  कांग्रेस  के  लोगों  कौ
 तकरीरें  सुनते  हैं  पहले  भी  सुनना  था  और  जब  भी  सुनता  तो  अजीबो-गरीब
 यकीनन  सुनूंगा  |  मुझे  वह  वाया  कहने  दीजिए  ।  जब  बादशाह  के  दस्तर-इवान  के  ऊपर  बेंगन
 तो  बादशाह  ने  बड़ी  तारीफ  की  तो  उसके  जितमे  महरवाने  वे  व  हने  इसो लिए  अल्लाह
 ते  बैंगन  के  सिर  पर  ताज  रख  रखा  बादशाह  रोजाना  बेंगत  खाने  लगा  और  जब  जिस्म  ज्यादा

 खजाने  लगा  तो  बादशाह  ने  कहा  कि  तुमने  कहा  बे  कहने  इसीलिए  अल्लाह  मे
 बेगन  के  पेदे  में  बांटा  दिया  जिस्म  खजाना  पढ़ता  है  |  बादशाह  वे  क्हा-कल  ताज  कहा  भऔर  भाज
 कांटा  कह  रहे  हो  |  उन  लोगों  ते  हम  आपके  वफादार  बेंगन  के  भी  बफादार

 बहरहाल  अजीबो-गरीब  कल  तक  सोशालिज्म  की  तकरीरें  बौर  आज  सरमाएदारो  की  कहा
 कि  आख़िर  आप  कहां  जाकर  आपका  आश्विर  सोशालिज्म  क्‍या  सरमाएदारी  क्‍या
 आपकी  वजह  से  कहां-कह्ाँ  आप  नुकस  न  पहुंचाते  चले  जा  रहे  आज  मुल्क  का  क्‍या  हाल  हो  रहा

 आज  गरीबों  फी  यह  हलय  हो  चुकी  है  कि  वे  यह  कड़ते  हैं  कि  हमकी  यहां  रोटी  नदों  मिलती  है
 तो  जेल  में  रोटी  मिलेगी  |  आप  बताइए-आक्षिर  कथा  करें  ?  यहां  कਂ  गरीब  कहां  जाएगा  कहां  बह
 देखेंगा  ?  कीपतें  बढ़  गई  जेकिन  आप  ने  इनकम  टेक्‍्स  की  हृद  को  नहीं  बढ़ाया  है  ।  आखिर  जिनकी

 मुखररा  आमदनी  वे  शाखिर  केसे  जीयेंग  ?  अगर  आप  यह  बहता  चाहते  हैं  कि  छषर्

 बहुत  हो  चका  पेसा  नहीं  है
 भोर  अगर  वाबथी  आप  कुछ  करता  चाइते  हैं  तो

 अप  सो  रुपये  ओर

 पांच  सौ  रुपए  के  नोटों  को  खत्म  कीजिए  |  यह  जो  ब्लेक  १।लो  रकम  रखी  हुई  हैं  भोर  प्रचार
 भी  करिए  पूरी  करंसी  करिए  |  जब  छोटा  सा  मुल्क  कुवेत  कर  सता  है  और  आज  जबकि  ब्लैक  की

 दौलत  बनी  हुई  तो  आप  क्यो  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  आप  क्यों  नहों  उप्रमें  म-सुख्त  करते  आपको

 मालूम  हो  जाएगा  कि  श्तिने  हिन्दुश्तान  के  अन्दर  सरमाएदार  बंठे  हुए  हम  लोगों  को  तथाह  भौर
 फिरकावासियत  बढ़ा  रहे  यह  सब  चलने  वाला  नहीं  लेकिन  हम  ऐसे  इकमादाद  करना

 नहीं  चाहते  हम  उन  सरमाएदारों  के  हाथ  में  ख्लिलोना  बनना  चाहते  हैं  और  आज  आप  मुल्क  को

 चाहते  हैं  कि ऊपर  तो  बतायें  कि  किस  तरीके  से  उठा  सबते  चालीस  बर्षों  से आप  हो  ने

 पालिसी  अख्तियार  की  कभी  सोशलिज्म  और  कभो  आखिर  आपकी  पालिसी  क्या  जिसके

 ऊपर  आप  मल्क  को  ले  जाना  चाह  रहे  हैं  ?  हमारे  सामने  कोई  बाज्ये  तफत्तील  नहीं  आती  है  ।  अगर

 भाप  चाहते  हैं  तो  आपको  सियासी  एतमात  भी  करने  आज  हम  देखते  हैं  कि  मिनिस्टरों  की

 फौज  भरो  हुई  एक-एक  सूबे  में  70-70  म्रिनेस्टर  तो  करा  इसके  ऊपर  अश्वराजाह  नहीं  तो  रहें
 इसके  ऊार  कोई  कृमी  नहों  लगाई  जा  सकती  आज  जितने  मिनिस्टर  बेझूनी  दौरों  पर  जाते

 हैं  उनके  लिए  कमी  की  जाए  और  जो  शहरी  जायदाद  है  उसकी  हद  मुः  रंर  की  जाय  और  उनके

 ऊपर  सीलिंग  मुकरंर  को

 भाज  हिन्दुस्तान  में  40  माल  के  बाद  भी  मावकप  लाखों  को  तादाद  में  फ्टपाथ  पर  भोते

 आप  गौर  कीजिए  कि  आप  उनके  लिए  कोई  मकानात  नहीं  बनाते  |  भापते  शहरी  आराजी  के  ऊपर

 747



 बजट  199  .-92-..  सामान्य  1  1991

 सुल्तक्ष  सकाउहोन  ओषेसी  ]
 पाकन्दी  लगाई  लेकिन  उससे  कोई  फायदा  नहों  हुआ  ।  मैं  आपसे  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  आपने  कितनी
 जमीन  हासिल  की  ?  आपने  जमीन  हासिल  नहीं  हमारे  पचास  फीसदी  क्‍्यानीन  एसे  हैं  जो  सिर्फ
 रिश्वत  खाने  के  लिए  बनाए  जाते  है  ।  उसका  नतीजा  यह  है  कि  आज  उस  जमीन  के  ऊपर  बेहंगम
 किस्म  की  आवास  बसती  जा  रही  है  ।  उनके  लिए  कोई  ₹'हुलिय्त  नहीं  कोई  आपके  पास  प्लान
 नजर  नहीं  आता  ।  इसी  तरीके  से  मैं  आपके  सामने  एक  बात  और  कटूंगा  कि  आपने  जहां  बहुत  से
 कसबात  के  फ्समांदा  तबकात  के  लिए  कारपोरेशन  यहां  हिप्दुग्तान  के  तालिमी  हसियत

 जब  कि  खुद  वजीरे  तालौम  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  थे  ।  उन्होंने  पालियामेंट  में  एजूरकेशन  रिपोर्ट
 पेश  तो  उसमें  यह  बताया  कि  हि  दुष्तान  में  सदसे  ज्यादा  तालिमी  पसमांदमो  हैं  मोर  गुरबत  के
 अन्दर  मुबतला  मुसलमान  हैं  ।  तो  आप  उनके  लिए  भी  का  रपोरेशन  आज  सरकारी  मुलाजमतों
 में  उनका  दो  फीसदी  हिस्सा  बाकी  २हु  गया  आप  क्यों  नहीं  उनके  लिए  कार्पोरेशन  बना  कर  उनकी
 तरक्की  का  सामान  लेकिन  ऐसा  कोई  नजर  नहीं  बाता  ।  आप  चाहते  हैं  कि फसादात  होने  के
 बाद  उन  लोगों  को  इमदाद  तो  आप  मुकरंर  कीजिए  कि  हर  मरने  वाले  को  तीन  लाख  देंगे  ओर
 जिस  खानद”न  के  लोग  मर  रहे  हैं  उस  खानदान  के  आडमी  को  मुल्नाजिमतें  दी  जाएंगी  ।  जब  तक  कि
 आप  वाजिंब  तोर  पर  तमाम  भोजें  नहीं  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  ऐसी  चीज  हो  सकतो
 मैं  आपसे  यह  कहुंगा  कि  इसी  तरीके  से  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  के  अन्दर  हैदराबाद  शहर  जो  कभो
 अपने  तारीक्ष  और  तमद्दुन  के  लिठह्राज  से  एक  मुफ्राम  रखता  था  लेकिन  आज  वह  उजडता  चला  जा

 रहा  है  ।  हर  शहर  आपने  बढ़ें  शहर  को  इमदाद  लेकिन  टैदराब'द  शहर  को  उसडौ
 उसके  डेवेलपमेंट  के  लिए  कुछ  नहीं  दिया  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इसके  लिए  भी  कुछ  मदद  गो  जाए  और

 इसी  तरीफे  से  यहां  के  बसमे  बालों  के  लिए  आज  यहां  जो  चीजें  हो  रहो  उनबी  तरकबी  का  कोई
 सामान  किया  जाए  |

 मैं  आपका  मशक्र  हूं  कि  दोबारा  आप  ।  घंटी  के  बजाने  से  परेशानी  होती  घंटियां
 बज॑ती  रहती  हैं  हमारे  लेकिन  बहरह्टाल  अगर  आप  चाहते  हैं  तो  मैं  यही  आप  लोगों  के  तक्ल्‍लफ
 से  पहले  भी  कह  चुका  हुं  कि  हम  आपके  बैंगन  के  वफादार  तो  बहरहाल  मु्ने  ज्यादा  नहीं
 कहना  मैं  इतना  ही  कहूंगा  कि  जो  गरीब  तबके  हैं  उनके  लिए  आप  राहत  का  सामान  पैदा  कीजिए  ।

 क्री  कृष्ण  बत्त  सुलतानपुरी  :  मंडम  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हुं  ओर  मैं  समझता  हुं  जो-जो  चीजें  यह  पर  विपक्ष  के  लोगों  ने  कहो  है  उपमें  कोई
 सदाकत  नहीं  है  ।  इसमें  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जो  हमारे  पटले  प्रवक्‍ता  ने  कही  मैं  बया  चाहता  इस
 बजट  में  क्‍या  देखता  हूं  कि  यह  जो  बजट  है  इपकी  मैं  पहले  तो  प्रशंता  करता  हूं  ।  ह॒सके  बारे  में

 जसवंत  सिह  जी  ने  जो  बात  कही  है  कि  मैं  इसकी  प्रशंसा  करूगा  और  अलोचना  भी  करू  उसके
 बाद  उलहोंते  कहा  कि  मैं  लोगों  को  सावध्षन  कछूगा  ।  ये  तीन  बातें  कहीं  और  आई०  एम०  एफ०  लोन
 के  धारे  में  काफी  चर्चाएं  यहां  पर  की  गई  हैं  !  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  तरह  से  ये  बजट  पेराग्राफ
 में  बना  इसका  एक-एक  ए.ब्द  पढ़  कर  अगर  उन्होंने  देखा  होगा  तो  सारे  राष्ट्र  की  हालत  के  बारे  में
 उनको  जानकारी  मिल  गई  होगी  ।  यहां  राजनीतिक  तौर  पर  कई  बातें  ऐसी  कही  गई  है  जो  राजनीति
 से  प्रेरित  है  ।

 इस  सदन  के  सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  देश  ने  40  साल  के  कांग्रेस  श  सन  में  कितनी
 तरक्की  की  जो  लोग  इस  तरक्‍को  को  नहीं  मानते  जो  कहते  हैं  कि  राष्ट्र  में  कुछ  नहीं  हुआ
 मैं  समझता  हूं  कि  उनकी  आंखों  में  कुछ  कमी  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  उनको  अपनी  आंझे  खोल
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 कर  देखना  चाहिए  |  यह  बड़े  अफसोस  को  बात  है  कि  यहां  पर  कोई  बंगन  की  बात  करता  है  और
 कोई  कहता  है  कि  भेड़िये  के  आगे  श्री  मनमोहन  सिंह  जी  को  डाल  दिया  गया  है|  श्री  मनमोहन  सिंह
 जी  अर्थं-शास्त्र  के  इतने  बड़ें  विद्वान  लेकिन  यह  भी  कहा  गया  कि  ये  राजनीति  नहीं  समझते  हैं  ।
 में  विपक्ष  के  लोगों  को  कहना  चाहता  हुं  कि  अमर  ये  राजनीति  नहीं  जानते  हैं  तो  आपने  इनको
 राजनीति  के  बरे  में  सोखा  दिया  है  कि  राजनीति  बिस  तरह  से  चलाते  हैं  ।

 सभापति  मैं  इनको  राजनीति  के  बारे  में  बताना  चाहत्ता  यहां  पर  राष्ट्रीय  मोर्चा
 बी  सरकार  उसमें  बौन-बौन  से  घटवन  उनमें  श्री  रामਂ  बाले  भी  थे  और  आप
 भो  आपने  1]  महौने  शासन  किया  इस  देश  के  अन्दर  और  उसमें  एक  ने  मन्दिर  का  काम  कक
 कर  दिया  और  एक  ने  मण्डल  का  काम  शरू  कर

 आपको  जब  समय  मिले  तो  उस्त  समय  में  क्राप  मुझे  डिस्टबं  मत  कीजिए  ।

 रथ-यात्रा  निकाली  गई  और  बितना  खुन-रू  राबा  उसका  अप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  ।

 सभापति  मैं  बताना  चाहता  हु  कि  14000  करोड़  रुपए  नहीं  बल्कि  कई  हुआर  करोड़

 रुपए  इन्होंने  खबं  हस्होने  10000  रुपया  लोस  उन  लोगों  का  माफ  किया  जिन्होंने  कभी-दो  भागे

 भी  लोन  के  वापिस  नहीं  किए  ।  धनहोंने  घादा  किया  था  कि  श्री  मधु  दण्डवले  जी  अब  यहां  पर  नहीं
 उत्होंने  बादा  किया  था  कि  सबके  10000  रुपए  के  कर्जे  माफ  कर  दिए  जाएंगे  ।

 सभापति  के  लोगों  ने  जनता  से  यह  बादा  किया  था  कि  1,50  रुपए
 किलो  2  रुपए  किलो  चावल  और  4  आने  किलो  समक  दिया  लेकिन  इन्होंने  सिर्फ  देश

 को  तबाह  करने  का  काम  किया  देश  की  आर्थिक  स्थिति  को  हस्होंने  कमजोर  किया  राम  के

 ताम  पर  पैसा  इकटठा  किया  उसका  आडिट  आज  तक  नहीं  कराया  गया  इस  भोर  भी  ध्यान

 देमे  की  भावश्यकता  है  ।

 सभापति  मैं  देश  के  पूंजीपतियों  के  बारे  में  कहना  चाहता  अपनी  सरकार  से  कहमा

 आहुता  हूं  कि  पूंगीपतियों  का  साथ  देता  बन्द  कर  दिया  जाए  और  प्राइवेट  सेबटर  में  जो  मुल।जिम  हैं
 ज्तको  दीजिए  प्राश्वेट  सेबटर  में  किसी  को  मत  दीजिए  ।  जहां  तक  बकाया  टैक्स  का  सवाल  बड़े

 सरमायदागों  और  बढ़ी  कम्पनियों  के  लिए  एक  टाहम  बाउड  प्रोग्राम  बताइए  और  उस  बकाया

 टैबस  को  वसूल  करिए  ।  अगर  इस  तरहसे  नहीं  बिया  जाएगा  तो  राष्ट्र  कमजोर  होधा  और  देश  का

 कमजोर  आदमी  पिसता  भला  जाएगा  मुलाजिम  पिसता  चला

 इलसो  तग्ह  से  एक  बात  बी  ओर  और  आपका  घ्यान  आवधित  करना  चाहता  हूं  और  बह  यह  है

 कि  प्र!इवेट  कंपरियों  में  मजदूरों  का  बहुत  शोषण  होता  गरीब  लोगों  का  शोषण  होता  है  भोर  सरकारी

 फैक्ट्रियो  में  ब्यूरोक्रेंस  की  बजहे  से  फायदा  नहीं  हो  रहा  है  ।  ब्यूरोक् टूस
 अपने  आपको  फैक्ट्री  का

 मालिक  समझते  उसके  परिवार  के  लोग  उस  फैक्ट्री  में  मोकरियां  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 इन  चीजों  को  धन्द  किया  जाए  और  प्राइवेट  लोगों  को  जो  तरजोीहु  दी  जाती  वह  भी  बन्द  हो  |

 सरकारी  कारखानों  का  ज्यादा  फंलाव  किया  जाना  चाहिए  भौर  हर  क्षेत्र  में  मजदूरों  क्री  भागीदारी

 चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  बहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  गरीब  लोग

 भादिवासी  उनके  लिए  सरकार  के  पास  कोई  खास  योजना  नहीं  मैं  कहना  चाहुता  हूं  कि  उनका

 हो

 हि है है ।
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 |  भरी  कृष्ण  बत्त  सुह्तानपुरो  |
 विशेष  ध्यान  रखा  जाए  और  सारो  योजनाएं  ध्न  लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाई  जाएं  ।
 उनके  लिए  ज्यादा  मदद  दी  जानी  अष्ज  हम  देखते  हैं  कि  जो  बेकलॉग  है  हरिजनों
 आदिवासियों  का  नौकरियों  क्वेश्बेन  क ेसमय  बताया  जाता  है  कि  15  प्रतिशत  भौर  साढ़े  सात
 प्रतिशत  उनको  मिलता  वह  भो  पूरा  नहीं  है  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  इसको  पूरा  करना

 है  तो  जिस  तरह  से  राजीव  जी  ने  इस  मुल्क  के  हरिजन  और  आदिवातप्तियों  के  लिए  फाईनल  डिसीजन
 लिया  कि  इनका  बेकलॉंग  तारीख  तक  पूरा  होना  ग्ह  उन्होंने  क्या  ।  मैं  ठीक  यह
 समझता  हूं  कि  जो  माइन्योरिटी  के  लोग  उनकी  भी  मदद  होती  चाहिए  ।  जो  पिछड़े  लोग  उनको
 भी  मदद  होती  चाहिए  ।  हमारी  सरकार  ने  कद्ठा  है  कि  उतके  लिए  एक  बोड  उसके  लिए
 ज्यादा  से  ज्यादा  धन  उपलब्ध  होगा  ।

 t

 यहां  जो  बातें  होती  जो  हम  फजूल  में  आपस  में  क्रीटीसाइज  क-ते  जिसका  हमें  बुनियादी
 आधार  पता  नहीं  होता  है  कि  हम  क्या  कर  रहे  किम  तरफ  देश  को  ले  जाना  चाहते  यह  नहीं
 होना  इसमें  हमारी  एक  राय  होनी  चाहिए  भोर  राष्ट्र  को  जो  मार्गदशंन  देना  इन्द्रजीत

 गुप्त  और  चटर्जी  साहः  ने  अच्छी  बातें  मगर  कहीं-कहीं  उन्होंने  पालिटीइल  रंग  भी  दिया  ।  ऐसा

 होता  हुए  आदमी  देता  लेकिन  जहां  तक  हमारी  पो  के  भाई  हैं  मैं  इतकों  कहना  चाहता

 हूँ  कि  आप  लोगों  को  हम  पर  रहम  करना  आपने  मन्दिर  और  मस्जिद  का  जा  विवाद  छड़ा
 किया  है  और  आज  उसी  के  आधार  पर  यहां  बंठे  लोग  आपको  जानते  है  कि  आप  मन्दिर  ओर

 मस्जिद  से  क्या  साबित  करना  चाहते  जो  आपने  किया  है  अन्दाजा  आप  लगा  सबते  है  कि

 कितने  परसेंट  वोट  आपको  हिमाचल  में  कितने  राजस्थान  मे  मिले  और  कितने  मध्य  प्रदेश  मे

 मिले  ।  इसका  अन्दाजा  आप  लगा  हरियाणा  में  जो  आपके  पंछो  आए  जिनको  आपने  नेता

 बनाया  वे  भी  उड़  गए  |  मेरा  कहना  हमें  खुशी  है  कि  आपके  यहां  बडे  अपोजीशन  के  लोडर  बेठे

 हुए  उनको  आपने  किनारे  कर  दिया  और  आप  पोजीशन  लीडर  बन  अपोजीशन  भापके  हाथ
 में  चली  व'मो-रामो  जो  हैं  अलग  कर  दिया  ।  मैं  आपको  कहना  चाहता  हू  कि  ध्स  दश  को

 संभालने  के  लिए  सारे  लोगों  को  मिलक्र  सहयोग  करना  चाहे  वह  रामा  बामोी  हो  या

 भाजपा  इन  सबको  इस  बात  को  सोचना  है  कि  हमें  देश  को  शक्ति  को  बढ़ाना  अगर  आप

 मनमोहन  सिंह  जी  के  खिलाफ  यह  कहेंगे  कि  इनको  राजनीति  नहों  भाती  ये  राजनीति  नहीं  जानते

 राजनीति  हमें  भाती  तो  बेईमानी  को  राजनीति  आपने  काफी  की  है  ।  )

 पिछले  40  सालों  में  जितना  काम  हुआ  उसत  क्रेंडिट  कांग्रेस  को  जाता  है  ।  आपकी  11  महीने
 और  ढ़।ई  साल  की  सरकार  आपवी  सरकार  पूरे  पांच  वर्ष  कभी  नहीं  बंगाल  बी  तन्हू
 सरकार  नहीं  वह  तो  खत्म  हो  गयी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  किस  तरह  से  आपकी  राज्य  सरकारें
 चल  रही  यहीं  हाउस  में  यह  कहा  जाएगा  कि  इनको  तोड़ो  ।  आप  लोग  दुःखी  हो  जाएंगे  इनकी

 सरकारों  चाहे  यृ०  पी०  की  सरकार  राजस्थान  बी  चाहे  हिमाचल  या  मध्य  प्रदेश  को  हो  ।

 मैं  कहता  हु  इनको  खबरदार  करता  हूं  कि  पेसे  का  दुरुपयोग  न  दुष्पयोग  करने  वाली  बातें  जो

 आपकी  सरकारों  में  हुई  और  सरमायदारों  से  जो  आपका  गठ-बन्धन  हुआ  उससे  बचने  के  लिए  इस

 राष्ट्र  को  बचाने  के  लिए  मैं  सबसे  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  इन  आदमियों  जो  खतरनाक  आदमी
 जो  देश  को  तोड़ना  चाहते  इनसे  बचे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  आपका  धन्यवाद  करता  हु  ओर  इस
 बजट  का  समर्थन  करता  हू  ।
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 _

 भी  हारकानाथ  दास  )  :  सभापति  इस  पुनीत  सभा  में  सामान्य  बज
 1991-92  पर  मुझे  अपना  प्रथम  भाषण  देने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हर बजट  पर  चर्चा  करते  हुए  मैं  अपनी  कुछ  मांगें  भी  प्रस्तुत  करने  जा  रहा  लेकिन  मैं  आपको  विश्वास

 दिलादा  हूं  कि  ये  मुझे  इस  चर्चा  से  हो  संबंधित  हैं  ।

 मैं  किसी  प्रकार  की  आंकड़ेबाजी  में  जाने  बी  बजाय  हो  सरल  तरीबे  से  संल्षिप्त  प्रस्तावना  के
 साथ  तीन  कृषि  और  जल-भूतल  परिवहन  तक  ही  सीमित  रहूंगा  ।

 जहां  तक  उद्योग  का  संबंध  हमारे  यहां  मिश्रित  अधंव्यवस्था  इसमें  सरकारी  तथा  निजी
 क्षेत्र  वी

 अपनी-अपनी  भूमिकाएं  और  हमारी  औद्योगिक  नीति  अत्यधिक  संकुचित  तथा  केन्द्रोयकरण
 भौर  भफपर  शाही  से  प्रभावित  अजादी  के  चार  दशक्र  समाप्त  होने  पर  भी  परिणाम
 स्वागत  बोग्य  नहीं  है  ।

 माननीय  वित्त  मन्त्री  रक्‍्यं  भी  रह  मानते  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  का  निवेश  योग्य
 अतिरिबत  राशि  उत्पन्न  जे  लिए  उचित  तरीके  से  नहीं  चलाया  गया  है  भर  इसके  कारण  आय
 तथਂ  सम्पत्ति  में  असमानता  बढ़  गई  है  तथा  इस  प्रकार  हमारी  ग्रामीण  अधथंव्यवस्था  छिन्त-भिन्‍न  हो
 गई  है  ।

 हम  आर्थिक  संकट  के  दौर  से  गुजर  रहे  है  ।  हमारा  विदेशी  मुद्रा  कोष  खतरनाक
 स्थिति  तक  कम  है  और  अपना  आरक्षित  सोमा  तक  गिरवी  रखना  पड्ा  इस  कठिनाई  को
 बने  के  लए  हम  अन्नर्राष्ट्रीए  मु  कोष  को  ओर  लालायित  हो  रहे  हैं  ।  हमारी  भुगतान  सन्तुलन  की
 स्थिति  सन्‍्तोषजनक  नहीं  है  और  हमारे  वित्त  मनन्‍्त्री  ने आथिक  मजबूती  फे  रूप  में  बहत्‌  आथिक
 स्थिरता  प्राप्त  करने  के  लिए  बहत-अ।धथिक  समायोजन  का  प्रस्ताव  रखा  है  और  यह  प्रक्रिया  निरश्तर
 सीन  वर्षों  तक  लागू  रहेगी  ।  इस  दौरान  हमें  कुछ  कष्ट  सहते  हए  त्याग  करना  होगा  ।  मौजूदा  संक्ट  से
 छटकारा  पाने  के  लिए  हमें  ऋण  ले  1  होगा  अथवा  बिना  शिसी  एवज  में  नए  करेन्सो  नोट  छापने  पड़ेंगे
 जिससे  और  अधिक  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  तथा  यह  प्रक्रिया  आने  व'ले  बर्षों  में  जारी  रहेगी  जेसा  कि
 बिगत  में  हुआ  है  ।

 जैसा  कि  वित्त  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  विकास  के  प्रति  हमारा  दृष्टिकोण  गम्भीर  नहों  है  ।
 फ्ति  अधंव्यवस्था  के  अपने  लक्ष्य  को  पाने  के  लिए  मारी  बे  बल  उद्देश्य  के  प्रति  निष्ठा  ही

 सहाय्क  हो  सकती  है  ।  क्षेत्रीय  अर्थव्यवस्था  के  सन्तुलित  विकास  को  देश्वते  हुए  मध्यम  आकार  के
 छोटे  उद्योग  स्थापित  करके  भौद्योगिक  क्षेत्र  मे  विकेनद्रीक-ण  होना  चाहिए  ।

 इस  संबंध  में  हमारा  असम  पिछड़ा  हुआ  है  ओर  मैं  वन्‍्द्र  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  ताकि  हमारा  असम  भी  भारत  के  अन्प  विवप्ित
 राज्यों

 हे
 बराबर

 रा
 सके  ।

 असम
 का

 चाय  उद्योग  विदेशी  म॒द्रा  भजित  करने  का  सबसे  बडा  स्रोत  £.  लेकिन  उचित  प्रवन्ध  के  अभाव  में  चाय
 बागानों  की  विशेषकर  बरक  घाटी  की  स्थिति  धीरे-धीरे  खराब  होती  जा  रहो  करीमगंज
 जिले  में  सीमावर्ती  क्षेत्र  बंगलदेश  से  क्षाए  घुरापठिणे  के  छुपने  का  सुरक्षित  स्थान  है  ।  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  इन  बागानों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक

 विस्तृत  जांच  की  जाए  ।  सरकार

 पूर्व  चाय-बागान  कामगारों  तथा  मौजूदा  चाय-घागान  कामगारों  के  क्रभी  क्षेत्रों  में  कल्याण  के  लिए
 एक  उदार  योजना  प्रारम्भ  करनी
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 योजना  संसाध्ननों  का  50  प्रतिशत  कृषि  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  भावंटित  होता
 है  ।  क्योंकि  हुमारी  70  प्रतिशत  जनसंद्या  परोक्ष  रूप  में  कृषि  पर  आधारित  इसलिए  यह  प्रतिशत
 10  अतिशत  ओर  बढ़ाया  जाए  भ्र्थात्‌  इसे  60  प्रतिशत  कर  दिया  जाए  जैसा  कि  पूर्व  सरकार  ने  किया
 था  ।  महत्वपूर्ण  उवंरकों  के  मूल्यों  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  गरीब  किसानों  के  लिए  बहुत  ही  कष्टदायी

 कृषि  उत्पादों  के  खरीद  मुल्ण  में  वद्धि  करने  से  सीमांत  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  ऐसा
 करने  से  मध्यम  बर्गीय  बिसानों  को  लाभ  मिलेगा  ।

 खेती  का  भिचाई  ओर  बाढ़  दोनों  से  ही  गहरा  संबंध  एक  उत्पादन  के  लिए  हैं
 जबकि  दूसरा  विनाश  के  लिए  शुष्क  मौसम  में  असम  के  ग्रामीण  मजबूरी  में  अपनी  आय  की  कीमत
 पर  छूट्टी  का  आनन्द  लेते  हैं  और  बराक  घाट  भी  कोई  अपवदद  नहीं  है  क्योंकि  वहां  सिंचाई  सुविधा  का
 अभाव  असम  में  बाढ़  आते  रहते  हैं  और  कृषि  पर  उसका  विनाशकारी  प्रभाव  होता
 बराक  घाटी  में  मानसून  का  प्रभाव  लोगों  के  लिए  एक  दु  स्वप्न  के  जेसा  होता  है  |  बाढ़  पर  नियन्त्रण
 पाने  के  लिए  शिगलां  और  बराक  नदियों  के  लल  की  सफ'ई  और  लोंगाई  तथा  कटखल  मदियों  को
 विभीषिका  को  रोकेने  के  लिए  उपयुक्त  कारंथाई  करके  असम  के  उपजाऊ  क्षेत्र  को  बचाया  जाना

 चाहिए  |  दस  संबंध  में  मैं  बहुप्रतीक्षित  बटुउहे  श्यीय  नहरਂ  के  तुरन्त  निर्माण  की  आवश्यकता
 का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  अत्यधिक  कृषकीय  बेरोजगारी  को  दूर  बरते  के  लिए  हमें  तेजी  से

 विकेन्द्रित  औद्योगीकरण  पर  निभ्नर  करना  होगा  क्योंकि  खेती  ओर  ज्थोग  एक  दूसरे  के  पूरक  हैं  ।

 हमारे  संबड़ों  मृबकों  को  तकनीकी  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  करी  मगंज  जिला  में  एक  कृषि
 विद्यालय  खोलने  बी  अत्यन्त  आवश्यक्ता  है  ।

 हमारी  उधथंव्यवस्था  में  सड़क  परिवहन  का  अत्यधिक  महत्व  है  |  प्रायः  कहा  जाता

 है  कि  संचार  सभ्यता  का  द्योतक  है  और  असम  की  बराक  घाटी  में  विशेषकर  करी  मगगंज  और  हैलाकंडी
 जिलों  में  इसकी  स्थिति  बहुत  ही  बुरी

 समापति  महोदय  :  आपसे  अपनी  बात  समाप्त  १रने  का  तिवेदन  करता  हूं  ।

 हो  हारकानाथ  बास  :  मैं  केवल  एक  मिनट  का  समय  करोमगंज  जिला  के

 (1)  करीमगंज-रूगरपुर  (2)  करीमगंज-रंगम्ती  रोड  तथा  हैलाहांशी  जिला  के  (3)  पंश्रप्राम

 रामनाथपुर  ये  सभी  मिजोरम  की  सीमा  तक  जाती  ओर  इन  दो  जिलों  के  ग्रामीणों  के  लिए

 ये  सड़क  मानों  जीवन  रेखा  है  मेरा  यह  प्रस्तःव  है  कि  सड़कों  में  सुध्रार  करके  जल्द  से  जल्द  उन्हें

 शह्ट्रीय  मार्ग  का  दर्जा  दे  दिया  इसके  अतिरिक्त  दूर-दराज  के  गांवों  को  जिला  सदर  से  जोड़ने

 के  लिए  सड़कों  का  जाल  बिछाना  चाहिए  ताकि  हुमारो  सेकडों  और  हजारों  आम  जनता  के  निर्वाह
 योरथ  आर्थिक  स्थिति  को  बढ़ाबा  मिल  सके  |  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  स्वास्थ्य  सुरक्षित  पेयजल

 ओर  सड़कों  ज॑सी  स्वागतयोग्य  अच्छी  सामाजिक  सेवा  उपलब्ध  कराने  संबंधी  उल्लेख  किया  अन्त
 में  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कृषि  और  उद्योग  का  साथ-साथ  विकास  करने  के  लिए  हमें  भरसक  प्रयास
 करने  चाहिए  ओर  इसके  साथ  ही  भूतल  संवार  का  नेटबक  तैयार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  एक
 भात्मनिभंर  वित्तीय  व्यवस्था  को  विकसित  किया  जा  सके  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वतंमान  1991-92  के  बजट  से  मैं  सहमत  नहीं  हू  ।

 बल्कि  मैं  इसका  विरोध  करता  हुं  क्योंकि  यह  विकासोन्मृद्धी  नहीं  यह  समझौता  भाधारित  है
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 जिसमें  अरथंशा[स्त्र  की  अच्छी  भाषा  का  प्रयोग  किया  मया  है  तथा  नेहरु  पी  समाजवादी  बियारधारा  से
 ग  हटने  का  संकेत  दिया  गया  बजट  में  पिछली  बातों  को  ही  दृहराया  गया  है  जिसमें  कोई

 सार  नहीं  है  ।  *
 ॥॒

 ह

 शो  अमर  राय  प्रधाव  :  सभापति  मुझे  इस  आात  में  कोई  शक  नहीं  है
 कि  माननीय  वित  डा  देग  के  मात  अर्थ  शास्त्ियों  में  एक  ये  अयंश्ास्त  के

 ज्ञाता  वह  एक  अच्छे  सिद्धांतवादों  है  १रन्तु  उनका  सिद्धांत  पूंत्रीवादी  अथंब्यवस्था  पर  अआध्वारित
 थंकि  हा०  गनमोहत  सिह  ने  इसी  सिांत  पर  इस  ग्जट  को  तेयार  किया  है  इसलिए  मैं  इस  बमट

 का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।

 इस  बजट  से  व्ह्‌  एफदम  साफ  है  कि  यह  अन्तर  ष्ट्रीय  मुदाकोष  से  प्रभावित  यह  लिशो«
 अनिवासी  भारतीयों  के  धन  तथा  # प्रत्यक्ष  करों  पर  आधारित  उच्च  तकनीक  के  नाम  पर

 इस  बजट  का  उह्ेश्य  इस  देश  में  पंबतारा  संस्कृति  को  विकसित  करने  का  इस  बजट  में
 अ'राम  के  लिए  ऋण  लेते  की  ओर  भी  संकेत  दिया  भया  यह  बजट  उस  नई  औद्योगिक  तीति  पर
 भाधारित  है  जिसके  अन्तगंत  रोजगार  के  अबसर  तो  पंदा  नहीं  होंगे  बल्कि  यह  मृल्य
 कालाधन  को  बढ़ाता  देगी  तथा  मसावजनिक  क्षेत्र  को  अलविदा  कह  देगी  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोध  से
 ऋण  को  लेते  के  लिए  सरकार  ने  दृतिया  की  महस्वपृणं  मुद्राओं  की  तुलना  में  झपये  का  20  प्रतिशत

 अवमूल्यन  करंने  का  निर्णय  इस  अवमल्यन  का  क्‍या  कारण  बताया  गया  है  ?  यह  कहा  गया

 है  और  सम्राचार  पत्रों  में  प्रबाशित  हुआ  है  कि  यह  देश  के  व्यापार  सन्तुलन  में  सुधार  लाएया  ।  लेकिन
 बास्तब  में  ये  बातें  इतनी  म्राधारण  नहीं  होती  |  यह  कोई  साधारण  बात  नहीं  है  ।

 न्यून  अवमूल्यन  और  वास्तविक  मूल्य  ह्वास  में  अन्तर  है|  मैं  आशा  करता  हुं  कि  माननीय

 मन्त्री  हमसे  सहमत  होगे,भोर  देश  में  व्याप्त  बतंमान  टुलनाट्मक  मृल्य  पर  वे  ध्यान  देंगे  ।  सरकार  केवल

 उच्च-विनिमय  कौ  न्यन  दर  को  प्रभावित  कर  सकती  है  न  कि  वास्तविक  विनिमय  दर  को  |  सरकार  के

 लिए  वास्तविक  बितिमय  नीति  को  नियन्त्रित  करना  इतना  आसान  नहों  है  ।  मुद्रास्फीति  अधिक  हैं  या

 कम  उस  पर  दर  निभंर  करती  यदि  मुद्रास्पीति  अधिक  ड़ोगी  तो  सभी  के  मूल्य  कम  होंगे  ओर  इस
 बजट  में  वे  सभी  प्रस्ताव  जिनका  उल्लेस  किया  गया  है  उनका  मूल्य  कम  होगा  ।

 यह  इस  देश  के  करोड़ों  बेरोजगार  युवकों  मन  में  कोई  की  आशा  कौ  बिरण  पैशा

 नहीं  करता  ।  आप  अच्छी  तरह  जान्ते  हैं  कि  हमारे  देश  में  युवक  भोर  युवत्वचियां  अपनी  आजीविका  के

 लिए  रक्‍तकोषों  को  अपना  खून  बेचते  है  |  हमारे  देश  के  युवाओं  को  यह  स्थिति  आपने  यह  देखा
 स्वतम्त्रता  के  44  वर्ष  बाद  भी  देश  के  युवक-युवतियों  की  यह  स्थिति  लेकिन  देश  के  इस

 यवाओं  के  लिए  आपने  कुछ  भी  नहों  किया  आपने  णही  किया  कि  श्री  राजोव  गांधी  के  माम  पर

 गरीब  गांधी  फाउन्हेशन  ट्रस्ट  के  लिए  एक  सौ  करोड़  रुपए  दे  हमारे  देश  के  लिए  श्री  राजीब

 गांधी  ने  महान  बलिदान  दिया  है  ।  लेब्नि  आप  इस  ट्रस्ट  को  यह  पैसा  क्यों  दे  रहे  देश  में

 31,000  गांव  ऐसे  हैं  जहां  पेय  जल  को  अत्यधिक  कमी  है  ।  यह  राजीव  गांधी  के  नाम  पर  पेय
 जल  योजना  के  तहत  इन  गांबों  पर  ७भं  किया  जा  सकता  था  |  यह  धन  बेरोजगारी  टूर  करने  के  लिए
 राजीब  रोजगार  योजना  के  नाम  पर  लगाया  जा  सकता  सीधे  तोर  पर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  यह  अनेतिक  नीति  है  ।  मैं  प्रधानमंत्री  से  +िवेदन  करता  हूं  कि  इस  प्रस्तव  को  बजट  से  निकास
 दिया

 यह  बजट  उन  ग्रामीण  गरीबों  की  समस्या  पर  अधिक  कुछ  भी  नहीं  कहता  जो  अरधंभुश्वमरी
 की  स्थिति  में  फटेहाल  तथा  बेघर  है  और  जिन्हें  शिक्षा  गहीं  मिल  रही  है  ।  आपने  नि:शुल्क  और
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 अमर  राय

 आवश्यक  प्राथमिक  लिक्षा  के  लिए  कुछ  किया  है  ,  आपने  कुछ  भी  नहीं  राष्ट्रपति  के

 भाषण  में  कहा  गया  है  कि  यह  इस  झताब्दी  में  संभव  नहीं  है  भोर  यह  अगले  शताब्दी  में  संभव  हो
 सकेगा  ।  लेकिन  संविधान  क्या  कहता  है  ?  हम  सभी  ने  संविधान  के  नाम  पर  शपथ  ली  संविधान
 में  यह  कहा  गया  है  कि  1960  तक  सभी  के  लिए  नि:शुल्क  और  आवश्यक  प्राथमिक  शिक्षा  उपलब्ध
 करा  दी  जाएगी  परम्तु  ट्सके  0  वर्ष  पश्चात्‌  भी  कुछ  नहीं  किया  गया
 चावल  और  गेहूं  जेसे  उत्पादों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  के  संबंध  में  ०ह  बजट  च॒प्पी  साधथे  हुए
 है  ।  आपको  पता  है  कि  जहां  शक  पटसन  का  संबंध  है  कच्चा  पट्सन  बाजार  में  भा  गया  है
 विशेषत्र  उत्तर  बंगाल  के  बाजार  परसतु  भारतीय  पटसन  निगम  बाजार  नहीं  ख्वरोद  रहा  क्योकि

 कच्चे  पटसन  के  खरीद  मल्य  की  बोषणा  नहीं  की  गई  है  ।  आपने  चावल  और  गेहूं  के  श्वरीद  मूल्य  की
 घोषणा  कर  दी  है  परन्तु  कच्चे  पटसन  के  मूृत्य  कौ  घोषणा  नहीं  की  है  |  यह  भी  पत्ता  चला  है  कि  आप
 भारतीय  पटसन  निगम  को  बन्द  करने  जा  रहे  हैं  ।

 भूमि  सुधार  के  संबंध  में  बजट  में  कोई  जिक्र  नहीं  बजट  के--उस  संतरे  के  रंगवाली

 पुस्सक  भापने  कहा  है  कि  25  64  बरोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  |  लेकिन  सभापति

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हू  कि  इस  भूमि  सुधार  के  सबंध  में  उन्होंने
 क्या  प्रगति  को  इसके  लिए  आपने  इतती  कम  राशि  ब्यों  आवंटित  की  है  ?  भाप  महाराष्ट्र  समिति
 के  रिपोर्ट  के  बारे  में  जानते  भब  आप  इसके  बारे  में  भूल  गए  ।

 स्ग्तस्ञता  से  पूर्व  कांग्रेस  का  उद्देश्य  था  कि  भूमि  खेत  जोतने  वाले  को  दी  उसके  बाद

 1960  में  कांग्रेस  के  नागपुर  अधिवेशन  में  भी  आपने  घोषणा  की  थो  कि  जमीन  खेत  जोतने  वाले  का

 दी  जाए  |  लेकित  अब  आप  उससे  पीछे  हट  रहे  ऐसा  क्यों  ?  महालनद्दीश  समिति  की  रिपोर्ट  के

 अनुसार  करीब  63  मिलिपन  एकड़  जरीत  फालतू  लेकित  हाल  के  उपलब्ध  सरकारो

 आंकड़ों  के  अनुसार  7,64  मिलियत  एकड़  जमीन  फालतू  धोषित  की  गई  उसमें  5,97  मिलियन

 एकड़  जमीन  अधिगृहीत  की  गयी  है  भोर  उसमें  4.41  मिलियन  एण्ड  जमीन  वितेरित  की  गयी  है
 जिसका  एक  तिह'ई  केवल  पश्चिम  बंगाल  में  वितरित  किया  गया  यही  स्थिति  है  ।

 मातमीय  सदस्य  की  देवमोडा  ते  कहा  है  कि  भूमि  सुधार  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  मुझे
 पता  है  कि  दोनों  ही  षक्षों  में  ऐसे  कई  सदस्य  हैं  जो  इस  तरह  बरी  बातें  कहते  लेकिन  वास्तव  में

 ऐसी  बाल  नहीं  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  इस  देश  में  कई  समस्याएं  है  जते  प्रमीण  आर्थिक  जातीय  समस्या
 और  ग्रामीण  बेरोजगारी  की  हम  चाहते  हैं  कि  इत  समस्याओं  का  हल  हो  ।  यदि  आप
 जातिवाद  की  समस्‍या  को  दूर  करना  चाहते  हैं  और  जिन  समस्याओं  का  साममा  हमारे  देश  के

 अनुसूलित  जाति  भौर  जनजाति  के  लोग  कर  रहे  हैं  उन्हें  समाप्त  करने  के  लिए  तथा  ग्रामीण
 ड्यबस्था  को  विकसित  करने  के  लिए  भूमि  सुधार  भत्न्तः  आवश्यक  लेकिन  इसके  लिए  आप  बहुत
 ही  कम  धन  आाधंटित  कर  रहे  इस  बार  आपने  भूमि  सुधार  के  लिए  बेबल  25.64  करोह  रुपए
 भावंटित  किए  हैं  ।  इस  दर  से  क्या  आप  कोई  प्रगति  कर  सकते  है  ?

 अलगाबबादी  भौर  विघटनकारी  शक्तियां  पूरे  देश  में  बिभेष  रुप  से  पृर्वोलर  क्षेत्र-उत्तरी
 उत्तरी  बिहार  और  सिक्किम  में  अपता  जाल  बिछा  रही  माततीय  मन्त्री  को  यह  बात  तो  मानती
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 ही  पड़ेगी  कि  ये  हमारे  देश  के  पिछड़  क्षेत्र  और  यहां  मुख्यतः  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोग  रहते  लेकिन  आपने  पिछले  44  वर्षों  में  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कृछ  भी
 नहीं  किया  है  ।

 यदि  माननीय  मन्त्री  रिकार्ड  देखें  तो  वह  मुझसे  हस  बात  पर  सत्मत  होंगे  कि  पूरे  देश  में  94
 उश्योगविहीन  जिले  और  इनमें  से  भर्धिकांश  लगभग  ४0  जिले  पूर्वोलर  क्षत्र-उत्तरी  उत्तरी
 बिहार  और  सिक्किम  में  हैं  ।  यह  तो  केन्द्र  सरक  र  का  रवेया  आप  तो  टरमसे  ऐसा  व्यवहार  करते

 है  जैसे  कि  हम  इस  देश  के  द्वितीय  दर्ज  के  नागरिक  आप  तो  कहते  हैं  कि  काश्मीर  से  वन्याकुमारी
 लक  और  बचछ  से  कोहिमा  तक  देश  एक  यह  हमारी  भूमि  है  भोर  हमारा  भारत  लेकिन

 आप  हमारी  अवहे  तना  कर  रहे  आप  कम  से  कम  ऐसे  प्रत्येक  उद्योग  बिहीन  जिलों  में
 अपने  बजट  के  तहत  पर्याप्त  धन  आवंटित  कर  एक  एक  उद्योग  तो  स्वापित  कर  सकते  हैं  लेकिन  बजट
 पं  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  आप  केबन  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  ही  सोचते  हैं  भौर  अब  आप  दक्षिग
 के  बारे  में  सोच  रहे  है  जंसे  कि  केवल  यही  भारत  है  |  आपको  पूरे  भारत  के  बारे  में  सोचने  की
 कोशिश  करनी

 अन्ततः  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  उत्तरी  बंगाल  भी  कंसे  अबहेलना  बी  गई  जहाँ  तक  तीस्ता
 भिचाई  परियोजना  की  बात  है  माननीय  मम्तरी  अपनी  गुलाबी  पुस्तक  को  वैशें
 तो  पायेंगे  कि  उन्होंने  इस  परियोजना  के  लिए  एक  पैता  भी  नहों  रखा  है|  फश्बिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री
 श्री  ज्योति  बस  ने  कहा  है  कि  यह  उत्तरी  बंगाल  की  जोवन  रेखा  है  ।  लेकिन  इन  क्यों  में  आपने  क्ष्या
 किया  है  ?  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अपनो  थोड़ी  सी  आय  में  से  इस  प्रयोगन  के  250  करोड़
 रूपए  खर्च  किए  लेकित  केन्द्र  सरकार  ने  केवल  10  करोड़  झाये  श्ध  किए  है  और  बह  भी  श्रोमतों

 इन्दिरा  गांधी  के  शासतकल  के  उपके  बाद  इस  परियोजना  के  लिए  एक  पैवा  भी  आपने

 उपलब्ध  नहीं  किया  है  |  ऐसा  क्‍यों  ?  यदि  यह  परियोजना  पूरी  हो  जाती  है  तो  यह  एशिया  की  सबसे

 बढ़ी  परियोजना  होगी  जिससे  ।3  लाश  हेक्टेपर  भूमि  की  विचाई  की  जा  सवेगी  ।  कृषि  विशेषज्ञों
 के  मताबिक  फिर  इन  क्षेत्रों  से  ल  ख  मोटरी  टन  खाह्य-न्‍्न  का  उत्पादन  हो  सकेगा  |  इसका  मतलब

 यह  हुआ  कि  पश्चिम  बंगाल  खाद्य  स्त
 के  मामले  में  आत्म  निर्भर  हो  जायेगा  ।  लेकिन  यदि  यह  सिंचाई

 परियोजना  पृर्ण  नही  हुई  है  तो  इसे  कसे  पूरा  किया  जाएगा  ?  इस  समय  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा

 कि  यदि  आप  एक  रहना  चाहते  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  उत्तरी  बंगाल  के  लोग  द्वितीय  श्रेणी  के

 नागरिबों  की  तग्हन  रहें  तो  कृपया  इस  परियोजना  के  लिए  कुछ  पंसा  आबटित  इन

 परिग्थित्यो  में  मै  इस  बज्ट  का  सम्थन  नही  कर  सकता

 डा  जयस्त  रंगपी  :  सभापति  मैं  यहां  इस  बजट  पर  अपने

 मलभत  मतभेद  व्यक्त  पैंने  विछले  दो  या  तोन  दिनों  में  कतिपय  मुद्दों  पर  गौर  किया  है
 ताकि  मैं  कम  से  कम  इस  बजट  की  आलोचना  करते  हुए  अपने  संतुलित  विधार  पेश  कर  सक्‌  |  लेकित

 प्री  सारी  कोशिशों  के  बावजूद  मुझे  एक  भी  एसा  महा  नहीं  मिल  सका  जिससे  मैं  इस  बजट  का

 समर्थन  कर  सक  ।  यदि  छाप  पू्णं  बजट  को  नोधोगिक  व्यापार  अवमृल्बन  ओर  बजट  में

 अन्य  एक  मुष्त  सुधारों  के  संदर्भ  में  देखे  तो  आयको  पता  चले०ा  कि  यह  परी  तशह  से  अन्तर्राष्ट्रीय

 मद्रा  और  विश्य  बेंक  प्रेरित  बजट  मुझे  इस  बात  से  कुछ  भी  फक  तहों  पड़ता  है  बदि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मदर  कोष  और  विश्व  बेक  के  निदेश  भारत  के  लिए  ठीक  उतरे  जहां  कि  अधिकांश  शोम

 गरीबी  की  रेश्षा  के  नीये  जहां  इतने  अधिक  लोग  अभी  तक  निरक्षर  ऐसी  स्थिति  में  मुझे

 विश्वास  है  कि  विश्व  बेंक  के  निर्देश  हमारे  देश  के  लिए  बिलकुल  भी  ठीक  नहीं  मुझे  इस  बात  से
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 जबभ्त

 आश्ययं  है  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मनन्‍्त्री  न  केवल  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुदा  कोष  के  बताये
 रास्ते  पर  चल  रहे  हैं  बल्कि  इन  सुधारों  को  कंसे  लाया  इन  सुधारों  को  कंसे  लागू  किया  जाए
 भादि  मुद्दों  पर  वह  विश्व  बेक  के  निर्देशों  का  भी  अनुसरण  कर  रहे  है  ।'

 मेरे  पास  डेबलेयमेन्ट  रिपोर्ट  199  ]”  तथाकथित  चैलेंज  भाफ  डेवलेपमेंट  है  ।  यह  विश्व  वे ंक
 का  एक  दग्तावेज  इस  पुस्तक  के  पृष्ठ  117  पर  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  उन्हें  राष्ट्र  को

 इन  सुधार  कार्यक्रमों  को  आगे  बढ़ने  क॑  वास्ते  क्रान्तिकारी  कदम  उठाने  चाहिए  ।  यदि  आप  मुझे  इन
 तीन  पंक्षितयों  को  पढ़ने  दें  तो  मैं  पृष्ठ  117  को  उठ,त  करूंगा  :

 कदम  से  तात्पयं  है  कि  ये.सुधार  तेजी  से  केबल  दो  वर्ष  के  सीमित  समय
 में  कार्यान्वित  किये  जाने  चाहिए  ।

 सरकार  की  पिश्वसतीयता  कम  हो  है  तो  विशेष  रूप  हे  साकुसिक
 प्ररिव्तंतों  को  है  1”

 की  घरी  में  ही समायोगस  करने  पड़ते  तथा  सरकारें  ऐसे  संकट  के  वक्‍त

 सुधार  कार्यक्रमों  को  भागे  लाकर  इत  सुधारों  की  आड़  में  घोड़े  समय  क॑  सिए  प्रभावपूर्णਂ
 जनादेश  लेकर  फायदा  उठाती  है  ।”

 ऐसी  संडट  की  स्थिति  जातबूझ  कर  पैदा  की  गयी  और  इस  सकट  का  फायदा  उठाकर

 सरकार  ऐसे  मब  सुधारों  को  थोप  रही  है  हम।रे  देश  में  लागू  करने  में  कुछ  आधारभूत
 क्रठिताईयां  मैं  समझता  हूं  कि  विश्व  बेंक  और  अन्तर्रष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  .  ने  भारत  के  लिए  आओ

 निर्देश  सिर्धारित  किए  हैं  वे  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  स्वयं  अपने  देश  में  वे  इन  निर्देशों  भऔौर  इन  उपायों  का

 अनुसरण  नहीं  कर  रहे  हम  अमरीका  और  भारत  क॑  आंकड़ों  की  तुलना  कर  सकते  विछ्त्र

 बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  कहना  है  कि  भारत  सरकार  सभो  क्षेत्रों  में  यहां  तक  कि  उद्योगों

 होटलों  भौर  कई  अन्प  क्षेत्रों  में  दखल  दे  रहो  है  जो  कि  सरकार  को  नहीं  करना  यदि  हम
 आंकड़ों  की  तुलता  करें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  अमरोका  कुल  राष्ट्रीय  उत्ताद  का  23  प्रतिशत

 खर्च  करता  है--जत्रकि  भारत  फेवल  !7.7  प्रतिशत  खब  करता  है  ।

 6.00  भण०  प०

 हसोी  तरह  कर  ढांचे  के  मामले  में  भी  वे  बहते  है  कि  भारत  को  प्रत्यक्ष  करों  को  कम  करना

 चाहिए  और  अप्रत्यक्ष  फरों  का  बढ़ाना  अमरौका  में  तो  कुल  करों  में  से  525  प्रतिशत

 प्रत्यक्ष  करों  से  आता  है  और  केवन  3.2  प्रतिशत  अवत्यक्ष  करों  में  से आता  लेकिन  यहां  हम
 देखते  हैं  कि  हमारे  कुल  कर  का  लगभग  85  प्रतिशत  भाग  अप्रत्यक्ष  करों  में  से  आता  है  और  केवल

 15  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  करों  से  आता  है  और  कृषि  आय  पर  कर  लगाने  की  पूरी  गुजा।इश  मैं  नहीं
 समझ  पाया  हूं  कि  उत्तरोतर  सरकारें  कृषि  आय  पर  कर  लगाने  में  क्यों  असफल  रहो  ऐसा  क्यों

 है  ?  बदि  सरकार  राजस्व  को  ब्रंढ़ाना  चाहती  है  तो  वह  कृषि  आय  १२  कर  लगाये  बिता  ऐसा  नहीं
 कर  सकती  है  |  अधिकांश  कृषि  भूमि  पर  क्षुह्कों  या  जमींदारों  का  नियंत्रण  है  ।

 ..  सभापति  चूंकि  समय  बहुत  थोड़ा  है  मैं  बजट  के  विस्तार  में  नहीं  जारूगा  ।
 लेकिन  मैं  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि  ग्रह  वित्त  मन्त्री  की  चोषणा  के  विपरीत  है  ।  इस  बजढ  से  मुद्रा
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 स्फीति  बढ़ेंगी  ।  पहले  ही  पेट्रोल  उत्पादों  के  मूल्य  बढ़  चुके  उबंरक  राज  सहायता  कम  कर
 दी  है  ॥  बोर  रेश  माल  धाड़े  में  उक्साद  शुल्क  में  वृद्धि  को  गयी  है  ।  इन  सबसे  ऐसी  स्थिति
 आएगी  कि  आम  आदमी  का  जीना  मुध्किल  हो  विकास  पूवं  ओर  साथंक  कार्यक्रमों  की
 पूरी  तरह  से  बजट  में  कमी  यहां  हम  देख  सबते  हैं  कि  सरकार  ने  कतिपय  न्यास
 निध्यों  और  आयोगों  को  साथंक  कल्याणकारी  और  विकास  परियोजनाओं  तथा  योजनाओं  की
 कीमत  पर  आगे  बढ़ाया  मैं  विशेष  रूप  से  इस  मुद्दे  पर  बात  करना  चाहता  हूँ  क्योंकि  मैं
 पूर्वोत्तर  के  एक  पिछड़े  क्षेत्र

 से  हूं
 और  इस  पूर्वोत्तर  में  मैं  असम  के  एक  पहाड़ी  जिले  का  हूं  जो  कि

 अभी  तक  पिछड़ा  क्षेत्र  में  समझता  हु  कि  भारत  सरकार  देश के  क्षेत्रीय  असंतुलन  के  बारे  में
 जानती  है  ।  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  क  बारे  में  कोई  जोर  नहीं  ड/ला  गया  जहां  तक  असम
 की  बात  है--वहां  हर  ब्ष  बाढ़  आठी  ओर  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  बोर  के  का्यंकरण  के  लिए
 पर्याप्त  धन  नहों  रखा  गया  है  और  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  ब्रह्मपृत्र  क्षेत्र  की  जीवन  रेश्वा

 गुवाहाटी  तिनसुखिया  रेल  लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  बदला  यह  काफो  सभय  से  लम्बित  मांग
 है  ।  इसके  लिए  भो  रेल  बजट  में  कहा  गया  है  कि  कोई  पंसा  नहीं  है  ।  हसो  तरह  पूर्षोत्तर  परिषद  और
 क्िभी  भी  विकास  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  धर  नही  रखा  गया  है  |

 6.02  १०

 एम०  मल्लिका  रजनय्या  पीठासीन  हुए  )
 इस  प्रकार  यहां  क्षेत्रीय  असंतुलन  है  यह  क्षेत्रीय  असंतुलन  इस  बजट  से  छत्म  नहीं  होमा

 अपितु  बढ़ेंगा  ही  ।

 मैं  दो  या  तीन  मुद्दों  पर  जो  देता  चाहता  भारत  में  अनिवासी  भारतीयों  के  प्रवेश  को

 बढ़  वा  दिया  गया  है  |  मैं  यहां  इस  बात  से  सावधान  कर  देना  चाहता  हूं  कि  कई  अनिवासी  भारतीय
 जो  कुछ  सदिग्ध  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  कार्य  करते  है  बे  जब  भारत  आयेंगे  तो  ये  लाभ
 अजित  करेंगे  तथा  भारत  की  मम्पत्ति  को  लूटेंगे  और  हमारे  देश  के  श्रमिकों  दथा  कामगार  वर्ग  का
 शोषण  करेंगे  ।  अनिवासी  भारतीयों  को  स्वत्न्त्र  रूप  से  प्रवेश  की  इजाजत  देने  से  पहले  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  पड़ेगा  कि  पर्याप्त  ऐहलियाती  कदम  उठा  लिये  गये  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से

 गह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करन  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  कि  ये  संदिग्ध

 बहुराए्ट्रीय  कम्पनियां  अनिवासी  भारतीयों  की  आड़  में  भारत  में  प्रदेश  न  करे  ताकि  वे  हमारी  सम्पत्ति

 को  न  लूट  सकें  ।

 हमारे  देश  की  वित्तीय  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिये  बजट  के  माध्यम  से  सरकार  वे  जो
 उपाय  किए  मुझे  आशंका  है  कि  वे  सफल  नहीं  होंगे  ।  चिकित्सा  के  पेशे  से  संबद्ध  होने  की  वजह
 से  मैंने  डाक्टरों  का  कद्ठते  हुए  सुना  है  कि  नेद!निक  रूप  से  यहू  अःपरेशन  सफल  रहा  लेकिन  मरीज
 मर  जाता  है  |  इसी  तरह  यह  अधिक  आपरेशन  भी  नैदानिक  रूप  से  सकल  रहा  है  लेकिन  देश  की
 अर्थव्यवस्था  चरमरा  आम  आदमी  मर  भारत  के  स्वदेशी  उद्योगपर्ति  खत्म  हो  जायेंगे
 तथा  यहां  भी  यही  कहा  जायेगा  कि  आपरेशन  तो  सफल  रहा  लेकित  मरीज  मर  गया  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  इन  बजट  के  प्रति  अपने  मूल  मतभेद  व्यक्त  करता  हूँ  और  इसक्य

 बि?ाघ  करता  हू  ।

 भी  नुकूल  इस्लाम  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता
 समय  के  आबटन  में  न्याय  नहीं  किया  ऐसा  मैंने  इत  सदन  में  देखा  जबकि  अन्य  बहुत  से
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 नुरूल
 सदस्यों  को  दस  था  पर्द्रह  मिनट  तक  बोलने  की  अनुमति  दी  जाती  भौर  यहां  तक  कि  कभी-कभी
 तो  एक  घंटा  भो  दिया  जाता  हैं  लेकिन  जब  हमारी  बारी  भाती  है  तो  पांच  मिनट  की  समय  सीमा  बांध
 दी  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  इस  महान  सभा  के  सम्मुब  वर्ष  !991-
 92  का  यह  ऐतिहासिक  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  ज्सित  देश  की
 विश्ीय  तथा  औद्योगिक  सम्बन्धी  क्रान्तिकारी  सुधार  किये  गये  हैं  ।  तेजी  से  बदलती
 विश्व  अथंव्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  सुधार  अति  आवश्यक  माननीय  वित्त  मन्त्री  महोदय
 बदलती  हुई  अधंथ्यवस्था  के  साथ  तारतम्यता  रखने  के  लिए  ही  ये  सुधार

 मैं  बजट  पर  और  अधिक  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  पहले  ही  इस  पर
 काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  मैं  सिफ  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  बजट  में  कुछ  ऐसी  बात
 सम्मिलित  नहीं  हैं  जिन  पर  मैं  प्रकाश  डालना  चाहता  हु  ।

 मैं  एक  बहुत  ही  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  असम  से  हूं  ।  यह  राज्य  बड़े  लबे
 समय  से  क्पनी  आधिक  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  सघर्ष  कर  रहा  भारत  सरकार  कुछ
 योजनाओं  जैसे  गँस  फक्रेकर  असम  में  तेल  शोधक  कारश्वाने  को  भारतीय  तकनीकी
 संस्थान  की  असम  में  स्थापना  तथा  इसी  प्रकार  असम  में  एक  के-द्रीय  विश्वब्द्चालय  की  स्थापना  के

 लिए  राजी  हो  गई  है  |  परन्तु  अब  हमने  अनुभव  किया  कि  ये  वायदे  केवल  वायदे  ही  हैं  ये  सरकार
 द्वारा  पूरे  नहीं  किये  जायेंगे  ।

 हाल  ही  में  डिगबोई  तेल  शोधक  जो  विएव  में  सबसे  पुराना  तेल  शोधकः  के

 आधुनिकीकरण  की  परियोजना  परन्तु  कुछ  कार्य  पूरा  होने  के  पश्चात्‌  यह  परियोजना  कुछ  अज्ञात
 कारणों  की  वजह  से  रोक  दी  गई  |  मुझे  इर  है  कद्दीं  निर्धारित  धनराशि  भी  किसी  अन्य  प्रयोजन  के

 लिए  ख्  न  कर  दी  जाए  ।

 वर्ष  1:84  में  इस  महान  सभा  में  मैंने  जो  कि  सबसे  अधिक  कीमती  राष्ट्रीय
 संपदा  के  जलाए  जाने  के  बारे  में  बड़ा  ही  तीखा  भाषण  दिया  था  |  हमारे  राज्य  में  10  से  12
 करोड़  रुपये  की  प्राकृतिक  गैस  प्रतिदिन  जलाई  जाटी  इस  गेंस  को  उप-ग  में  लाने  के  लिए
 सरकार  ने  एक  गैस  क्रे+स्यूनिट  स्थापित  करने  का  निणंवय  लिया  ।  इसके  साथ-साथ  सरकार  यह
 जानती  है  कि  राज्य  की  कातून  एवं  ब्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  श्थिति  के  कारण  निजी  पूंजी  का  बड़ी
 मात्रा  में  आना  संभव  नहीं  इस  गैस  क्रेकर  यूनिट  की  स्थापना  के  लिए  हप  प्रायोजक  के  रूप
 में  आायल  इण्डिया  की  सहभागिता  चाहते  लेकिन  सरकार  शायद  इसकी  सहभागिता  नहीं  चाहती
 इसका  कारण  यह  हो  सकता  है  कि  वे  हस  क्षेत्र  में  क्रेर  यूनिट  गेस  को  नहीं  लाना  चाहते  ।

 जहां  शक  कृषि  का  सम्बन्ध  हम  रे  देश  के  अन्न  भंडारों  में  से एक  हो  साता
 इसकी  अर्थव्यवस्था  कृषि  आधारित  है  तथा  मुख्यतः  यह  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  निर्भर  है  ।  बाढ़  तथा  ब्रह्मपुत्र
 नदी  के  कटाव  की  समस्याओं  से  सरकार  अवगत  है  परन्तु  45  वर्षों  के बाद  भी  सरकार  भूमि  कटाब
 को  रोकने  या  वाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  कोई  परियोजना  शुरू  करने  हेतु  जानबूझ  कर  प्रप्त्त  नहीं  कर
 रही  असम  सरकार  द्वारा  बढ़  नियन्त्रण  तथा  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लिए  बहुत  मी
 परियोजनायें  भेजी  गई  हैं  परन्तु  वे  अभी  तक  लाग  नहीं  की  गई  उन्हें  अज्जात  कारणों  से  लम्बित
 रखा  गया  है
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 मैं  पिछड़े  असम  राज्य  के  बहुत  पिछड़े  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जो  लोअर  असम  क्षेत्र  के
 »  माम  से  जाना  जाता  है  |  इसमें  बहुत  ले  जिले  जैसे  घूबरी  कोके

 झार  आदि  सम्मिलित  भारत  सरकार  हस  क्षेत्र  को  जानबुझ  कर  आथिक  रूप  से  पिछड़ा  रखना

 चाहती  है  ।  ये  अपने  शहर  घूबरी  की  वाणिज्यिक  महत्ता  है  लेकिन  विभाजन  के  पश्चात्‌  हमने  यह
 महसूस  कियਂ  कि  भारत  सरबार  ने  धूबरीसे  कलकत्ता  और  घूबरी  से  गुवाहाटी  को  सीधी  रेल
 व्यवस्था  को  समाप्त  कर  वाणिज्यिक  महत्थ  वाले  इस  शहर  से  सम्पूर्ण  सम्पक  व्यवस्था  ही  खत्म  कर
 दी  है  और  इस  प्रहार  से  इस  शहर  को  वाणिज्यिक  रूप  से  महत्वहीन  बना  दिया  है  ।

 सरकार  हमारे  इस  क्षेत्र  पर  अन्य  बहुत  से  अन्याय  कर  रही  उदाहरण  के  लिए

 धूबरी  शहर  में  एक  छोटा  सा  बन्दरगाह  यथा  जल-संचार  सुविधाएं  भी  उपनब्ध  विभाजन  के

 पश्चात्‌  भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  तकोाँ  के  आधार  पर  इन  सुविधाओं  को  बापिस  ले  मेरी

 यह  मांग  है  कि  भारत  सरकार  को  इस  नगर  को  एक  अगर  बन्दरगाह  नहीं  तो  छोटे  बन्दरगाहु
 में  परिब्धित  करने  के  लिए  एक  समग्र  योजना  प्रस्तुत  करनी  चाहिए  तथा  इपसे  पहले  कि  बहुत  देर  हो
 जाए  रेल  संचार  सुविधा  तथा  जल  संजार  सुविधाओं  को  पुनः  स्थापित  करना  चाहिए  |

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  अंग्रेजों  द्वारा  बनाया  गया  एक  सबसे  बड़ा  हवाई  अड्डा  इस  क्षेत्र
 में  है  परन्तु  पिछले  45  वर्षों  में  विभिन्‍न  तकों  के  आधार  पर  इस  क्षेत्र  को  हवाई  विमान  सेवा  प्रदान
 करने  के  लिए  उस  हवाई  अड्डे  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  राज्य  पहले  से  ही  जल  रहा  मुझे  डर

 है  तथा  जैसा  कि  लोग  जल्दी  ही  अपनी  सभी  समस्याओं  का  निराकरण  करने  की  मांग  करने  के  लिए
 अगे  आ  रहे  सरकार  को  इस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  अपनी  योजना  बनानी  चाहिए  ।

 इस  क्षेत्र  में  दूरसंचार  व्यवस्था  भी  है  परन्तु  इसने  कभी  काम  नहीं  किया  ।  अगर  आप  इस

 सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  को  लिखेंगे  तो  उत्तर  किसी  माध्यम  से  कोई  विशेष  और  ठीक

 उत्तर  नहीं

 रोजगार  सुजन  के  सम्बन्ध  में  बजट  में  कोई  संकेत  नहीं  दिया  गया  जेता  कि  आप  जानते

 हैं  देश  के  शिक्षित  बंरोजगार  बहुत  अधिक  असन्तृष्ट  अगर  सरकार  देग  में  रोजगार  सृजन  के  लिए
 व्यापक  कार्थक्रम  नही  तो  मुझे  डर  है  कि  सारा  देश  फिर  जलना  शुरू  हो

 सरकार  चाहे  कोई  भी  वित्तीय  बाधा  किसी  भी  कीमत  पर  बेरोजगारी  की  समस्या  के

 रण  हेतु  रोजगार  के  साधन  सूजित  करने  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  कि  जहाँ  तक  कन्द्रीय  सरकार  के  उद्यमों  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  तथा  केन्द्रीय  सबिवालयों  में

 नियब्तियों  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  सकारात्मक  नीति  अपनायी  जानी  चाहिए  ।  मैं  बाहता

 हि  कि  सरकार  को  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिए  जिप्तम  इन  कार्यालयों  में  कार्विकों  की  यदि

 जनसंख्या  के  आधार  पर  नहीं  तो  कम  से  कम  देश  के  राज्य  ब्यवस्था  के  आधार  पर  किए  जाने  का
 सकेत  हो  ।  यह  जानकर  आश्बय॑  होगा  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  में  एक  भी  व्यक्त  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  का

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  वे  वहां  क्यों  नहीं  सरकार  को  एक  ऐसी  विस्तृत  नीति  बनानी  चाहिए  जिसमें

 केन्द्रीय  उद्यमों  कार्यालयों  तथा  केन्द्रीय  सचिवालयों  में  नियुक्तियों  का  आधर  राज्य  व्यवस्था  हो  ।

 अन्त  मैं  अपने  दित्त  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  क्षेत्र  के  जनसंख्या  पेटन  की  ओर  दिलाना

 बाहता  हूं  जहां  के  पैंसठ  प्रतिशत  लोग  ध  मिक  अल्पसंख्यक  समुदाशरं  से
 संबधित  हैं  और

 जिनके  उत्थान

 के  लिए  सरकार  ने  आज  से  बल्कि  मेरा  विचार  है  सन्‌  1984  से  15  सूत्री  काय्यक्रम  चलाया
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 हुआ  परस्तु  आज  तक  देश  में  कहीं  भी  उस  को  लाभ  कहीं  किया  गया  कह  जानकर
 भारी  आश्चये  होगा  कि  गृह  मन्त्रालय  से  मानव  संसाध्षन  विकास  भन्त्रालय  तक  पहुंचने  में  हस  का
 क्रम  को  6  बर्ष  लगे  ।  लोगों  तक  पहुंचने  में  इ  कितना  वक्‍त  लगेगा  ।

 माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इन  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय
 इंजीनियरिंग  कालेज  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  मेडिकल  कालेज  तथा  धूबरी  या  गोलपागा  में  एक
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  कुछ  वित्तोय  प्रःवधान  क्योंकि  हमारी  राज्य  सरकार
 अपने  सीमित  संधाधनों  के  साथ  इन  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  कर  सबतो  |  कृपया  सभी  पिछड़े  हुए
 राज्यों  को  ऐसे  अत्यधिक  रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  की  पहचान  करने  के  लिए  एक  नीति-निर्देशिक्रा  भेजे
 तथा  आठवीं  योजना  में  एसे  प्रस्तावों  में  प्रगति  मार्गों  के  रूप  में  शामिल  करने  के  लिए  भेजें  ।

 आप  पहले  ही  घटी  बजा  चुके  मैं  हृदय-रोगी  हु  और  मुझे  डर  है  कि  अगर  आप  हसे  दोबारा

 बजायेंगे  तो  फिर  मैं  इसका  सामना  नहीं  कर  पाऊंगा  तथा  अब  इन  शब्दों  के  मैं  बजट  का  समर्थन
 करता  हूं  तथा  अपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।

 ]

 की  भाग्य  गोब्धन  :  चेयरमेन  मैं  कुछ  ज्यादा  बोलना  नहीं  चाहता  लेकिन

 एक  बात  जरूर  कहूगा  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  जो  बजट  पेश  किया  मैं  उसका  समर्थन  करता  हुं  ।

 बजट  की  जो  बीमारियां  उन  पर  बहुत  कुछ  चर्चा  हो  चुकी  उनको  मैं  रिपीट  नहीं  करूंगा

 लेकिन  कुछ  मुद्दों  को  मैं  अ'पके  सामने  पेश  करना  चाहता  हूं  ।  फाइनस  मिनिस्टर  ने  एक  बात  कही

 जहां  एक्सपेंडीचर  को  घटाने  वी  बात  लेक्नि  उस  मामले  में  उन्होंने  मिफ  एक्सपेंडीचर  को  घराते

 की  बात  यहीं  तक  कही  जहां  तक  फाइनेंशियल  एक्सपेंडीचर  कण्ट्रोल  किया  जा  सकता  है  लेकिन  यह

 काफी  नहीं  ह ैजब  तक  एः  मिनिरट्रेशन  से  भी  टीक  उसी  तरह  एक  रट्रीम  लाइन  न  किया  जाय  तो

 कल्ट्रोल  कंसे  हो  सकता

 हमारे  देश  में  जो  वेस्टेज  हो  रहा  विभिन्‍न  ज्गहों  में  एडमिनिस्ट्रेशन  मे  जेसे  डिले  इन  टेकिंग

 एडमिनिस्ट्रेटिव  डिसीजंस  होते  हैं  इनके  कारण  देश  फो  कितनी  क्षति  हो  रही  उसका  अंदाजा  आप

 एक  दो  बातों  से  लगा  सकते  जेसे  आज  संण्ट्रल  गवर्नंमेंट  के  ही  बहुत  सारे  प्रोजक्ट्स  जिनको

 हम  लोग  मेगा  प्रोजेक्टस  कहते  करीब  20-25  मेगा  प्रोजबट्स  जिनका  दाम  प्रत्येक
 का

 1000

 करोड़  से  ऊंपर  का  है  |  चूंकि  इन  सबके  एग्जीक्यूणन  में  ठीक  समय  में  डिसीजंस  नडीं  लिए  मए  इसलिए

 उनका  दाम  करीब-करीब  25  प्रतिशत  बढ़  चुके  इसका  मतलब  10  हजार  *  रोड़  रुपया  आपका

 ऊंपर  लंगाना  पड़ेगा  ।

 ठोक  उसी  प्रकार  करौब  100  ऐसे  ५ज॑क्ट्स  हैं  जो  बंन  रहें  जिनको  हम  लोग

 प्रो्षेक्ट्स  कहते  जिनकी  प्रर्येक  की  एस्टमिटेड  के  स्ट  [00  करोड़  से  1000  करोड  के  भीतर

 यहाँ  भी  ठीक  वही  हालत  यहां  पर  भी  करीब-ब  रीब  8-9  हजार  करोड़  रुपया  ज्यादा  लगेगा

 एस्टीमेटेड  कास्ट  के  ऊपर  ।  कारण  यह  जो  टाइम  कास्ट  ओवर  रन  होता  समय  ज्यादा  लगता

 डिफरेण्ट  जगह  पर  डिसीजंस  लेने  में  कास्ट  ओवर  रन  हो  जाता  इस  एक  बात  इस  विषय

 में  फाइनेंस  मिनिस्टर  को  दो  तीन  शब्द  कहने  चाहिए  ।

 इसके  बाद  ओर  बुछ  बातें  जो  पब्लिक  सेक्टर  के  सम्बन्ध  में  कही  जा  सकती  मैं

 रेबल  इन्द्रजीत  गुप्त  की  एक  बात  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  पब्लिक  सेक्टर[का  डी-ब्यूरोक्रेटाइजेशन
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 करता  इसमें  कोई  शक  नहीं  भाप  जा*  ते  आज  बड़े  से  बड़ा  जो  पब्लिक  सेक्टर  बहा
 9  के  सी०  एम७०  छी०  को  एक  अध्यर  सेकेंटले  अपभो  उंबलियों  पर  गचाता  अगर  बही  होगा  तो

 पब्चिक  सेक्टर  का  भविष्य  कया  उसकी  थराप  कहपला  कर  सभते  हैं  लेकिन  इसका  भ्रथं  पह  नहीं
 है  कि  पब्लिक  सेक्टर  में  जो  सिक  यूनिट्स  जिनके  बारे  में  इण्डस्ट्रियल  पालिमी  में  बहुत  कुछ  चर्चा
 को  गई  जिनके  बारे  में  बहुत  ज्यादा  क्रिटीसिज्म  भी  किया  गया  #,  उन्हें  बहुत  मलदी  बनाया  जाए  मैं
 तो  कहना  नहीं  चाहता  था  लेकिन  जओ  बजट  पेश  किया  गया  उसके  साथ  में  इण्ड  ह्ट्रिपल  ओर  द्वेड
 पालिसी  की  साथ  पें  ध्याद्या  नहीं  करे  तो  चर्चा  पृर्ण  नही  हो  सकतो  ।  मैं  उसमें  नहीं  जाना  चाहता  ।
 फिर  भी  मैं  यह  कहना  च  यह  जो  मिक्र  यूनिट्स  यह  सिक  क्यों  कब  तक  चलती  रहेंगी
 या  उनको  बजटरी  सपोर्ट  दकर  जो  पं»  दूसरो  जगठड  लगा  सकते  उसको  चलाया  कसे  जाएगा'**
 या  उनको  रिहैविलिटेट  करने  के  लिए  कुछ  दूसरा  ही  उपाय  किया  मैं  फाइनेंस  मिनिस्टर  की
 तारीफ  करूंगा  उन्हें  दाद  उन्होंने  कभी  नहीं  कहा  है  कि  जो  लोग  सिक  इन्डस्ट्रीज  से  छूट
 उनको  बाहर  कर  दिया  उनके  लिए  भी  व्यवस्था

 इसके  ब्ाट  मैं  इन्फ्रास्ट्रब्चर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  जो  बं+वर्ड  एश्याण  उनमैं
 किस  तरह  से  इन्फ्रास्ट्क्वर  बढ़ाया  उनके  विषय  में  कहीं  पर  भी  थोंडाः  इशाशा  भहीं  है  ।

 हसलिए  इस  बारे  में  मेरा  एक  सुभाव  है  ।  मान  रेलवे  और  रोड  जैसे  इस्फ्राश्ट्रक्चर
 को  बढ़ावा  देना  यह  कहा  जाता  है  कि  अगर  बंकवर्ड  एरिया  में  रेलवे  लाइन  अनाया  जाएगा  तो

 अच्छी  आमदनी  नहीं  हो  सकती  इसलिए  कि  इक्रोनोंमिक  रिटे  ठोक  नहीं  होगी  ।  इसलिए  मई  रेलवे

 लाइन  नहीं  बनानी  चाहिए  या  छोटी  लाइन  को  कन्वर्ट  नहीं  करता  यह  मलत  नीति  णो

 प्रेड्यल्ड  एरियास  जब  तक  आप  उनको  ओपन-अप  नहीं  करेंगे  और  उनके  लिए  एसा  सामान

 स्ट्कचर  ब्रे  हूप  में  वहां  नहीं  देंगे  और  क्षिफ  आमदनी  का  ही  स्याल  करेंगे  तो  बेकवर्ड  एरियाज  कभी

 शी  बढ़  नट्टी  सबते  है  ।

 अब  मैं  एक  शब्द  हा मन  रिसोस्स  के  ऊपर  कहना  च'हुता  इसका  जिक्र  दो-तीन  पैराग्राफ  में

 किया  गया  है  और  ह्यू,मन  रिसोसं  को  सबसे  ब्ड़ा  रिसो्स  कहा  गया  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि

 यह  सबसे  बड़ा  रिसोस॑ं  लेकिन  ह्ा,मन  रिसोस  को  इंवलप  करने  के  लिए  जिसने  फण्ड्स  की  जरूरत

 है  बह  फण्ड  उत्त  अनुपात  में  नहों  दी  गई  वहीं  पर  एक  बात  और  कही  गई  क्व्रालिटी  प्राइमरी

 एजूकेशन  के  बारे  में  ।  जिसके  बारे  में  मैं  पहले  भी  एक  प्रश्न  के  रूप  में  कह  चुका  हुंਂ  फिर  भी  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  गांवों  में  कहीं  भी  एक  ऐसी  जगह  नहीं  जहां  क्व,लिटी  प्र।इमरौ

 एजकेशन  दी  जाती  हो  ।  इमलिए  मैं  तो  यह  अर्ज  जब  आप  सब्सिडी  के  बररे  में  इतना  कह  रहे
 तो  मैं  कहुतआा  कि  सब्सिडी  इतीलिए  दी  ज  तो  है  कि  हथ  लोग  अयनी  इनस-एफिल्ियेंसी  को  कवर

 करता  भाहते  आज  तक  हमारे  जितने  फर्टिलाइजर  बनाने  के  कारखाने  लगाये  जायें  अगर  उनकी

 टेबनोलोजी  बाउटडेटिड  है  |  टंबनोलोजी  टोक  होती  सस्ते  दर  पर  हमारे  टश  को  फटिलाहइजर  मिल

 सकता  था  लेकिन  बह  महीं  हुआ  7?  हमने  अमढंटंड  टेक्‍ल)जी  पर  ठीक  से  ध्यान  नहीं  इसलिए

 हमको  सब्सिडाइज  करना  पड़ा  |  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  इधर-उधर  कहीं  पर  फाइनेंस

 मिनिस्टर  लाहब  ने  एडजेस्टमेंट  की  है  तो  वह  ठीक  है  ओर  जब  नई-नई  कोई  चीज  की  जाती  तो

 उस  एडजेस्टमेंट  से  जो  दद  होता  हम  लोग  उसको  जरूर  रजिस्ट  करते  उस्त  दई  को  तो  सहना

 ही  पड़ेगा  ।

 मैं  दो-तीन  बातें  और  कहना  चाहता  विशेष  आदिवासियों  और  हरिजनों  का  नाम  बहुत

 लिया  जाता  है|  उनके  नाम  पर  बड़े-बढ़े  हयकंड  लिए  जाते  लेकिन  उनको  कितना  दिया  जाता
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 उनकी  कितनी  उन्नति  होती  डस  दिल्ला  में  भाज  तक  किसी  नें  नहीं  सोचा  आप  जानते  हैं  कि  -

 हाल  हौ  में  इंडियन  काउंसिल  आफ  एप्लाइड  एकनामिक  रिसर्च  का  एक  पब्लिकेशन  निकला  उसमें
 मेरे  स्टेट  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।  मैं  एक  ट्राइबल  हुं  ।  मेरे  स्टेट  में  मध्य  ब्रदेश  के  बाद  ट्राइबलों  की
 संख्या  उड़ीसा  में  बहुत  ज्यादा  उसमें  बहा  गया  है  अब  भी  जो  ट्राशब्ल्स  पावर्टी  लाइन  के  नीचे

 रहते  हैं  उनकी  संख्या  70  प्रतिशत  से  ज्यादा  है  और  उडीसा  में  शेड्यूल्ड  बास्ट  67  प्रतिशत  से  भी
 ज्यादा  है  जो  गरीबी  की  रेश्वा  के  नीचे  भाते  लेकिन  सारे  देश  के  सारे  भारत  में  औम्तन
 1989-90  तक  करीब  28  प्रतिशत  लोग  रह  जाने  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नी  चे  होंगे  ।  मैं  यह
 कहना  चाहता  हु  कि  इस  दिशा  में  रुपया  जिस  तरह  से  खच  क्षिया  जाता  यदि  उसका  कन्करन्ट

 इबेल्यूएशन  नहीं  तो  आप  ब,भी  नहीं  जान  पायेग  कि  यह  सब  किस  तरह  से  खचं  हो  रहा
 इसी  प्रकार  एम्पलायमेंट  के  बारे  में  बहुत  बातें  कही  गई  मैं  आपको  ब्ताना  चाहता  हूं  कि

 एग्रौकल्चर  सेक्टर  आपको  सबसे  ज्यादा  एम्पलायमेंट  दे  सकता  फोरेलस्ट्री  भी  ज्यादा  एम्पलायमंट  दे
 सकती  सदसे  भी  ज्यादा  एम्पलायमेंट  दे  सकती  उसके  बारे  में  बजट  में  कुछ  ज्यादा

 इशारा  नहीं  किया  ।  हसलिए  मैं  यह  कहुगा  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  जब  अप+_ा  जवाब  देंगे  उस  बक्‍्स  इन
 सब  बातों  के  ऊपर  भी  जरा  बुछ  चर्चा  देंगे  कि  हन  सब  के  बरे  मे  क्या  करना  चाहते
 शेष  एक  ओर  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  की  आजादी  को  लड्डाई  लड़ते  वक्‍त  गांधी  जी  ने  नमक
 के  लिए  सत्थाग्रह  किया  था  ।  नमक  हर  धर  में  खाया  जाता  बिना  नमक  के  कोई  नहीं  रह  सबता  है  ।

 इसलिए  मैं  तो  पह  अर्ज  करूंगा  कि  नमक  बा  दाम  जो  बहा  गया  1990  के  जुलाई  के
 लेवल  में  रोज  बेक  किया  मैं  फाइनेंस  मिनिस्टर  से  अर्ज  कछंगा  कि  ऐसा  तरीका  निकालें  कि
 नमक  का  प्राइस  रोल  बेक  किया  जा  सके  ।

 झरौ  भगवान  शंकर  रावत  :  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  के  माननीय
 वित्त  मन्त्री  द्वारा  जो  प्रस्तुत  बजट  मैं  उसका  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  सोचता  था  कि  इस  बजट  से  कुछ
 नयी  आशाएं  इस  देश  की  अथंश्यवस्था  को  लेकिन  मैं  बहुत  मायूस  हुआ  उनके  बजट  भाषण

 को  सुनकर  ।  उसके  कुछ  कारण  हैं--पहला  कारण  यह  है  कि  जो  बजट  उन्होने  दिया  है  वह  हायली
 इनफ्लेशनरी  महंगाई  बहुत  बढ़ेगी  ।  उससे  24  प्रतिशत  उपभोकता  वस्तुओं  के  मुल्य
 फेमिली  के  बजट  में  वृद्धि  हो  जाएगी  खर्चे  की  ।  रुपए  का  अवमूल्यन  जिस  प्रकार  से  हुआ  है  उससे
 सामान्य  आदमी  का  जीना  दूभर  हो  गया  है  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  पेट्रोल  भौर  रसोई  गंस  के  मूल्यों  को  बढ़।कर
 लोगों  के  साथ  बहुत  बडा  अनर्थ  किणा  आम  उपभोक्ता  की  जंब  में  खुलेआम  सरकारो  अधिकार  के

 माध्यम  से  डकंती  डाली  विश्व  के  बाजार  में  पेट्रोल  और  रसोई  गेस  के  दाम  कम  हो  रहे  लेकिन

 हिन्दुस्तान  के  अन्दर  वे  दाम  लगातार  बढ़  रहे  तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  च'हूगा  कि  यह  बअट

 किसान  विरोथ्री  बज्ट  समून्रे  ग्रामीण  अंचल  की  अथंवब्यवस्था  को  चरमराने  बाला  बजट  है  ।  खाद  से

 छूट  समाप्त  40  प्रतिशत  मृल्य  वृद्धि  करके  खेती  की  लागत  को  बहुत  ही  महंगा  कर  दिया

 जिससे  आम  आदमी  के  लिए  महंगाई  बढ़ेगी  ।  मैंने  चर्चा  की  थौ  तो  एक  मान्यवर  मन्त्री  ने  कड़ा  कि

 हम  भरपाई  करने  की  कोशिश  कर  रहे  है  किसान  लेकिन  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  अगर  एक
 बार  इनपुट्स  मंहगा  कृषि  के  साधन  महंगे  खेती  की  लागत  उसके  बाद  खरीद
 का  मूल्य  बढ़ाकर  आप  उसको  अगर  कम्पनसेट  करने  की  ब,त  बहुते  हैं  तो  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों  लोग
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 जो  मेहनत  ओर  मजदूरी  करते  हैं  उन  गरीबों  का  क्या  होगा  जिनको  महंगा  गल्‍ला  खरीदने  के  लिए
 विवश  होना  पड़ेगा  ।

 अकेले  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  33  फीसदो  से  अधिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जा  रहे
 गांवों  और  शहरों  में  भी  ऐसे  लोग  रहते  उन  खेतिहर  व  अन्य  मजदूरों  का  क्‍या  बनेगा  जो  ख्न
 ओर  पसीना  एक  अपने  खून  गो  पसीने  में  ढाल  मेहनत  करके  अपने  पेट  का  जीवनयापन
 करते  पेट  की  आग  को  बुझाने  की  कोशिश  करते  इसलिए  हमें  सर्वांगीण  दृष्टिकोण  से  सोचना

 होगा  और  मैं  पुरजोर  आग्रह  करता  चाहुंगा  कि  खाद  में  जो  छूट  समाप्त  की  गई  है  इससे  सोती  को
 लागत  की  चीज़ें  भी  महंगी  होंगी  ।  फिर  कृषि  उत्पाद  महंगे  होंगे  जिसके  परिणामस्वरूप  सर्वागीण

 महंगाई  बढ़ेगी  ।  इसका  असर  क्सान  पर  सीधा  पड़ेगा  ।  उसे  भी  अन्य  वस्तुएं  महंगी  खरीदनो  पड़ेंगी  ।

 हसलिए  सरकार  अपने  किसान  विरोधी  रवंये  को  समाप्त  बरक  खाद  की  छूट  को  पुनः  बहाल  करे  ।

 मैं  यह  कहना  चाटुंगा  कि  किस!न  तो  नाराज  नौजवान  भी  नाराज  हो  रहे
 राजीब  गांधी  जी  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  काम  के  अधिकार  को  संवेधानिक  अधिकार  देकर

 टम  बेरोजगारों  को  भत्ता  देंगे  । जनता  दल  के  मेरे  मित्र  जो  उधर  बैठ  हैं  उन्होंने  भी  हस  बात  के  लिए
 कहा  लेकिन  आज  का  नौजवान  हताश  है  ।  आज  से  एक  साल  पहले  नौजबान  दिल्‍ली  की  सड़कों
 पर  मिट्टी  का  तेल  छिड़क  कर  आग  रुगाने  के  लिए  विवश  हुआ  था  उस  समय  समची  मानबता  कराह
 उठी  थी  ।  आज  फिर  से  ऐसी  मंहगाई  के  बजट  में  उन  नौजवानों  के  लिए  कोई  आशा  का  संकेत  नहीं

 शिक्षित  और  अशिक्षित  नौजबान  जो  आज  मेहनत  करना  चाहते  हैं  उनको  जितना  काम  उपलब्ध
 कराया  जाना  चाहिए  काम  के  अवसर  प्रदान  किए  जाने  चाहिए  उनको  इस  बजट  में  काम  के

 अवमर  प्रदान  करने  की  गंजादइश  नहीं  है  ।

 मैं  कहता  चाहता  हैं  कि आज  इस  देश  का  नौजवान  बेगार  वह  सौजवान  जो  ध्रकार
 द्वारा  मान्यता  प्र'प्त  किताबों  और  स्फलों  से  पढ़ा  जिसने  सरकार  द्वारा  आयोजित  हम्तहानों  को
 पास  किया  है  और  उसके  बाद  जब  थह  नौकरी  लेने  के  लिए  जाता  है  तो  उससे  कहा  जाता  है  कि

 तुम्हारी  पढ़ाई  बेकार  तुम  इस  लायक  नहीं  हो  |  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक
 गार  नौजवान  को  नौतरों  उपलब्ध  नहीं  कराई  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  कराया  तब  तक

 उसको  बेरोजगारी  भत्ता  मिलना

 इसी  तरह  से  सभापति  आयकर  की  सीमा  के  बारे  में  कहना  चाहता  आयकर  की

 सीमा  में  कोई  वद्धि  न  बरके  हमको  छला  गया  है  ।  एक  तरफ  रुपए  का  रुपए  को

 क्रय  शक्ति  में  लगधग  24  प्रतिशत  की  कमी  और  दूमरी  तरफ  आयकर  की  न्यूनतम  सीमा  नहीं  बढ़ाई
 गई  ।  प्रवासी  भारतीयों  एवं  विदेशी  निवेश  कर्ताओं  के  लिए  हम  प्तक  पांवड़ें  विछा  कर  खडे  भीख  का

 कटोरा  लेकर  उनके  स्वागत  के  लिए  थह  हैं  कि  केसे  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  आए  |  जब  रुपए  का  अवमू«
 ल्यन  हो  उनकी  क्रय  शक्ति  कम  हो  गई  तो  आयकर  की  सोमा  में  वृद्धि  अवश्य  की  जानी  चाहिए

 इसके  बिना  आज  नौकरी  पेशा  बुद्धिजी  उद्योग  धन्धा  करने  व्यवसाथिक

 सब  का  जीना  दूभर  हो  गया  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि
 आयकर  की  सीमा  में  उसो

 अनुपात  से  वृद्धि  की  जानी  जिस  अनुपात  से  पिछले  3  सालों  में  मूल्यों  में  वढ्धि  हुई  इसके

 लिए  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि
 आयकर  की  न्यूनतम  सीमा

 48000  रुपए  अवश्य  की  जानी  चाहिए  ।
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 भगवान  शंकर

 इसके  साथ-साथ  एक  निवेदन  ओर  करना  चाहता  हूं  कि  कमंचारियों  को  जितने  भी  भत्ते  प्राव्त

 होते  चाहे  मंहगाई  भरता  आवास  भत्ता  इन  भत्तों  को  इनकम  टेक्‍्स  एक्ट  के  अन्तर्गत
 आग्रकर  से  मुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  इनकम  टेक्‍्स  में  आमदनी  के  निर्धारण  के  अन्तगंत  इन  भक्त
 को  मुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  बजट  के  माध्यम  से  जिम  आधिक  नीति  का  उद्ृश्य
 हफथट  होना  वह  नहीं  हो  पाया  है  ।  हर  गांव  और  शहर  के.ही  मोहल्ले  में  पीने  के  पानी  की
 उपलब्धता  का  संकल्प  जो  स्वर्गीए  राजीव  गांधी  जी  मे  अपने  चुनाव  घोण्णा  पत्र  में  लिखा  प्रत्येक
 गांव  और  शहर  के  हर  मोहल्ले  तक  बिजली  पहुंचाने  की  गांव  ओर  णहुर  तक  पक्के  मार्ग  उपचबन्ध

 करामे  फी  इन  उद्देश्यों  की  पूति  का  कोई  संकेत  इस  बजट  से  नहीं  मिलता  हस  दिशा  में  बजट
 में  कोई  प्रभावशाली  कदम  नहीं  उठ'ए  गए  हैं  ।

 उत्तर  जहां  से  मैं  चुन  कर  आता  श्री  नरासह  राव  जी  यहां  पर  नहीं  मैं  उनफो
 क्‍्लाना  चाहता  हूं  कि आज  तक  आजादी  के  बाद  से  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  भूछों  रहने  पर  मजबूर
 क्रिया  उनसे  कहा  गया  कि  आपको  प्रधाम  मम्त्री  का  पद  दे  दिया  अपने  पेट  पर  पट्टी  बांध

 लो  ।  आज  प्रधान  मन्त्री  का  पर  आंध्र  प्रदेश  को  चला  गया  है  ओर  उत्तर  प्रदेश  का  नौजवान  इस  बात
 के  लिए  जाग  गया  है  कि  आप  प्रधान  मन्त्री  का  पद  ले  लेकित  आज  हम  भूखों  मरते  के  लिए
 तैयार  नहीं  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  की  स्थिति  के  बारे  में  मैं  अंकड़  प्रस्तत  करना  चाहता  जिनसे  उनर

 प्रदेश  की  विपपनता  का  पता  चलता  1977-78  में  गर'बी  की  रेखा  के  मामले  में  हम  8  राज्यों  से

 नीचे  थे  87-88  में  ऊपर  लेकिन  आज  हम  कई  राज्यों  से  नीचे  हो  गए  हैं  ।  घार  राज्य  उत्तर  प्रदेश
 के  ऊपर  थे  अब  छह  हो  गये  जहां  सारे  देश  की  पर-क्रेपीटा  इतकम  ए  वृद्धि  हुई  बहों
 उत्तर  प्रदेश  की  पर  केपीटा  इनकम  में  कमी  आई  1960-  |  से  लेकर  1984-85  तक  89

 परसेंट  कौ  वृद्धि  देश  के  स्तर  पर  पर-केपीटा  इनकम  में  हुई  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  की  पर-केपीटा
 इनकम  की  वृद्धि  दर  में  कमी  आई  है  |  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  की  औसत  82  प्रत्शित  की

 हो  वृद्धि  हुई  है  आज  उत्तर  प्रदेश  के  नौजतात  का  भविष्य  धूमिल  हो  रहा  उत्तर  प्रदेश  के  घरेल
 उत्पादन  में  भी  कमी  आई  इस  क्षेत्र  में  भी  हम  पिछड़  रहे  सन्‌  19९  6-87,  87-88,  88-89,
 89-90,  में  उत्तर  प्रदेश  में  क्रशः  2201,  2382,  2744,  3072  का  औसत  है  जबकि  अखिल
 भारतीब  घरेलू  उत्पावन  का  औसत  उन्हीं  वर्षों  में  क्रमशः  2954,  3286,  3854,  ब  42<2

 बिड़ार  व  उहीसा  जेसे  पिछड़े  प्रदेशों  में  भी  1960-6  से  84-85  तक  प्रति  व्यक्ति  औसत  आय  में
 8.९  व  9.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  राष्ट्रीय  आय  के  मामले  में  भी  हम  पिछड़े  हुए  हैं  '

 राष्ट्रीय  आय  1960-61  में  306  रुपए  प्रति  व्यक्षित  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  244  रुपए  थी

 1970-71  में  राष्ट्रीय  भाय  प्रत्षि  व्यक्ति  613  रुपए  जबकि  उलर  प्रवेश  में  493  थी  ।  1974-
 734  में  क्रॉव  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आबथ  1004  जबकि  उत्तर  प्ररेश  को  740  1980-81  में

 राष्ट्रीय  प्रति  व्यक्ति  आय  1557  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  1212  1984-85  में  प्रति  ब्यक्सि

 राष्ट्रीय  आय  2143  रुपए  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  1508  रुपए  थी  ।

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  मान्यवर  कि  हम  हर  तरह  से  पिछड़  रद्दे  आतंफवाद  उत्तर
 प्रदेश  में  सिर  उठा  रहा  1990  में  उत्तर  प्रदेश  के  पुलिस  मुख्यालय  ने  केन्द्रीय  गृह  विभाग  से  एंटी
 बम  स्कवेड  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  की  मांग  थी  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  गृह  मंत्री  को  इस  बात  की
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 |  फुरसत  नही  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  आतंकवादियों  का  सामना  करने  के  बहां  की

 हि  टेयों  की  इज्जत  बचाने  के  निरीह  लोगों  की  ह॒त्याओं  को  रोकने  के  लिए  वहाँ  पर  एंटी  बम
 स्कवेड  बनाने  की  अनुमति  प्रदान  कर  सकें  |  यह  और  कह  दिया  गया  कि  उपद्रवों  को  दबाने  के  लिए
 जब  फोज  मांगी  जायेगी  तो  सेना  भेजने  के  लिए  पैसा  लेंगे  |  संवेघानिक  ओऔचित्य  को  भी
 ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  कि  जब  सदन  चल  रहा  है  तो  सदन  में  इस  बात  को  धोषणा  की  सदन
 को  धोषणा  के  लिए  उचित  स्थल  नहीं  समझा  गया  ।  उन्होंने  घोषणा  भी  की  ते  वहां  की  किसी  सभा
 में  जा  कर  तालियां  बजबा  कर  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  को  आतंकवाद  से  बचाने  के

 लिए  एन्टी  बम  स्कवेंड  बनाने  की  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  अनुमति  व  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रदेश  सूखे  से  सूख  रहा  बिजली  की  कमी  इसक्री  आथिक  सहायता  तक  पिछली

 आपूर्ति  की  मात्रा  बढ़ायी  जानी  चाहिए  ।  इसके  साथ  हो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 ओऔद्योगिक  विकास  की  मनेक  योजनाएं  भारत  सरकार  के  दफ्तरों  में  लम्बित  पड़ी  उनको  बिना

 बिलम्ब  किए  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  इन  योजनाओं  पर  स्वीकृति  अविलम्ब  दी  जानी  चाहिए  भाज

 भी  लम्बित  पड़ी  सस्ता  सुलभ  न्याय  लोगों  को  मिले  इसके  लिए  हिन्दुस्तान  का  संविधान  कहता
 १,  लेकिन  भारत  सरकार  जसबन्त  सिंह  आयोग  को  1986  से  लम्बित  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  कर

 ही  सरकार  टालमटोल  कर  रहो  केन्द्र  सरकार  कहती  है  कि  प्रदेश  सरकार  ने  अपना  मत  नहीं
 भेजा  जबकि  प्रदेश  सरकार  एक  साल  पहले  विधान  सभा  में  धोषणा  कर  चुकी  है  कि  उसने  आयोग  की

 घप्विफारिशों  पर  अपना  मत  भेज  दिया  है  ।  केन्द्र  सरकार  के  एक  मंत्री  श्री  राजेश  पायलट  तीसरे  प्रकार

 की  भाषा  बोलते  इसमें  आज  भी  उत्तर  प्रदेश  में  भारी  रोष  आगरा  के  साथ  भारी  अन्याय

 ,  कया  जा  रहा  है  |

 श्री  मोरेश्वर  साबे  :  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  गणपूर्ति  के  लिये  घंटी  बजाई  जाये  ।  चूंकि  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  अतः

 सभा  कल  ग्यारह  बजे  तक  स्थगित  होती  है  ।

 6.44  बजे

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  2  अगस्त  1991/11  1913

 के  ग्यारह  बज  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  |

 म़क  :  गुप्ता  प्रिटिंग  472,  एस्प्लेनेड
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